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भारत-अभरीका टेक्निकल सहयोग-समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के 
बाद, आज हमारे देश में भारत और अमरीका के सम्बंधों पर एक विस्तृत 
आधार पर बहस हो रही है। छेकिन, यह बहस बहुधा सीमित रहती है। यह 
या तो सिर्फ़ फ्रौरी मसलों तक ही रह जाती है, या फिर समाजवाद और पूँजीवाद 
के प्रति केवल आम दृष्टिकोणों को ही इसका आधार बनाया जाता है । प्रस्तुत 
पुस्तक में पहली बार, इस समस्या के विभिन्न पहलओं का एक विस्तृत ढंग से 
अध्ययन किया गया है। 


गद पुस्तक किन्‍्हीं सनसनीखेज्ञ “ रहस्योद्घाटनों ? या. गुप्त सुचनाओं : 
का दावा नहीं करती। यह न दोषारोपण करती है और न श 





एरियों का खज़ाना है।” 


“डॉ, जे, सी, कुमारप्पा 





हीं ढोपारोपणों का जवाब देती दे । यह्द तो राष्ट्री 
के दष्धिकीण से, तथ्यों और ऑकड़ी के आधा 
। 


फिर भी, यह पुस्तक भारत-अमरीका सम्बंधों 
5 एऋ उस पहल्ठल को उभार कर सामने लाती है. 
जेस पर अनी तक खासोशी अस्त्तियार कर के, तथा 
'डिं-मरोड़े रूप में चीज्ञों को पेश करके, पदों डाला 
या डे। 

अमरीका के वासते भारत न तो ब्रिठेन का एक 
पनिवेश है, जिसे छुआ भी नही जा सकता; और 
 एऋ छोटा-मोटा, महत्वहीन क्षेत्र ही है । भारत 
प्राज एशिया में अमरीकी नीति का केन्द्र-बिन्दु 
है। और, भारत के लिये अमरीका सिफे एक विदेशी 
पूमि मर नही है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसका 
अमर हमारे देश के साम्य पर एक गम्भीर, बुरा 
वर भला, असर डालेगा | इसीलिये, यद्ध एक अत्यंत 
ही महत्वपूर्ण प्रइन है। इस मामले में उदासीनता 
देखाना, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिये बहुत 
अतरनाक है; और श्री नटराजन ने साबित किया 
है कि यंह उदासीनता हमारे राष्ट्रीय अभुत्व के 
लिये भी घातक होगी | 


( संक्षिप विषय-सूल्ची जेकिट के पीछे देखिये। ) 


मूल्य 
तीन रुपया 


सारत पर अमरीकी फंदा 





एड. नटराजन 


ग्राक्ृथन ; डॉ. जे. सी. कुमारप्पा 


ज््ैै 


अनुवादक : ओमप्रकाश संगल 


पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, बम्बई ४. 


पहला हिन्दी सस्करण . जुलाई १९५०३ 
[ सर्वाधिफार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित | 


प्रकाशक का नोट 


अग्रेनी में इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही भारत के राज- 
नीतिक क्षेत्र में तहलका मच गया । सभी ने एक स्वर से इसकी 
सराहना की । इसी बात को ध्यान में रखकर हम इसका हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं ।! अनुवाद स्वतंत्र है और 
हिन्दी सस्करण के आकार को थोडा छोटा बनाने के लिये कही- 
कहीं हमने इसे संक्षिप्त भी बना दिया है। लेकिन मूल पुस्तक 
की सभी बातें इसमे शामिल हैं | समालोचना के छिये इस 
पुरुतक का कोई भी अश उधृत किया जा सकता है । लेकिन 
आम तौर पर इसके किसी अंश या अध्याय को हिन्दी या 
दूसरी भाषाओं मे प्रकाशित करने के छिये प्रकाशक की लिखित 
अनुमति लेना आवश्यक है। --जुलाईं १९८३ 


फ्र 
मूल्य तीन रुपया 
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न्यू एज प्रिंटिंग अेंस, १९० बीं. खेतवाडी मेन रोड, बम्बई ४ मे 
जयन्त भट्ट द्वारा मुद्रित और उन्ही के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिग हाउस 
लि०, १९० बी खेतवाडी मेन रोड, बम्बई ४ की तरफ से प्रकाशित । 
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श्जुऊ 


नविकेथन 


पिछली शताब्दियों में, प्रत्यक्ष दश को अपनी परम्पर'भो, रहन-सइन 
के अपने विशेष ढंग, अपनी संस्कृति, और अपनी विशेष विचारधारा के 
अनुसार अपना जीवन ढालने की स्वतंत्रता थी। समय-प्मय पर पद़ोस के 
सरदार इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते थे और अपने समद्धिशाली पशेसियों 
को लूटने के लिये उतर आत थे । उनके अनुयायी देश में ही रह जाते थे, 
और कभी कमी तो नये राजवंश भी कायम कर देते थे । 


औद्योगिक क्रान्ति के बाद इन व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओं की जगह 
निबलों के संगठित शोषण ने ले ली । यह शोषण सीधे-सादे लोगों के समूहों 
को, देशों को या पूरे राष्ट्रीं को पराधीन रख कर किया जाता है । इसके लिये 
जो तरीके अपनाये जाते हैँ, वे विभिन्न ढंग के हैँ और उनके नाम भी 
अलग-अलग हैं, परन्तु उन सबका असर एक सा ही होता है। उनका 
वास्तविक उद्देश्य बड़े पेमाने के मशीनोंवाले उद्योगों के वास्ते कच्चा माल और 
मन्नदूर प्राप्त करना है। व्यक्तिगत दासता, अद्धं-गुलाम अथवा कम्मी प्रथा, 
या सामन्तवाद की तुलना में यह एक उन्नत अवस्था है । 


ब्रिटेन भारत में अपने साथ सामन्‍्ती पृष्ठभूमि लेकर भाया था। इसलिये, 
अपने उपनिवेशों के साथ उसके जो सम्बंध स्थापित हुए, उनके साथ एक 
ऐसी सामाजिऊ-आर्थिक व्यवस्था कायम हुईं जिसे राजनीतिक साम्राज्यवाद 
कहना चाहिये। इसका अन्तिम उद्देश्य तो शोषण हो था, परन्तु साथ में 
पराधीन राष्ट्रों के प्रति भी कुछ ज़िम्मेदारी समझी जाती थी। इस प्रणाली, 
में शांसक देश पर यह ज़िम्मेदारी रहती थी कि वह सुराज्य स्थापित करे । 


कुछ समय बाद अमरीकी इस मेदान में 5तरे। वे अपने ध्ाथ दासतां 
या गुलामी की परम्परा छाये थे। इसलिये, “ अविक्रत्तित ” देशों पर 
निय॑त्रण रखने का उनका ढंग अंग्रेजों के ढंग से भिन्न था। अमरीकावाढे 
आर्थिक रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें प्रजा की सुख-सुविधा का लगभग 
कोई ध्यान नहीं रखा जाता । 


इसके अतिरिक्त, आजकल ससार के राष्ट्रों को दो विचारधाराओं के 
झण्ड के नीच एकत्रित करने की चेष्टा की जा रही है। एक ओर प्राइवेट या 
निजी उद्योग की विचारधारा है, दूसरी ओर है, सामाजिक न्याय की 
विचारधारा । लोगों से अपने विचार मनवाने के इस संधर्ष में दुनिया दो 
प्रतिद्वन्दी दलों में बैंटती जा रही है । अमरीका निजी उद्योग का समर्थन करता 
है, जिसका आधार निजी सम्पत्ति है और जिससे निजी मुनाफा उत्पन्न होता 
है। सोवियत हूस सामाजिक न्याय का समर्थन करता है जिसका आधार 
मनुष्य की वुनियादी समानता और उससे उत्पन्न होनेवाली यह आवश्यकता है 
कि जीवन में सभी को समान अवसर हासिल होना चाहिये । 


इन दो कैम्पो के कारण ससार दो दलों में विभाजित हुआ जा रहा 
है | हस अपना काम एक मिशनरी की तरह करता है। जिस बात में वह 
विश्वास करता है, उस पर अमल करता है और अपने सिद्धान्तों को कार्यक्षेत्र 
में उतार कर दिखाता है, और इस प्रकार पड़ोसियों को अपनी मिसाल से 
घमझाकर अपने अनुयाइयो की तादाद बढा रहा है । 


किन्तु, अमरीका दूसरे देशों को अपने चेगुरू में फेंसाने के लिये 
हर तरह के हथकण्डों का प्रयोग कर रहा है, जिनमें धोखा, कपट, बल-प्रयोग, 
जोर-ज्बदस्ती और आर्थिक प्रपंच--सब कुछ शामिल हैं। उसके उपाय ऐसे 
होते हैं जिनसे देश स्वाधीन नहीं होते, बल्कि मकड़ी के जाले में फैसते जाते 
हैं। जाल इस होशियारी से बुना जाता है कि शिकार देश को यह पता 
भी नही चलता कि हो क्या रहा है, और वह देश जितना ही छटठपदाता है, 
उसका अन्त उतना ही नजदीक आता जाता है । 


दुभोग्य से, लोग आजकल प्राय इतने अधिक व्यस्त रहते हैँ कि 
रुककर. अपने चारों ओर की घटनाओं पर कुछ क्षण विचार करने की भी 
उन्हें फुरसत नही रहती । ज़िन्दगी की छीना-झपटी और भाग-दौड़ उन्हें इस 
बात की इजाजत नहीं देती कि थे बेठकर परिस्थिति का मूल्याकन करें। 
और ज़िन्दगी के इस दबाव का इस्तेमाल, जिन्दगी को खतम करने के लिये 
किया जाता है । 


अमरीका को दुनिया भर में अपना आर्थिक जाल फैलाते हुए डेढ़ सौ वर्ष 
से अधिक हो गये हैं । परन्तु भारत में अभी तक वह अधिक सफल नहीं हौ 


२ 


सका था। कारण कि अग्रेज अपने स्थिर स्वार्थों की रक्षा करने के लिये और 
ईैपां की वजह से भारत को अमरीकी फन्दे से बचाये हुए थे । पर हाल में, 
यह बचानेवाली बाड़ गिर गयी हैं और भारत का बेरहमी से शोषण करने 
का रास्ता खुल गया है। यह बडे दुख की बात है कि यह चीज़ नेहहू 
जैसे देशभक्त नेता के नेतृत्व में हो रही है। अमरीकियों के छल-छंद--जो 
अपनी कामयाबी के लिये आधुनिक मनोविज्ञान का भी प्रयोग करते हँ--इस 
सीधे, सरल, सहज-विखासी राजनीतिज्न के लिये बढ कठिन सिद्ध हो रहे हैं । 


अत यह और भी जरूरी हो जाता है कि साधारण आदमी को उन 
तमाम कोशिशों की पूरी जानकारी करायी जाय जो उसे फसाने के लिये हो रही 
हैं। इसलिये, भारत के लिये यह एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी तमाम 
जानकारी, बिना अधिक वाद-विवाद में उल्झे, एक छोटी सी क्विताब में जमा 
कर दी गयी है। यह पुस्तक क्‍या है मानो ऐसी जानकारी 
का भण्डार है । लेखक ने इस बहुमूल्य सामग्री को जमा करके और बडें 
सरल ढंग से उसे पाठकों के सामने पेश करके हम सबको अपना ऋणी बना 
लिया है | छेखक ने बताया है कि पिछले सौ बरस से भी ज्यादा अरसे के 
दौरान में भारत को अपने आ्थिक जाल में फ्ेंसने के लिये अमरीका ने 
कौन-कौन से हथकण्डे चलाये हैं । यह किताब इसका एक बहुत ही दिलचस्प 
किस्सा है और वह हमें एक बड़े खतरे से आगाह करता है। यदि हमने 
इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया, तो फिर लाक्षिमी तौर पर और शीघ्र 
ही हम पर भी मुसीबत का वह पहाड़ टूट सकता हैं जो कोरिया पर टूटा है । 
मेरी यह जोरदार मनोकामना है कि समय रहते ही हमारी ओंखें खुल जायें 
और हम सजग और सतक हो जायें । 


मगनवाडी, 
बधों, मध्य प्रदेश, 
३१ अक्तूबर, १५०२, 


42 
“5, 


कै 


सी, कुमार पा 


भूमिका 


“ दक्षिणी एशिया आज एशिया का राजनीतिक दृष्टि से सबसे दृढ़ 
भाग है। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जिनका दृष्टिकोण पश्चिम की ओर 
झुका हुआ है, जो आम तौर पर पश्चिम से सहयोग करते हैं, जो 
कम्युनिज्म की अन्दरनी समस्याओ से परिचित हैं, और जो आक्रमण 
से अपनी रक्षा करने का दृढ निश्चय रखते हैं। ... 


“ इस भाग में ४५ करोड़ लोग रहते हैं जो दुनिया की कुछ आबादी 
का पांचवां हिस्सा और आजाद दुनिया की आबादी का तिहाई हिस्सा 
होते हैं ।... 


“ अगर कभी ये लोग हमसे अलग होकर कम्युनिज्म के साथ चले 
गये, यदि ये लोग भी उन ८० करोड़ लोगों के साथ मिल हो गये जो 
आज कम्युनिज्म के नियंत्रण में हैं, तो दुनिया की ज्यादातर आबादी 
कम्युनिज्म के नीचे चली जायगी।... 


“ इस इलाके के अलग-अलग देशों को लिया जाय, तो जाहिर है 
कि क्षेत्ररल और आबादी दोनों की दृष्टि से, इनमें सबसे बड़ा भारत 
है। भारत में ३५ करोड लोग रहते हैं। यह भाज़ाद दुनिया के सब से 
बड़े देशों में से है।...दोनों ही दृष्टि से---आबादी और खनिज पदार्थों 
तथा दूसरे भौतिक साधनों की दृष्टि से--भारत का पश्चिमी संसार के 
लिये अत्यधिक महत्व है |” 


-न्‍जौजे सी, मघी, सहायक विदेश-मंत्री, अमरीकी प्रतिनिधि 
सभा की विदेश विभाग समिति के सामने बोलते हुए; 
. २४ जुलाई, १९५१ | 


“८ एशिया की कुंजी अब भारत में है । यदि भारत हमारे हाथ से 
जाता रहा, तो सारा एशिया जाता रहेगा। फिर छोटे देशों में बचने की 
सामथ्य न रहेगी ।... 


“ तब अमरीका अकेला पद जायगा और उसका कोई मददगार न 
रहेगा । और तब शायद लब्ाई जीतने का भी समय हाथ से निकाल 
जायगा । 


--जस्टिस विलियम ओ, डगलूस का “लुक ” पत्रिका में लेख; 
१४ अगस्त, १९५१ | 


उपरोक्त दो उद्धरणों को पढ़कर पाठकी की समझ में आ जायगा कि 
अमरीकी सरकार की नजरों मे भारत का आजकल कितना मारी महत्व है । 
अमरीकियों की दृष्टि में अब भारत अग्रेजों की बपौती सम्पत्ति नहीं रह गयी 
है जिसे कोई छू नहीं सकता।न अब वह उनके लिये क्ेवछ एक गौण 
महत्व का क्षेत्र है। भारत एशिया में, अमरीका की एशियाई नीति का 
केन्द्र-बिन्दु बन गया है । 


हम भारतीयों के लिये भी अमरीका केवल एक विदेशी मुल्क नही है, 
बल्कि एक ऐसा देश है जिसका हमारे भविष्य पर भारी प्रभाव पब्नेवाला 
है। अमरीका को हम अपने लिये चाहे न्‍्यामत समझे या खतरा, किन्तु उस 
शक्तिशाली देश और उसकी सरकार के साथ हमारे देश के सम्बंधों का 
बुनियादी महत्व है। स्वभावत , अमरीका के प्रति हमारी क्‍या नीति हो, यह 
एक ऐसा सवाल बन गया हैं, जिस पर आज भारत में सबसे अधिक 
और गरम बहस चल रही है । 


परन्तु यह बहस या तो प्राय. एकाथ तात्कालिक प्र॒इनों को लेकर 
होती है, या समाजवाद और पूंजीवाद की आम बहस उसका आधार बन 
जाती है। विरोधी पक्षों में से, किसी की तरफ से भी असी तक समस्या का 
सर्वागीण अध्ययन हमारे सामने नहीं आया है। यह कमी अकारण नहीं 
है । एक राजनीतिक प्रदइन के रूप में अमरीका ने अभी हाल ही में भारतीय 
चेतना में प्रवेश किया है, गोकि इसकी प्रतिक्रिया बड़ी सख्त हुईं है। घटना-चक 
इतनी तेजी से घूम रहा है कि ऐसी कोई पुस्तक लिखना असम्भव है, जो 
चन्द महीने के अन्दर ही पुरानी न पड़ जाय । 

इन सब कठिनाइयों को जानते हुए भी, यदि मेने यह पुरुतक लिखने 
का साहस किया है तो केवल इसलिये कि इस प्रइन का हमारे जीवन के लिये 
और हमारी अगली पीढ़ी के जीवन के लिये भारी महत्व है । 


ह 


पहले दो अध्यायों में इतिहास के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं, 
जिनकी जानकारी होना मौजूदा बहस के लिये ज़हरी है। उनके बाद दूसरे 
महायुद्ध के बाद के दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सास्क्ृतिक 
सम्बंधों का विस्तृत विश्लेषण आता है। यद्यपि इस पुस्तक का सम्बंध खास 
तौर पर भारत पे है, परन्तु कुछ चचों पाडिस्तान की भी की गयी है । 


ऐसे आरोपों से, जिन्हें विपक्षी बिना किसी सबूत के एक-दूसरे पर 
लगाया करते हैं, मेने अपने को अलग रखने की कोशिश की है। मेरी 
कोशिश यह रही है कि केवल तथ्यों पर विचार करूँ और सोच कि हसारे 
राष्ट्रीय हितों के लिये उनसे क्‍या अवश्यम्भावी परिणाम निकलते हैं। 
तथ्य एकत्र करने में काफ़ी समय और मेहनत लगी है। यदि दूसरे अनेक 
मित्रों का सहयोग और सहायता मुझे न मिलती तो में यह काम कभी 
पूरा न कर पाता । विशेष रूप से, मे एक अमरीकी मित्र का बड़ा कृतज्ञ 
हूँ जिन्होंने मुझे न सिर अखबारों की कतरनें, सरकारी प्रकाशन, और दूसरी 
बहुत सी बहुमूल्य सामग्री मेजी, बढ्कि मेरे अनगिनत सवालों के जवाबों 
का पता लगाने में अपना बहुत सा समय खर्च किया । मुझे इस बात का बड़ा 
खेद है कि यह मित्र अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और इसके लिये 
तेयार नहीं हैं कि सह-लेखक के हूप में उनका नाम भी किताब पर प्रकाशित 
हो । इस देश के कई मित्रों ने परामश और अपनी राय देकर मेरी बडी 
मदद की है, जिसके लिये में उनका बहुत भाभारी हूँ। और अन्त में, अमरीकी 
सूचना विभाग को भी उस सहयोग के लिये धन्यवाद देना आवश्यक है जो 
उसने अनजाने में मुझे दिया है । 


एल, नटराजन 
दिल्ली, 
१० जून, १९५२, 


पहला अध्याय 


हि 


दूसरे महायुद्ध के पहल मारत-अमरीका सम्बंध 


भारत और अमर्रका के वाच व्यापार 


अमरीका ने सबसे पहले १७८० में भारत से सीधे व्यापार करना 
शुरू किया । उस साल ग्रेण्ड टके नामक एक अमरीकी जहाज्ञ कलकैते के 
सफर को भेजा गया। अमरीका अभी हाल में ही आजाद हुआ था । उसके 
व्यापारियों ने पूर्व में व्रिठिश और फ्रांसीसी कम्पनियों के झगड़ों से फ्ायदा 
उठाया और दोनों से सुविधाएँ ऐठी । अमरीका की फेडरल ( संघ ) सरकार ने 
इस व्यापार को बढ़ाने के लिये ऋदम उठाने शुरू किये। १७९१ के चुंगी के 
कानून (टैरिफ ऐक्ट ) के द्वारा इस प्रकार के कर छगाये गये जिनसे अमरीकी 
जहाज़ों में आनेवाले आयात को बढावा मिलता था। भारत से व्यापार करने 
के लिये उदारतापूवेक के दिये गये | १७५४ में अमरीका की ब्रिदेन से एक 
संधि हुईं जिसे जे-संधि के नाम से पुकारा जाता है। उसके मुताबिक अमरीका 
को भारत में व्यापार की विशेष छुविधाएँ मिल गयी । १८०० में अकेले कलकत्ता 
से बारह जहाज़ माल भर कर बोस्टन के लिये रवाना हुए। इसी साल भारत 
से अमरीका जानेवाडे सामान की कीमत तीस लाख डालर आऔकी गयी । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों ने बहुत सी दौलत गेर-क्वानूनी ढंग से 
जमा कर ली थी और उसे वे सीधे इंगलेण्ड न ले जा सकते थे । अमरीकियों 
ने इस दौलत को ढो-ढो कर काफ़ी पेसा कमाया। जे-सधि के मुताबिक 
अमरीकावाले केवठ भारत और अमरीका के बीच व्यापार कर सकते थे । 
परन्तु नेपोलियन के युद्धों के काल में अमरीकी व्यापारियों ने इस संधि को ताक 
पर उठाकर रख दिया और वे भारत का सामान योरप पहुँचाने लगे। इससे 
उनका व्यापार खूब बढ़ा । भारतीय कपड़े और मसाले के आयात ने अमरीछा को, 


“४ अनेक प्रकार के कारखाने खोलने में मदद की, जेंसे रेशम कातने 
के कारखाने, मोरक्की चमड़ा तेयार करने के कारवाने और 'उन 


ज् 


डी सम्पत्तियों की नीव डाछी जिनसे न्यू इंगलेण्ड के अनेक पुराने 
परिवारों की दौलत की झुदआत हुईं थी । ” (एमेरी आर० जोन्सन 
की पुस्तक “ अमरीका का देशी और विदेशी व्यापार ” से उद्बृत ) 


इस व्यापार की बडी प्रतिष्ठा थी। उस जमाने के बोस्टन में भारत से 
व्यापार करनेवालों को शान द्वी निराली थी। रू॑ई का ब्यापार करनेवाले 
करोड्पति भी उनका सुकाबला नहीं कर सकते थे। बहुत से बन्दरगाह 
वाले शहरों में “इंडिया रो” नाम से शानदार मकानों की पॉत ही अलग 
हुआ करती थी। उस पॉत में यदि किसी का घर हो, या बोस्टन की इंडिया 
व्हाफ में दफ़्तर हो तो बडी इज्जत की बात समझी जाती थी। 


परन्तु नेपोलियन के युद्धों के बाद भारतीय व्यापार का अमरीका के 
लिये महत्व जाता रहा । शुरू में उससे फ़ायदा हुआ था क्योंकि उससे अमरीका 
में उद्योग-घंघे शुरू करने के लिये कुछ पूंजी जमा हो गयी थी । परन्तु बाद में 
उससे नुकसान ही होता था। अग्रेजों की बात दूसरी थी। उन्हें भारत को और 
भी तरह-तरह से लूठने की छूट मिली हुईं थी। मगर अमरीकावालों को तो 
केवल व्यापार से ही संतोष करना पढ़ता था । गोकि उससे व्यक्तिगत रुप से 
अमरीकी व्यापारियों को बहुत लाभ भी होता था, परन्तु अमरीका के पास 
कोई ऐसी चीज़ न थी जिसे वह भारत भेज सकता । इसलिये भारत से 
आये हुए माल के बदले में उसे खज़ाना भेजना पडता था । इससे उस ढेश का 
नुकसान हो रहा था। इसलिए, न्यू इंगलेण्ड ( अमरीका के एक इलाके का नाम ) 
के नये कपड़ा-उद्योग की मदद करने के लिये १८१६ में भारतीय कपड़े 
पर चंगी ऊूगा दी गयी। यदि अमरीका से अब भी लकड़ी और बर्फ का 
नियात न होता रहता और अमरीकी व्यापारी भारतीय अफीम को चोरी 
से चीन ले जाने का व्यापार न करते रहते, तो १८१६ के बाद भारत में 
व्यापारिक दृष्टि से अमरीका की कोई दिलचस्पी न रह जाती । 


पर अफीम का व्यापार भी कुछ दिन बाद बन्द हो गया। १८६१-६५ 
में अमरीका में गृदयुद्ध छिढ़ गया। इन दोनों कारणों से भारत-अमरीका 
का व्यापार नहीं के बराबर रह गया। साथ ही, अमरीकी उद्योग-बंघों के 
लिये एक नया युग आरम्भ हो गया। पिछली शताब्दी के अन्तिम 
पचास वर्षों में अमरीका में उद्योग-धंधों की जितनी उन्नति हुईं उतनी और 


॥ ६ 


किसी देश में नही हुईं। बहुत जल्द अमरीका ताल ठोंक़ कर अन्‍्तरा्ट्रीय 
व्यापार के मंदान में कूद पडा, और उसके मुकाबले में औरों का ठदृरना 
मुश्किल माह्ृम पहने लगा। उसे अपने उद्योग-बबों के लिये बेशुमार कच्चा 
माल चाहिये था, तैयार माल बेचने के लिये उसे बाजारों की ज़्दरत थी और 
पंजी लगाने के लिये दूसरे देशों में सुविधाओं की आवश्यकता थी । उसने दुनिया 
की दूसरी बडी ताकतों की मिसाल पर चलने की कोशिश की और फिलीपाइन्स 
आदि देशों में साम्राज्यवादी कारवाइयों शुरू कर दी । २७ अप्रेठ, १४९८ को 
सेनेटर एलबट जे, बेवरिज ने शान बधारते हुए यह कहा 


“ अमरीका के कारखाने अब इतना माल पदा कर रहे है कि 
अमरीकी जनता उसे इस्तेमाल नहीं कर पाती । अमरीका को घरती 
इतनी उपज पैदा कर रही है कि यहाँ के छोग उसे खचे नहीं कर 
सकते । विधाता ने स्वयं हमारी नीति निधारित कर दी है । दुनिया 
का व्यापार हमारे हाथ में होना चाहिये और वह हमारा होकर 
रहेगा । और हम उसी ढंग से उस पर अधिकार बरेंगे ज़ो ढंग 
हमारी मो, इंगलेण्ड हमें बता चुका है| हम दनिया भर में अपनी 
कोठियोँ खोलेगे ताकि वहाँ अमरीकी माल का वितरण हो सके । हम 
समुद्र की छाती पर अपने जहाजो का जाल बिछा देगे। हम अपनी 
शान के मुताबिक एक विशाल जहाज्ञी बेडा बनायेंगे। 
( हमारे जमाने के इतिहास ” में क्विन्सी हो द्वारा उद्इत ) 


लेकिन उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक अग्रेज उद्योगपतियों ने अमरीका 
को भारत के बाजार में घुसने नहीं दिया | भारत की अग्नेजी सरकार ने इस 
काम में उनकी मदद की। १९०० में भारत के आयात का केवल १७ 
अतिशत साग अमरीका से आया । अमरीकी अफ़सरों ने यह शिकायत की * 


“ अमरीका बराबर ब्रिटिश हिन्दुस्तान से आनेवाले आयात को 
बढाता जा रहा है, लेकिन उसके नियांत में कोई बढ़ती नजर नहीं आती 
और उसका मूल्य भारत से आनेवाले आयात के मूल्य से बहुत कम 
होता है।” (“ विदेशी व्यापार का मासिक विवरण,” वाहिग्टन, 
दिसस्बर्‌ १९०२ ) 


बीसदी सदी के झुरू में व्यापार के मामछे में, अग्रेजों और 
अमरीकियों की प्रतिद्ंदिता बहुत बढ गयी। भारत की भूमि भी इस 
सघर्यष से अछ्ती न रही । नाम को भारत में हर देश का माल आने 
की आजादी थी, पर असल में अग्नेज्ञ व्यापारियों को अनेक विशेष सुविधाएँ 
प्राप्त थी। एक यह नियम था कि सरकारी जरुरत का सारा सामान या तो 
भारत में, या इंगलेण्ड में ख़रीदा जायगा | इससे अमरीकी व्यापारियों को 
मुश्किल होती थी | फिर भी १९०० और १५११ के बीच भारत के आयात 
में अमरीका का हिरतसा १ ७ से बढ कर ३ ८ प्रतिशत हो ही गया । 


अमरीका को पहली महत्वपूर्ण सफलता देज्ञी राज्यों में मिली । मैसूर 
और बड़ौदा की सरकारें विशेष रूप से अमरीक्षियों की मित्र थी। मैसूर में 
कावेरी प्रपात के बिजली पेदा करने के केन्द्र में अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक 
कम्पनी को मशीन अमरीकी इंजीनियरों द्वारा लगायी गयी। सी, एफ, 
बीम्स नामक एक अमरीकी, राज्य का चीफ इजीनियर नियुक्त कर दिया गया। 
१९०७ में आर सी. व्हाइटनेक नामक एक अमरीकी, बडोदा सरकार 
के आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। एक और अमरीकी 
को राज्य का शिक्षा सम्बंधी सलाहकार बना दिया गया। अमरीका में शिक्षा 
प्राप्त करके लौटे कई हिन्दुस्तानियों को भी बड़ौदा सरकार मे ऊँचे ओहदो पर 
तेनात किया गया। महाराजा बड़ौदा ने स्वयं अमरीका का खूब दौरा क्रिया 
और उनके युवराज जैसिह राव ने १५११ मे अमरीका के हरवर्ड कालिज से 
बी ए पास क्रिया । सैम्युअल हिगिनबौटम नामक एक अमरीकी पादरी ग्वालियर, 
रतलाम, कोटा, झालावाड़, धार और जाओडा की रियासतो का खेती-सम्बंधी 
सलाहकार बन, गया और उसकी कोशिशों के फलस्वरूप अमरीका की बनी हुई 
खेती की बहुत सी मशीन हिन्दुस्तान आयीं। 


प्रथम महायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान के बाजार में अमरीका ने इन चीजों 
की बिक्री में खास तरक्की की: मिद्दी का तेल और पेट्रोल, सीने की मशीनें, 
टाइप-राइटर और छापे की मशीनें, और कुछ धातु का सामान । अमरीका से 
सबसे अधिक माल स्टेण्डड ऑयल कम्पनी भारत लाती थी । 
है 


परन्तु ब्रिटिश भारत में अमरीका की इस काल की सबसे बड़ी सफलता 
यह थी कि टाटा के मशहूर लोहे और इस्पात के कारखाने,-- यूटा आयरन 


१० 


एण्ड स्टील बक्स--की स्थापना में उसका बडा हाथ रहा। टाटा ने अमरीकी 
मशीनें खरीदने और अमरीकी विशेषज्ञों को मेंगाने पर छ करोड डालर खर्च 
किये और १५३३ तक उसके उद्योग का संचालन अमरीकी इंजीनियरों के 
हाथों मे रहा । 

पहले महायुद्ध में व्रिटेन से माल आना कम हो गया । अब अमरीका के 
पौबारह थे। उसने दोनों हाथों से भारत के साथ व्याणर बढाना शुरू कई 
दिया । १५०९-१४ में भारत के आयान व्यापार में अमरीका का दिर्सा 
३ प्रतिशत था। १५१४-१९ में वह बढ़कर < प्रतिशत हो गया । भारत 
के नियोत में अमरीका का हिस्सा इसी दौरान में ८ से बढ़कर १२ प्रतिष्नत 
हो गया | भारत से व्यापार करनेवाले देशों में अब दूसरा नम्बर अमरीका 
का था अमरीका की अनेक व्यापारिक कम्पनियों ने भारतीय शहरों 
में अपने दफ्तर खोल दिये और बहुत सी अग्रेजो द्वारा संचालित कम्पनियाँ 
भी अमरीकी कारखानेदारों की एजेन्ट बन गयी। अमरीकी व्यापारी 
भारत में दौरा करने के लिये आने लगे। भारत में विज्ञापन करने पर 
बडी-बडी रकमें खचे हुईं | भारत और अमरीका के बीच बाकायदा जद्दाज 
चलने लगे । 


अंग्रेजों के लिये अमरीका का मुकाबला इतना सख्त हो गया कि युद्ध के 
कुछ दिन बाद ही एक अमरीकी पत्रिका ने इस आशय चेतावनी दी 


“ जॉन बुल को सावधान हो जाना चाहिये । यदि उसे अग्रेजी साल के 
सबसे बडे और सबसे अधिक मुनाफा देनेवाले बाजार को बचाना हे, 
तो जान बुल को जाग जाना चाहिये; क्योंकि भारत में अमरीकी व्यापार 
ने जो तरक्की की है, उससे सचमुच अंग्रेजों के कान खड़े हो जाने 
चाहिये |? (“ लियरेरी डाइजेस्ट ,, १८ दिसम्बर १९२०, पृष्ठ २३ ) 
भारत में ब्रिटेन के ट्रेड कमिश्नर ने कहा कि “इस बात में कोई 

न्देह नही है कि अब हिन्दुस्तान में हमें हमेशा ही अमरीका का मुकाबला 
करना पड़ेगा ।” 


इसके बाद अग्नेजों ने खूब जोर के साथ जबाबी हमछा झुरू किया। 
इम्पीरियल प्रीफरेन्स एग्रीमेण्ट ( त्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने मालपर कम 


कर 


चुंगी लगाने का समझौता--भनु ० ) जैसे तरीकों के जरिये कुछ हृद तक ब्रिदेन 
अमरीकी हमले को रोकने में सफल भी हो गया। दो महायुद्धों के बीच के काल 
में, दुनिया को बदछती हुईं आ्िक परिस्थिति के साथन्‍-साथ अमरीका का 
भारत के साथ व्यापार भी घटता-बढता रहा, परन्तु भारत के पूरे विदेशी 
व्यापार की तुलना में उसकी मात्रा एक सी रही। और मोटरों, दाइप-राइटरों 
और दूसरी छोटी मशीनों की बिक्री में अमरीका ने खास तरक्की को। 
हालीवुड के फिल्‍मों ने भारतीय सिनेमा पर से णथे-फ्रेरेन कम्पनी के कायम 
एकाधिकार को नष्ट कर दिया । 


भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी 


दूसरे महायुद्ध के पहले कुछ अमरीकी पूंजी भी भारत में आयी। 

इण्टरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन ने ( जिसे बाद में नेशनल सिटी बैक 

न्यू यौक ने खरीद लिया) १९०३ में बम्बई में और १९०४ में 
कलकत्ता में अपनी एक शाखा खोली | अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी ने भी 
भारत में दो शाखाएँ स्थापित कर ली । 

जूट ( चटकल ) उद्योग में इन अमरीकी कम्पनियों का हाथ था : 
अमेरिकन मैन्युफ़ैक्चरिंग कम्पनी, छुडलौ जूट कम्पनी, ऐगस कम्पनी, 
क्लीवलेण्ड-ऐक्रोन बैग कम्पनी (बाद में यह चेज्ञ बैग कम्पनी के हाथ 
बिक गयी ) और रीगल सेक कम्पनी । 

किडर, पीबडी एण्ड कम्पनी को चपड़े भें दिलचस्पी थी । मेलौन ने 
भारत में अल्यूमीनियम के कारखानों को खरीद लिया । 

फ़ायरस्टोन रबर कम्पनी ने बम्बई भे एक बडा टायर बनाने का 
कारखाना खोला । रेमिग्टन रेण्ड कम्पनी ने कलकत्ता में टाइप-राइटर बनाने का 
एक कारखाना खोला। १९५३६ में अमरीका की नेशनल कान कम्पनी ने 
ब्रिटेन की एवरेडी बेटरी कम्पनी को खरीद लिया । एवरेडी के कारखाने मे 
सूखी बेटरियों बनायी जाती थी। कनाडा फोर्ड मोटर कम्पनी की एक शाखा 
१५२६ भे यहां खोली गयी जिसका प्रधान दफ़्तर और कारखाना बम्बई में था। 
१९२८ में जनरल मोटर कम्पनी ने बम्बई में मोटरकारों और ट्रकों के हिस्सों 
को जोड़ने का काम शुरू किया । १९३९ में उसने इसी ढंग का एक नया 
कारखाना खोला जिसका नाम था कमशियल बौडी बिहिहग कार्पोरेशन। 
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इसके अलावा कई अमरीकी कम्पनियों ने आयात-नियोत तथा विक्की 
की एजेसियों का कास करना भारत में झुरू कर दिया । स्टेण्डड-बैकुअम ऑयल 
कम्पनी और काल्टेक्स कम्पनी पेट्रोल वितरण करने लगी । 

यद्रपि सीधे ढंग से भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी, ब्रिटिश पूंजी 
से काफ़ी कम थी; परन्तु वास्तव में, भारत में अमरीकी पूंजी इससे कहीं 
अधिक थी । इसका सही अन्दाज पाने के लिये ब्रिटेन और कनाडा की 
कम्पनियों के जरिये अग्रद्मयक्ष रूप से हिन्दुस्तान में आयी अमरीकी पूंजी का 
भी ध्यान में रखना पडेंगा । 


उदाहरण के लिये, अमरीका के घन-कुबेर जे, पी मौगेन की कम्पनों 
की लीजिये । इस कम्पनी के मातहत एक ब्रिरिश कम्पनी थी जिसका नाम 
“मौगन, ग्रेनफ्रेल एण्ड कम्पनी ” था। इस कम्पनी के कुछ हिस्सेदार-- 
सर टामस (बाद में लछाडे) केटो और तीन अन्य व्यक्ति --  यूल, 
केटो एण्ड कम्पनी ' मे भाग छे रहे थे, जो कलकत्ता मे ऐण्ड्यू यूल 
एण्ड कम्पनी के नाम से काम करती थी। यह हिन्दुस्तान की सबसे 
बड़ी मेनेजिंग एजेसी थी। इसके नियंत्रण में अनेक कम्पनियों थीं जो 
तरह-तरह का व्यापार कर रही थीं--जिसे जुट, चाय, जहाजों से माल ढोना, 
कोयला खान, आठा, तेल, मकान बनाना, रबड, चीनी, कागज, छापखाने, 
बिजली पैदा करना और बीमा । भारत में मौगन का प्रतिनिधि केटो था। वह 
मर्केण्टाइल बैक ऑफ इण्डिया का भी उपाध्यक्ष और डायरेक्टर था। इस 
अग्रेजी बेक की शाखाएँ सिफ सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, बढ्कि चीन, पूर्वी 
डच द्वीप-समूह, स्थाम और मौरीशस में भी फेली हुई थी । 


भारत में अमर्राकी पादरा 


साहसी अमरीकी व्यापारियों के पीछे-पीछे हिम्मतवाले ईसाई पादरी 
भी हिन्दुस्तान आये । बल्कि सच तो यह है कि अमरीका ने जब सबसे 
पहले अपने पादरियों को विदेशों में भेजने का निरवय किया, तब इन 
पादरियों ने भारत को अपने क्षेत्र के रूप में चुना और १८१२ मे वे 
कलकत्ता पहुँच भी गये। वहों से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जब उन्हें 
निकाल दिया तो वे बम्बई पहुँच गये। वहा उन्होंने १८१० में अमरीकी 
मराठी मिशन खोला । १८३३ में ब्रिटेन की सरकार ने हुक्म निकाला कि 


रे 


इण्टिया कम्पनों से इजालत लिये बिना भी पादरी लोग भारत में बस 
सऊते हैँ । इसके बाद अमरीकी पादरियों ने यहा अपना काम बढाना शुरू 
किया । १८५७ के विद्रोह के समय तक वे बम्बई, उत्तर प्रदेश (यू. पी, ), 
अठ्ास और आसाम में अपने केन्द्र खोल चुके थे । 


उस समय अमरीकी पादरी प्रायः धार्मिक स्कूल खोला करते थे और 
इसाई धर्म के साहित्य को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया करते थे। 
बहुत कम लोग उनके उपदेश सुनकर ईसाई बनना स्वीकार करते थे । जो 
थोड़े बहुत बन जाते थे, वे मिशन में ही नौकरी कर छेते थे। पाद्रियों का 
अधिकतर समय चौराहों पर खडे होकर या गिरजा घरों में उपदेश देने में 
बीतता था । 


पर्‌, लगभग १८८० से ईसाई बननेवालों की संख्या तेजी से बढने लगी । 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम २५ बरसों में हमारे देश में जो बार-बार अकाल 
पड़े, उनसे पाद्रियों का काम आसान हो गया। वे अक्वाल-पीड़ितों की सहायता 
करते । जनता उनका अहसान मानकर ईसाई बन जाती। अब प्रत्येक मिशन 
की सफलता इस बात से नापी जाने छंगी कि #क्रेसने कितने लोगों का धर्म 
परिवतेन किया है। पाद्रियों को रुपये-पैसे की कमी न रही। यह बात भी 
मतलब से खाली नहीं है कि ठीक इन्हीं दिनों अमरीका के उगते हुए 
एक्राधिकारी ( इजोरदार ) पूंजीपतियों ने विदेशों में काम करनेवाले मिशनों के 
कामों में दिलचस्पी लेना और उन्हें घन की सहायता देना शुरू किया। माइरन 
एच, फ्रेलप्स नामक एक अमरीकी ने, जो बरसों तक भारत का तथा हिन्दू धर्म 
का अध्ययन कर चुका था, १९१० में लिखा था 


“ यह धन अधिकतर (पादरियों को ) इसलिये दिया जाता है कि 
व्यापार में उससे फायदा होने की उम्मीद रहती है। आप में से बहुतो 
ने जौन डी रौकफेलर का नाम जरूर सुना होगा। वह स्टेण्डडे 
ऑयल कम्पनी का मालिक और दुनिया का सबसे घनी आदमी 
है और विदेशी मिशनों को बड़ी-बडी रक़म दान में देता है। 
कुछ वर्ष हुए मेने न्यू यौक के एक देनिक पत्र मे रौकफेलर के सेक्रेटरी 
मि. गेट्स से एक भेट का इतान्त पढा था । उसमें गेट्स ने बताया था 
कि रौकफेंलर साहब विदेशी मिशनों को जो रुपया दान में देते हैं, 
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उससे उनके व्यापार में ब्य लाम होता है, क्योंकि जिन देशों की जनता 
के बीच थे मिशन काम करते हूँ, उनके साथ व्यापारिक लेन-देन बढ़ 
जाता है!” ( “ हिन्द आदश व उनकी सुरक्षा ” से, प्रप्ठ १५-१६ ) 


उन्नीसवी सदी का अन्त होते-होते अमरीकी पादरियों ने शिक्षा और 
डाकटरी के क्षेत्र में अपनी कारबाइयों काफी बढा छी। उन्होंने अनेकों कालिज 
और अस्पताल खोले , उन्होंने नीच लिखे कालिज खोले * वबलोर का वरहीज 
कालिज, मदुरा का अमेरिकन कालिज, गुण्टूर का आंध्र क्रिश्चियन कालिज, 
इलाहाबाद का ईविग क्रिल्चियन कालिज, लखनऊ भें लखनऊ किश्चियन 
कालिज और इसावेला थोबने कालिज, लाहौर का फोरमेन क्रिस्चियन कालिज 
और रावलपिण्डी का गौडन कालिज । मद्रास के वीमेन्स क्रिश्चियन कालिज 
और क्रिस्टौफसे ट्रेनिंग कालिज अग्रेज और अमरीकी पादरियों के संयुक्त 
प्रयत्नो से खुले थे । बम्बई के विव्मन कालिज तथा मद्रास क्रिश्चियन 
कालिज को अमरीका से सहायता मिलती थी। 


पादरियों के काम का क्षेत्र बढ तो उनकी तादाद सी बढ गयी । 
१८८० में भारत में अमरीकी पाद्रियों की संख्या १३५ थी, बीसवी सदी के 
भ्रथम दश्षक के शुरू के सालों तक वह १,००० तऊ पहुँच गयी। अब 
धर्मोपदेशकों के अलावा डाक्टर, नसे, सम्पादक और शिक्षक भी अमरीका से 
आने छगे । इन लोगों का चुनाव बहुत ध्यानपूवक्न किया जाता था । प्रसिद्ध 
भारत-हितैषी पादरी जे, टी समण्डरलेण्ड ने इस बारे में यह लिखा है . 


“विदेशों मे छॉँट-छोंट कर सबसे “ठोत्त ' लोग, यानी सबसे कम 
प्रगतिशील विचारों के छोग भेजे जाते हैँ। ..ऐसे अनेक उदाहरण 
हैं कि जिन लोगों को सरकार के विदेशी विभाग में नौकरियों न मिल 
सकी, उन्हें पादरियों के पद पर भर्ती होने में कोई कठिनाई न हुई । ” 


(“न्यू बल्ड ” नामक पत्रिका के माचे १८५८ के अक में छपे 
“ भारत में ईसाई मिशन ” झीपक लेख से, पृष्ठ ४२ ) 


भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के उमार से सभी पांदरियों को, विशेष कर 
अमरीकाबालों को, काफी कठिनाइयों का सामना करना पडा। अमरीकी 
पादरी अमी तक हमेशा अंग्रेजी सरकार के घनिष्ठ सहयोग से काम करते आये 
थे। वे अंग्रेजों की नीति के गुण गाया करते थे और अपने अनुयाइयों को 
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हिन्दुस्तानियों, भारतीय धर्मों और भारतीय परम्पराओं को नीची दृष्टि से 
देखना सिवाते थे । विसी हद तक उन्होंने अपने हिन्दुस्तानी अनुयाइयों की 
भारतीयता सी नष्ट कर दी थी। १८०७ के विद्रोह के बाद एक अमरीकी 
पादरी ने गुमान के साथ यह कहा था * 

“४ एक भी देशी ( जानी हिन्दुस्तानी ) इंसाई, विद्रोह में शामिल 
नही हुआ ..-कई जगह तो इन देशी ईसाइयों ने उचित समय पर खबर 
देकर ( विद्रोह के बारे में ) षड्यंत्रों को रोकने में मदद दी।” 
(रे, वि, बटलर की पुस्तक “ दी छेण्ड आफ दि वेदाज ” से, प्रृष्ठ ४६४ 


एक दूसरे अमरीडी सज्जन ने इस शताब्दी के झुहू में लिखा था 


“ आजकल ब्रिटिश सरकार पादरियों की, विशेषकर अमरीकी पादरियों 
की मदद के लिये कुछ उठा नहीं रखती। ..धन, जमीन, हर चीज्ञ जो 
सरकारी तौर पर मिदनों को दी जा सकती है, उन्हें दी जाती है।, .. 


“छाडे कजन, विभिन्न प्रान्तों के गवनेर, और दूसरे सरकारी 
अफसर., इस बात के गवाह हैं कि जनता में असंतोष बढमे ओर 
विद्रोह फैलने के जब-जब अवसर आये, तब-तब उन्होंने ( अमरीकी 
पादरियों ने ) शान्ति ओर व्यवस्था कायम रखने में और सरकार 
की मदद के लिये भारी काम किया |” ( विलियम एलरौय कर्टिस की 
पुस्तक “ मौडने इंडिया ” से, प्रष्ठ ४६१-६४ ) 
अत. स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय चेतना के बढ़ने के साथ-साथ भारत के 
लोग पांदरियों की कारवाइयों को नापसन्द्‌- करने लगें। भारतीयों को अंग्रेज 
नौकरशाहों और अमरीकी पादरियों में कोई अन्तर नहीं जान पड़ता था। 
देश की ईसाई जनता पर भी राष्ट्रीय आन्दोलन का अभाव पच्ना छाजिमी था । 
उसके बीच से माग उठने लगी कि गिरजा घरों पर से विदेशी नियंत्रण खतम 
होना चाहिये ! 

कुछ वर्षों के बाद अमरीकी मिशनों ने अपनी नींति बदल दी। अब वे 
ईसाई धर्म को “स्वदेशी ” रूप देने की कोशिश करने लगे । भारतीय ईसाइयों 
को कुछ ज़िम्मेदारी के पद दिये गये । अंग्रेज सरकार से तो मित्रता कायम 
रही, पर अब कुछ राष्ट्रवादी नेताओं से भी मेल-जोल बढ़ाया गया। परन्तु 
जाहिर है, राष्ट्रीय विद्रोह के समय दो नावों पर पर रखना संसव न था। 
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१९३० या १९४२ में जिन चन्द अमरीकी पादरियों ने भारतीय मांगों का 
समर्थन किया, उन्हें तुरन्त अमरीका वापिस बुला लिया गया । 

राष्ट्रीय आन्दोलन से उत्पन्न विरोध के बावजूद अमरीकी मिशनों का 
काम बराबर बदता ही गया। १५३८ सें भारत के अन्दर अमरीका और 
कनाडा के मिशनों में २,००६ विदेशी कर्मचारी काम करते थे। और उस 
वंधे तक वे ७,६८,४३८ हिन्दुस्तानियों का धर्म परिवर्तन कर चुके थे । 
अमरीका से उनके केन्द्रीय कायालयों ने एक वर्ष के अन्दर तीस छाख डालर 
उनकी सहायता के लिये भेजे थे और स्वयं भारत में उन्हें दस लाख डालर से 
अधिक की आमदनी हुई थी। भारत में विदेशी मिशनों का कुछ जितना काम 
थां, उसका एक-तिहाई से अधिक १७ अमरीकी ससस्‍्थाएँ करती थीं। उनके 
नियंत्रण में ४,३५७ स्कूल चलते थे जिनमे १०२,६९० विद्यार्थी पढते थे । 
वे १८ अनायालय, ५३ अस्पताल, और २०० से अधिक दवाखाने 
चलाते थे । 


भारत की स्वतेत्रता के ग्रति अमरीका का रुख़ 


अभी हाल तक, सरकारी तौर पर भारत का अमरीका से कोई राजनीतिक 
सम्बंध नहीं था । परन्तु भारत में एक राजनीतिक सवाल ऐसा था जिसकी 
ओर से दुनिया का कोई देश आँखे नही मूंद सकता था। वह था भारत की 
रतंत्रता का सवाल । भारत के लोग विदेशी सरकारों और संस्थाओं को 
इसी कसौटी पर परखते थे कि उनका भारत की आज़ादी की मांग के बारे में 
क्या कहना है। हम यह देखे कि अमरीका का इस मामले में क्या रुख़ था 

कुछ दिनों से अमरीका के सरकारी प्रतिनिधि यह दावा करने के आदी 
हो गये हैं कि उनका देश भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का सदा समर्थक 
और शुभवचिन्तक रहा है और उसने लगातार भारत की मदद की है । कुछ 
भारतीय अफ़सरों ने भी “ इस पुरानी मदद ” के लिये अमरीकी कणेघारों को 
धन्यवाद देना झुरू कर दिया है। उदाहरण के लिये भारतीय राजदूत बी. 
रामा राव ने १३ सितम्बर, १५४८ को न्यू यौक में कहा था; 


“ हमारे स्वतंत्रता सप्राम के समय अमरीका ने जो नेतिक सहायता 
हमें दी थी, उसके लिय्रे भारत उसका जितना क्ृतज्ञ हो, उतना ही 
थोड़ा है । ” ( हिन्दुस्तान टाइम्स, २४ सितस्ब॒र, १९४८ ) 
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भारतीय राजदूत वी, आर, सेद ने १५ दिसम्बर, १५०१ को राष्ट्रपति 
टूमन के सामने अपना अधिकार-पत्र पेश करते हुए कहा था कि “ भारत ” 
उस हमदर्दी और मदद को कमी नहीं भूल सकता जो उसे अमरीका की जनता 
तथा सरकार से “ अपनी भाज़ादी की लड़ाई के समय मिली थी | ” यह बात 
भी काफी अजीब है कि भारत सरकार की ओर से यह कृतज्ञता उन दो सजनों 
ने जाहिर किया जिन्होंने स्वयं भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कप्ती कोई हमददीं 
नहीं दिखाई थी | बल्कि सेन साहब ने तो अपने अग्रेज्ञ मालिकों की तरफ़ 
से हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने में काफी नाम ही कमाया था । 


यह सच है कि विभिन्न अवसरों पर अनेक अमरीकी सस्थाओँ एवं 
व्यक्तियों ने जोरों से भारत की आज्ञादी की माग का समर्थन किया है। 
भारतीयों ने सदा उनका अहसान माना है और इस समर्थन से बल प्राप्त 
किया है। परन्तु इस चीज़ का जितना ज़ोरदार प्रचार हिन्दुस्तान में हुआ 
है, उससे लोगों के दिमाग़ में एक गुलत तसबवीर बन गयी है। उसमें भारत 
के मित्र तो बहुत उभर कर सामने आते हैं, परन्तु विरोधियों पर और उन 
पर जो ' तठस्थ * रहना चाहते थे, एक पदों सा पड़ जाता है । 


इसलिये पहले यह देखना चाहिये कि अमरीका में कौन लोग हिन्दुस्तान 
की आज्ञादी की लड़ाई का समथेन कर रहे थे, और कौन उसके विरोधी थे, 
उनके हित क्या थे और उनका प्रभाव कितना था । 


इस शताब्दी के प्रथम दशक में कुछ अमरीकी बुद्धिजीवियों ने भारत 
के स्वर्तत्रता आन्दोलन का समर्थन किया था। उन्होंने माइरन एच० फेल्प्स 
के नेतृत्व में “ सोसायटी फ्रार दि एडबांसमेण्ट आफ़ इंडिया ”” नामक एक 
समिति भी बनायी थी जो लन्दन के कांग्रेस दफ्तर से सम्बंध रखती थी । 
असल में, उस समय बहुत से अमरीकी बुद्धिजीवी क्‍्यूबा और फिलीपाइन में 
अमरीकी सरकार की कारबाइयों की निन्‍्दा कर रहे थे। इन्हीं में से कुछ 
लोग भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में सी दिलचस्पी रखते थे। परन्तु 
अमरीकी सरकार की नीति बिल्कुल इश्की उल्टी थी। अमरीकी राष्ट्रपति 
थ्ियोडोर रुजवेल्ट मे तो ऐसे शब्दों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया 
था कि उनका उपयोग करने में शायद अग्रेन भी सकोच करते। १८ 
जनवरी, १९५०५ को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक भाषण में कहा था 
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“ ओरपीय नस्ल के छोगो द्वारा एक दूसरे महाद्वीप के घने बसे हुए 
देशों पर सफलतापूवक राज करने का सबसे महान उदाहरण हमे 
हिन्दुस्तान में मिलता है ।,..सचमुच यह तो रोमन साम्राज्य से भी 
बद्य कार्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय 
साम्राज्य का सफलता से शासन चलाकर अग्रेजो ने वह काम किया 
है जो पिछली दो शताब्दियों की खेत जाति की सबसे महत्वपूर्ण 
और सबसे प्रशेसनीय सफ़लताओ में गिना जायगा। .अधिकतर 
जनता बहुत छख में है।सच तो यह है कि यदि अग्रेजी शाप्तन हिन्दुस्तान 
से हटा लिया जाय तो पूरे देश में खुन-खराबी और छूटमार मच जायगी, 
और वे तमाम लोग जो निवल हैँ, जो सबसे अधिक मेहनती हँ और 
कानून को मान कर चलते हँ--वे सब छूट लिये जायेगे और उन पर 
तरह-तरह के जुल्म ढाये जायेंगे, और देशी लोगों में फायदा सिर्फ 
उनका होगा जो कानन को नहीं मानते और जो हिसक और खून के प्यासे 
हैं। ... मानवता के प्रत्येक छुभचिन्तक को .., समझना चाहिये कि 
भारत में इंगलेण्ड ने जो कुछ किया है, उससे भारत का अतुलरित 
लाभ हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और उसकी सभ्यता फली-फूली 
है। वहाँ अग्रेजी शासन स्थायी और शक्तिशाली बना रहे --- हमें इसीसे 
गहरा सतोष होना चाहिये |... 


दूसरे महायुद्ध के पहले अमरीकी सरकार के ऊँचे पदाधिकारियों की 


ओर से सिर्फ एक बार ही हिन्दुस्तान की आज्ञादी के बारें में कुछ कहा गया 
था । उसे हमने ऊपर दे दिया है। ध्यान रहे कि यह और किसी का नहीं, स्व 
अमरीका के राष्ट्रपति का बयान था । 


बात बयानों पर ही खतम न हुईं । कुछ दिन बाद भारतीय क्रान्तिकारी 


हरदयाल को, जिन्होंने अमरीका में शरण छी थी, देश से निकालने की 
कारवाई शुरू हो गयी । 


पहले महायुद्ध के काल में, भारतीय स्वतंत्रता के समर्थकों पर अमरीका 


में सख्त दमन हुआ । गृदर पार्टी के जो सदस्य अमरीका में रहते थे, पुलिस 
उनके पीछे लूग गयी । बहुतो को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया । 
और अमरीका के बुद्ध में शामिल होने के बाद फ्ौरन ही उनके खिलाफ 
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पड्य॑त्र के मुकदमे चलाये गये | इन मुकठ्मों में अंग्रेज अधिकारी खुलेभाम 
दखल देते थे । इस स्थिति से क्षुब्ध होफर राबट मौस्स लोवेट ( जिन्होंने 
अपना जीवन नागरिक अधिकारों के संघर्ष में होम कर दिया था) ने “ न्यू 
रिपब्लिक ” नामक अखबार में १ अप्रैल, १५३१ को यह लिखा 


“ इन मुकदमों के सिलसिले में अमरीकी अधिकारियों ने अग्रेजों की 
जिस तरह खुशामद की है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता । ” 


प्रथम महायुद्ध का अन्त होने के बाद भारत की आजादी की मांग को 
पहले से अधिक समर्थन मिलने लूगा । १९२० में अमरीका की सोशहिस्ट पार्टी 
और फ़ार्मर-लेबर ( क्रिसान-मजदूर ) पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन 
करते हुए प्रस्ताव पास किये । ये दोनों ही उम्रवादी संगठन थे। सोशलिस्ट 
पार्टी ने उस समय तक समाजवाद को त्यागा नहीं था और उसका नेता यूजीन 
डेब्स युद्ध का पिरोध करने के कारण जेल में बन्द था। कुछ उदारवादी व्यक्तियों 
और पादरियों ने भी यही रुख लिया । इनमें रेवरेण्ड सण्डरलेग्ड और रेवरेण्ड 
जौन हेन्स होम्स प्रमुख थे। ये लोग गाधीवाद से प्रभावित थे । दिसम्बर 
१९२० में न्‍यू यौ्क में “ भारत की स्वतंत्रता के प्रेमी ” नामक एक संस्था 
भी कायम की गयी । 


परन्तु जब भारत की ओर से माग की गयी कि राष्ट्रपति विल्सन की 
प्रसिद्ध १४ बातें भारत पर भी लागू की जाये, तो विल्सन ने इस गुलाम देश 
की पुकार की ओर कोई ध्यान न दिया । उह्ठे, उनकी सरकार ने हिन्दुस्तानियों 
पर दमन जारी रखा। शैल्ेन्द्रनाथ घोष ने भारतीय जनता की ओर से अमरीकी 
राष्ट्रपति को एक पत्र लिखने कौ हिम्मत की थी। उन्हें एक विदेशी सरकार 
का एजेन्ट बताकर जेल में डाल दिया गया।“ भारत की स्वतंत्रता के 
प्रेमी ” नामक उपरोक्त संस्था की संगठनकता श्रीमती एग्नेस स्मेडले को भी 
जेल में बन्द कर दिया गया । 


इन्हीं दिनों, अमरीका के धोर प्रतिक्रियाबादियों ने भी भारत में 
दिलचस्पी लेना शुरू किया # ये लोग अग्नेज्ों के विरोधी थे और वारसाईं की 
संधि की मुखालफ़त करते थे। अंग्रेजों को बदनाम करने के लिये उन्होंने 
आयरलेण्ड और हिन्दुस्तान का सवाल उठाना शुरू किया । परन्तु एक बार 
विल्सन को हराने और वारसाई की संधि को अमरीका से अस्वीकार कराने 
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मं उन्हें सफलता मिल गयी, तो फिर उन्होंने हिन्दुस्तान का कभी नाम 
तक न लिया । 


१९२१ से १५३० तक अमरीका में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन 
के समर्थन में बहुत कम प्रचार हुआ । सन तीस के सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
के समय भी कुछ इने-गिने अमरीकियों ने ही भारत के समर्थन में आवाज़ उठायी । 
मदतत्मा गाधी को यह बात माल्म थी । इसीलिये, गोलमेज्ञ सम्मेलन के बाद 
जब कई लोगों ने उन्हें अमरीका आने का निमंत्रण दिया, तो बह 
वहा जाने के लिये तेयार नही हुए । बाद में गाधीजी ने इसका कारण बताते 
हुए कहा था . 


“ मुझे इस बात का विव्वास नहीं था कि वहाँ जाकर में भारत के 
लिये कुछ कर सकूँगा । अमरीका के लोग दूसरों की बात नहीं छुनते । 
वे दूसरों का आदर-सत्कार तो खूब करते हैँ, पर करते अपने 
मन की है...। ” ( टी. ए रमन द्वारा लिखी गयी किताब “ गांधीजी 


कक्ष 


क्या चाहते हैं, ” में पृष्ठ ६०, पर उद्बृत ) 


भारत का सच्चा समर्थन केवल कुछ पादरियों, उदारवादियों, हृब्शी 
नेताओं और उम्रवादी संगठनों तक ही सीमित था । कभी-ऊमी कुछ प्रतिगामी 
और अनन्‍्तराष्ट्रीया-विरोधी छोग भी ब्रिटेन को गाली देने के लिये 
शिकागो ट्रिब्यून और न्यू योके डेली न्‍यूज में लेख लिखते समय 
हिन्दुस्तान की याद कर लिया करते थे। छेकिन, अमरीकी सरकार न 
हिन्दुस्तान के बारे में कभी कुछ कहती थी और न भारतीय आन्दोलन में कोई 
दिलचस्पी ही प्रकट करती थी । 


अत, अमरीकी सरकार का “भारत के प्रति रुख़ यदि बहुत अच्छा 
हुआ तो तटस्थता का रुख रहता था, वरना कमी-कमी सक्रिय विरोध 
का रुख बन जाता था। आज यदि अमरीकी सरकार, अमरीकी जनता 
के एक भाग की साम्राज्य-विरोधी भावनाओं का श्रेय स्वयं छेना चाहे, तो यही 
कहना ही पडेगा कि यह एक बेइमानी की बात है । जब कि यह बात भी 
सबों को मालूम है कि अमरीकी जनता के इस भाग की साम्राज्यवाद-विरोधी 
भावनाएँ, स्वय॑ उस समय की अमरीकी सरकार के भी खिलाफ थी और उसके 
कारण एग्नेस स्मेडले जेसी प्रमुख महिलाओं को जेल तक जाना पड़ाँ था। 


श्र 


गाधीजी के मशहूर अनुयायी डाक्टर भारतन कुमारप्पा ने यह ठीक ही 
कहा था 


“ हिन्दुओ (यानी हिन्दुस्तानियों--अनु ) के प्रति,, अमरीका ने 
तथ्स्थता का रख अपनाया। उसकी समझ है कि भारत ब्रिटेन का 
निजी मामला है, उसके बारे में चुपचाप दशक बन कर रहना ही 
उचित है। यदि अमरीका ने मारत में कभी कोर दिलचस्पी दिखायी 
तो यह समझ कर कि वह जादूगरो और साधुओं का ऐसा देश है जहाँ 
के योगी कंदराओं में समाधि छगाये बेठे रहते हैं, नाखन बढा लेते 
हैं, कीलों के बिछौने पर सोते हें और लोगों के हाथ देखते हैं ! * 
( अमरीका में मेरा विद्यार्थी जीवन, * पृष्ठ ६ ) 


अमरीका में हिन्दुस्तानी 


किसी देश की जनता की राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं के प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने के पहले उस देश के लोगों के साथ हमदर्दी का बरताव 
किया जाता है। यहा यह देखना चाहिये कि अमरीकी सरकार और अमरीकी 
जनता हिन्दुस्तानियों के साथ केसा व्यवहार करती थी * 


इस शताब्दी के पहले दशक में बहुत से हिन्दुस्तानी रोज्ञगार की 
तलाश में अमरीका चले गये थे । १९०७ और १९१० के बीच उनकी संख्या 
पाच हजार तक पहुँच गयी थी । इनमें से अधिकतर सिख थे । वे अमरीका 
के पर्चिमी समुद्र तट पर जाकर बस गये और फार्मों, रेो, और लकडी के 
कारखानों में काम करने लगे । 


यदि कोई आज यह कहे कि इन लोगों का अमरीका में स्वागत हुआ 
था, तो यही कहना पढ़ेगा कि उसकी बुद्धि सारी गयी है । इन सिखों का 
अमरीका में हर जगह अपमान हुआ काछो-गोरों के दंगों में उन्हें बुरी तरह 
मारा-पीटा गया। कुछ जगहों में उन्मत्त भीड़ों ने कई, सिखों की लगभग कत्ल 
ही कर दिया। इस तरह की एक घटना ५ सितम्बर १९०७ को वाशिग्टन राज्य 
के बेलिघम नामक स्थान में हुईं थी जिसका वणन एक उस समय के समाचार 
पत्र ने इन दाब्दों में किया था: 


धर 


“ ,.. लकड़ी के कारखानों के छ सो मजदूरों की एक भीड़ ने 

पुरवियों के मुहल्डे पर हमला किया और पूरी तरह से आतंक्ित करके 

उन्हें शहर के बाहर खढेड दिया । बहुत से हिन्दुओं ( अमरीका में सभी 

हिन्दुस्तानियों को प्राय हिन्दू कहते हैं --अनु० ) को चोटें आयी, पर 

कोई मरा नहीं। शहर के सबसे गरीब इलाके में बने इन लोगों के गन्दे 

घरों पर हमछा किया गया । उनका सारा सामान सड़कों पर फेक दिया 

गया और कुछ जगहों पर बहुमूल्य वस्नुएँ चुरा छी गयीं।. . अधिकारियों 

ने परिस्थिति को अपने काबू के बाहर समझा और चेतावनी देने से 

अधिक कुछ न किया। ...” (“दि बल्डे टुडे ” नामक पत्र के नवम्बर 
१९०७ के अंक में, बटर डौड का लेख ) 

अमरीका जानेवाले हिन्दुस्तानियों के बारे में जॉंच करने के लिये 

अमरीकी सरकार की ओर से जो कमीशन नियुक्त क्रिया गया था, उसमे 

अपनी रिपोटट में लिखा था कि पश्चिमी ( प्रशान्त महासागर के ) तट पर, 


“ हिन्दुओं को सब से कम पसन्द किया जाता है, या कहना चाहिये 
कि हमारे देश में पूर्वी एशियाई देगों के जितने लोग भी भाये हैं, 
उनमें सबसे खराब हिन्दुओं को समझा जाता है ।” ( जून, १९१२ ) 


उन्मत्त भीड ने जो काम झुरू किया था, उसे सरकार ने पूरा कर 
दिया । १९१० के बाद सरकारी अफसरों ने सरकारी कानून को उठाकर ताक 
पर रख दिया। वे सभी हिन्दुस्तानियों को देश में आने से रोकने लगे। 
हजारों ऐसे लोग जो अपनी सारी जमीन-जायदाद बेचकर रोजगार की 
तलाश में अमरीका आये थे, समुद्र तठ से ही लौटा दिये गये । सेकडों लोग 
जो पहले आ गये थे, देश से निकाल दिये गये । हजारों हिन्दुस्तानी, अद्याचार 


के भय से खुद अमरीका छोड़ कर चले गये । 


१९१७ में सरकार ने एक कानून बना कर हिन्दुस्तानियों का आना 
रोक दिया । इसके छ वर्ष बाद सुप्रीम कोट ने भगत सिह ठिण्ड के मुकदसे में 
फैसला सनाया कि हिन्दुस्तानी अमरीका के नागरिक नहीं बन सकते । इस 
फ़ेसले से कई ऐसे हिन्दुस्तानियों से भी नागरिकता का अधिकार छीन लिया 
गया जो बरसों पहले उसे प्राप्त कर चुके थे । कुछ की अमरीकन पत्नियों तक 
की अमरीकी नागरिकता जाती रही । 


२३ 


१९२४ में एक और कानून बना जिसके द्वारा अमरीका में प्रवेश करने 
और वहाँ का नागरिक बनने का अधिकार विशेष हूप से हिन्दुस्तानियों से 
छीन लिया गया । भारत अपमान की इस कड़वी घेँठ को पीकर रह गया। 
श्री विठ्ुलभाई पटेल ने इसके जवाब में भारत की केन्द्रीय असेम्बली में 
एक बिल पेश किया । इससे अमरीकी नागरिकों से वे तमाम विशेष अधिकार 
छीन लिये जाते जो उन्हें फौजदारी के मुकदमों आदि के सिलसिले में भारत 
में पिले हुए थे। स्वराज्य पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया। उधर 
महाकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर ने अपना क्रोध इन शब्दों में प्रकट किया : 


“ अमरीका में तो ईसा को भी नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि 
एक तो उनके पास काफी पैसे न निकलते, दूसरे वह एशियाई थे !”” 


लेकिन, १९२४ के कानून से ही इस दुव्यवहार का अन्त नहीं हुआ। 
इस शताब्दी के तीसरे दशक में उटाह राज्य मे हिन्दुस्तानियों पर बमबारी 
की गयी। देश से निकालना भी जारी रहा। १५२० और १५४० के बीच 
अमरीका में रहनेवाले ६,००० हिन्दुस्तानियों में से लगभग आधे को अपना 
कारबार, नौकरी और परिवार छोड़कर अमरीका से निकल जाना पडा। 
भारतीय विद्याथियों पर तरह-तरह के बंधन लगाये गये। उन्हें केवल उसी 
विद्यालय में पढ़ना पड़ता था जिसे अप्तरीकी श्रम-मंत्री उनके लिये ते कर दे। 
पढ़ाई के साथ-साथ वे कोई काम करके जीविका नहीं कमा सकते थे। और 
शिक्षा समाप्त करते ही उन्हें अमरीका छोड़ देना पड़ता था। भारतीय 
व्यापारियों पर भी अमरीका में अनेक ऐसी बन्दिशे लूगा दी गयीं जिनसे 
दूसरे देशों के व्यापारी मुक्त थे । 


इसके अलावा राज्य के कानूनों में भी वहां हिन्दुस्तानियों के साथ 
असमानता का व्यवहार किया जाता था। अमरीकी जनता के नाम एक अपील 
में श्रीमती कमलछादेवी चटोपाध्याय और डी. पी. पंड्या ने लिखा था : 


“ ट्विन्दू अपने नाम से न सम्पत्ति खरीद सकते हैं और न बेच 
सकते हैं। इसलिये प्रायः वे किसी अमरीकी मित्र के नाम से खरीद या 
बिक्री करते हैं। कई ऐसा उदाहरण सामने आया है जब कि उन 
अमरीकी मित्रों ने हिन्दुओं के साथ विश्वासधात करके उनकी सम्पत्ति को 
ले लिया है।” 
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क्ध 


इसी व्यवहार को देखकर पी, कोदंडा राव ने, जो विद्धिशों में रहनेवाले , 
भारतीयों के बारे मे विशेषज्ञ माने जाते हैं, अपनी किताब में लिखा है 


“ ऐसा मालम होता है कि अमरीका की नजरों में हिन्दुस्तान को 
सबसे तुच्छ समझा जाता है | इसका कारण कुछ हृदतक यह मालूम 
होता है कि अमरीका के प्रभावशाली क्षेत्रों में हिन्दुस्तानियों के बारे में 
अनुचित राय घर बनाये बेठा है। उदाहरण के छिय्रे ६ जनवरी 
१९१९ के केलीफोनिया के स्टेट लेवर ब्यूरो की एक विशेष रिपोर्ट मे 
कहा गया था कि “हिन्दुओं में कोई नेतिकता नहीं होती” और वे 
ऐसे विदेशी हैं जिन्हें “ यहां कोई नही चाहता ” |” ( मई, १९४४ ) 


अमरीका ओर रवीन्द्रनाथ टेगोर 


यहाँ तक कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठगोर के साथ भी अमरीका ने यहीं 
व्यवहार किया । उनकी पहली तीन यात्राओं में जो कुछ हुआ, उससे गुरुदेव 
के मन को ऐसी ठेस पहुँची कि उन्होंने प्रण कर लिया कि भविष्य में वह कभी 
अमरीका नही जाय॑ंगे । अपनी पहली यात्रा के बारे में उन्होंने यह लिखा 


“ खुफ़िया एजेसी के कुछ लोग मेरे पास आये और बोले कि सान 
फ्रासिस्क्ों की हिन्दू क्ान्तिक्वारी पार्टी ने मुझे जान से मार डालने का 
निश्चय किया है क्योंकि वह मेरे राजनीतिक विचारों को पसन्द नहीं 
करती । जाहिर था कि इन लोगों को किसी ने पैसे देकर भेजा था । 
यह गप्प अखबारों में भी छाप दी गयी और जब मैने इसका खण्डन 
करना चाहा कि ऐसी बात सम्भव नही है, तो अखबारों ने उसे छापने 
से इनकार कर दिया। यह शायद इसलिये कि थोड़े दिनो में 
ही वहों एशियाइयों के खिलाफ कानून बननेवाला था और इस प्रकार की 
झूठी खबरों को प्रचारित करने से अमरीका में बसे हुए हिन्दुओं 
के खिलाफ वातावरण तेयार होता था...। 

“ हिन्दुस्तान लौटने के बाद मुझे जापानी समाचार पत्रों के द्वारा 
ख़बर मिली कि उपरोक्त पार्टी के खिलाफ ( अमरीका में ) भारत के 
ब्रिटिश शासन को उलटने के लिये गुप्त प्रयत्न करने का मुकदमा 
चलाया जा रहा है। इस मुकदमे में मेरा नाम भी लिया गया और 
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कहा गया कि मेने जर्मनों से रुपया लिया था और बदले में मे अमरीका 
में उनका कुछ काम करना चाहता था। इसके साथ, यह आरोप भी 
लगाया गय। कि मे अपने दश के लिये अमरीका में कुछ गुप्त राजनीतिक 
साजिश करने गया था। मैने राष्ट्रपति विल्सन को एक तार भेज कर 
इस प्रकार के इव्जामों को वापिस लेने का अनुरोध किया । लेकिन मुझे 
तार का कोई जवाब तक नहीं मिला । .. / (  एठलान्टिक मंथली ” 
नामक पत्र के जून १५२७ के अक में लेख, पृष्ठ ७३० ) 


उनकी दूसरी यात्रा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रवाद पर भाषण दिये थे, विशेष 
सफल नहीं हुईं। १९२१ में वह तीसरी बार गये तो उनके साथ बड़ा ही 
अपमानजनक व्यवहार हुआ । उन्ही के शब्दों में सुनिये ' अमरीकावा्ों को, 


“ शक था कि में एक राजनीतिक षरड़येत्रकारी था जो उनके देश- 
वासियों के सरल स्वभाव से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहा 
था। मेरे कुछ पनिष्ठ मित्रों ने मुझे बताया कि हिन्दुस्तान छोड्ने से 
पहले मेने जलियॉबाला बाग के अत्याचारों के खिलाफ जो बयान 
दिया था, गायद उसी के फल-स्वरुप मेरे खिलाफ अमरीका में जबद॑स्त 
प्रचार हो रहा था।” (उपरोक्त छेख ) 


बार-बार निमंत्रण पाने पर गुरुदेव ने १९२९० में फिर अपनी कनाडा 
यात्रा के बाद अमरीका जाने का प्रयत्न किया। परन्तु सरकारी अफसरो 
ने उन्हें! रोक कर तरह-तरह से तंग किया और उन्हें लौट आना पड़ा । इस 
सम्बंध में उन्होंने अमरीकी सरकार के बबर कानूनों की निन्‍्दा करते हुए 
एक बयान भी अखबारों को दिया था। १९३० में अमरीका को बदनामी 
से बचाने के लिये हैनरी मौरगेथो के नेतृत्व में एक प्रभावशाडी स्वागत 
समिति का संगठन किया गया। उसके निमंत्रण पर रवीन्द्रनाथ टेगोर अन्तिम 
बार १९३० में अमरीका गये । 
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दूसरा अध्याय 


दूसरे महायुद्ध के दोर में भारत-अमरीका सम्बंध 


दूसरे महायुद्ध के काल में भारत और अमरीका के बीच सीधा और 
घनिष्ठ सम्बंध कायम हुआ। युद्ध के कारण ब्रिटेन भारत से सामान्य व्यापारिक 
सम्बंध नहीं रख पा रहा था। इससे अमरीका को भारत के साथ आधिक 
सम्बंध बढाने का अवसर मिला । अमरीका के लडाई में शामिल होने के बाद 
ब्रिटेन जेसें-जसे अमरीका पर निभर होता गया, वेसे-वेंसे भारत पर अमरीका 
का असर बढ़ता गया। हिन्दुस्तान में एक छाख से भी अधिक अमरीकी फौज 
पहुँच गयी । अमरीकी समाचार समितियों के दफ्तर खुल गये । अमरीका के 
सरकारी समाचार केन्द्र कायम हुए । तरह-तरह के अमरीकी प्रतिनिधि और 
दूत-मण्डलियों भारत आने लगीं। इस सबसे भारत-अमरीका सम्बंधों का 
एक बिलकुल नया अध्याय झुरू हुआ । भारतीय जनता के अन्‍्तरोष्ट्रीय 
सम्बंधो में अब अमरीका का स्थान गौण नहीं रहा । 


अमरीकी कर्ज और व्यापार 


इस नये अध्याय का परिचायक १९४०-४० के बीच भारत-अमरीका 
के बीच व्यापार का बहुत अधिक बढ जाना था । 





व अमरीका से भारत को नियोत भारत से अमरीका को आयात 
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परन्तु यह सामान्य हंग का व्यापार न था; नियांत में जो बढती हुई 
वह अधिक्रतर उरा सामान के कारण हुई थी जो अंग्रेज-अमरीकी समझौते की 
शर्तों के अनुसार १९४२ से लड़ाई के कर्जे ( लेण्ड-लीज ) के रुप में हिन्दुस्तान 
भेजा जा रहा था। आयात का कुछ भाग भी इसी प्रकार बदले में हिन्दुस्तान 
द्वारा दिया गया लडाई का कज़ों था । 


अमरीकी सरकार के ऑकडों के अनुसार ' हैण्ड-लीज ' के मातहत 
भारत को भेजे गये सामान की कीमत १ अक्तूबर, १५४० तक 
२,१२९८,८०२,००० डालर हो गयी थी। बदले में, भारत ने १ जुलाई, 
१९७४५ तक ६३९ ,४४३,००० डालर का सामान दिया। भारत में आनेवाले 
सामान का बडा भाग गोले-बाहूद का था, जिसकी कौसत १,२८८,४९८,००० 
डालर होती थी। बाकी मे, १६१,७२१,००० डालर का पेट्रोल आदि, 
४९४,६७२,००० का औद्ोगिक सामान, और १८३,५११,००० डालर की 


खेती की उपज थी । 


इस सारे सामान का बहुत छोटा भाग हिन्दुस्तान के इस्तेमाल के लिये 
था। उन दिनों भारत मित्र राष्ट्रों की दक्षिणी-पूर्वी एशियाई कमान का सामान 
जमा करने का केन्द्र था। चीन को गोला-बाहद भी यहीं से भेजा जाता 
था । इसलिये “ लेण्ड-लीज़ ” के मातहत जो सामान भारत आता था, उसमे से 
अधिकतर दूसरे देशों की चला जाता था। भारत-सरकार हिसाब 
“किताब इस तरह रखती थी कि पता नहीं लग सकता था कि आये हुए 
सामान में से कितना बाहर चला गया और कितना देश में इस्तेमाल हुआ । 
परन्तु, इतना मालूम है कि ज़्यादातर गोला-ब्रारुद यहाँ तैनात अग्रेज 
सिषाहियों को दिया जाता था। खेती की उपज में भी अग्रेज् सिपाहियों 
के लिये भोजन का ही सामान होता था। औद्योगिक सामान में वे चीजे होती थीं 
जिनकी भारत के आवाजाही के साधनों और बन्दरगादहों आदि को सुधारने 
के लिये ज़रूरंत थी । लड़ाई के सामान को ढोने के लिये उन्हें सुधारना अत्यंत 
आवश्यक था | 


इसके बदले में भारत ने जो सामान दिया, उसकी मात्रा बहुत ही 
अधिक थी और वह ऐसे समय दिया गया था जब स्वय॑ भारत को भारी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने बेशुमार रबड़, चाय, 
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अबरक, मेगनीन और दूमरा कच्चा माल, फौजी सामान, और कराडों 
गज क्पण बढले में दियां। इसके अलावा, भारत ने अवनरीकी फौजों और 
जहाज़ियों को तरह-तरह से आराम पहुँचाया।इन सब चीजों के दाम 
बाजार भाव से बहुत कम रखे गये और हिसाव भी ठीक तरह से नही रखा 
गया। अक्सर तो अन्दाज से ही हिसाब की खानापूरी कर ली जाती थी। 


इस बदले की “लेण्ड-लीज्ञ ' से मारत में सुद्रा-प्रसार बहुत बढ़ गया 
और लड़ाई के जमाने मे लोगों की आर्थिक हारूत बेहद खराब हो गयी । इसी 
से अनुमान किया जा सकता है कि भारत को किस तरह अपना पेट काट 
कर अमरीकी और ब्रिटिश सरकारों की जरूरते पूरी करनी पड़ी थी। बडा 
अजीब सा सौदा था । हिन्दस्तान चूक्ि अग्रेजों के शासन में था, इसलिये उसे 
अपना बहुमूल्य सामान और मदद अमरीका को देना पडती थी, बढले में, 
अग्रेज सरकार को लड़ाई का सामान मिलता था, जिसके एक भाग को वह भारत 
के स्वतंत्रता आन्दोलन को कुचलने के लिये इर॒तेमाल करती थी । सीधे शब्दों 


किक. 


में “ लेण्ड-लीज ” हिन्दुस्तान को छूटने का साधन बन गया था । 


और लग्नेवाले कभी यह तक नहीं सोचते थे कि हिन्दुस्तान की जनता 
पर क्‍या बीत रही है। जेंसा कि डाक्टर आथर उपहम पोष ने 
न्यू योके टाइस्स के १३ दिसम्बर, १५४७ के पत्र मे लिखा था 


“ मिसाल के लिये, उससे ( भारत से ) कहा गया कि अनाज 
की पेदावार कम करके फौज के लिये जूट की खेती करो। भारत ने 
आज्ञापालन की, परन्तु डरते-डरते कि अनाज की पदावार कम करने 
करने पर कही अकाल न आ जाय । वही हुआ भी--अकाल आया, 
और बहुत ही भर्यकर रूप में आया ।” 


अमरीका की मजदूर सस्था, “ कांग्रेस ऑफ इण्डरिट्रयछ आगेनाइजे- 
शनन्‍्स ” (सी आई ओ. ) ने १५४३ मे अमरोौका तथा ब्रिटेन की सरकारों 
को हिन्दुस्तान मे अकाल पड़ने की आशंका से आगाह किया और सुझाव रखा 
कि गोला-बारूद के जानेवाले अमरीकी जहाओों मे थोडा-थोडा करके अनाज भी 
भारत भेजा जाय। पर उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुईं। ५ नवम्बर, १९५४३ 
को मजदूर नेता हैरी ब्रिजेज़ ने सी, आई. ओ. के सम्मेलन में यह कहा : 
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“/ हमारी बात नहीं सुनी गयी, और मैं आपको बताना चाहता हैँ 
कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी गयी। अमरीकी सरकार की तरफ़ से 
एडमिरल लेण्ड ने और ब्रिटेन की ओर से सर आर्थर स्लेटर ने हमसे 
कहा ' देखिए, अब आप लोग गहरे सामाजिक प्रइनों में जा रहे हैं, 
आप लोग गडबड़ कर रहे हैं।' मतलब सिर्फ यह था कि युद्ध में 
सहायता पहुँचाने को दृष्टि से ही हमने जो सुझाव रखा था, 
उसे मानने पर उन्हें भारतीय जनता को बचाने के लिये, चन्द आना फ़ी 
हफ्ता और खर्च करना पड जाता । ” 


नतीजा यह हुआ कि भारत के पचास लाख निवासी बेमौत मर गये । 
इस सब को ध्यान में रख कर देखा जाय तो मालूम होगा कि १९४६ 
में “ लेण्ड-लीज ?” का जिस तरह हिसाब किया गया, वह भारत के साथ 
सरासर अन्याय करना था । जापान के साथ युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी, 
भारत जो सामान सप्लाई करता रहा था, उसके एवंज में उसे अमरीका से 
साढ़े ४ करोड डालर मिलना था। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। 
भारत में जो “लेण्ड-छीज ” का फ़ौजी सामान अभी पडा हुआ था, 
अमरीका को उसे उठा लेने का अधिकार दे दिया गया। अमरीका या 
अमरीकी सेनिक्रों के नाम १ जून, १५४६ के पहले का जो भी 
हिसाब निकलता था, उसे चुकाने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने सिर 
ले ली । भारत सरकार से कहा गया कि देश में पडे हुए “ लेण्ड-लीज ” के 
अमरीकी सामान को नीलाम करके जो कुछ मिले, उसका आधा अमरीका को 
सौंप दे, बाकी से खुद संतोष करे । पर “ लेण्ड-लीज़ ” के मातहत अमरीका 
से २२ करोड ६० लाख आउंस जो चादी आयी थी, उसे लोटाने की जिम्मेदारी 
से भारत बरी न हुआ। ३१ मार्च, १५४५ को सारा हिसाब होने पर 
मालूम हुआ कि भारत के यहा अब भी अमरीकावा्लों का १७८,४००, 
६४८२० डालर बकाया है जो भारत को चुकाना पडेगा । 


४ हेण्ड-लीज़,” सहायता, या पारस्परिक सहायता की मरदों में आने 
वाले सामान के अलावा, १५४० और १९४५ के बीच भारत और अमरीका 
का जो व्यापार रहा, उसके ऑकडे इस प्रकार दिये गये हैं ' 
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( फ़ॉरेन कोमल वीकली, वाशिग्टन, १० अक्तूबर, १५४८ ) 


भारत के व्यापार में ब्रिटेन और अमरीका का हिस्सा कितना कितना 
प्रतिशत था, यह नीचे के आकडों से पता चढेगा 
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काओ 


( भारत के व्यापारिक सम्बंध ओर व्यापारिक नीतियाँ-- 
विशेष कर अमरीका के सम्बंध में, लेखक डॉ वी एन. 
गांगुली, साइक्लोस्टाइल क्रिया हुआ छेख, पूछ < ) 


१९३७-३८ से भारत के आयात में अमरीका का भाग केवल ७४ 
प्रतिशत, और नियात मे केवछ १० १ प्रत्तिशत था | उसकी तुलना मे, ज्ञाहिर 
है, काफी तेज बढ़ती हुई । इतिहास में पहली बार ब्रिठेन और अमरीका के 
भाग बराबर हो गये, और १५४४-४० में तो अमरीका मारतीय आयात में 
ब्रिटेन से भी आगे निकल गया । 


झ्र्‌ 


भारत से मगनीज़, अवरक, लाख, ओर दूसरी ऐसी वस्तुओं के निया 
में काफी तेज बढती हुईं जिनकी अमरीका मे छडाई का सामान तैयार करने 
बाले कारखानों को सल्‍त जरूरत थी। इससे भारत से जानेवाले माल की मात्रा 
अमरीका से आनेवाले माल की तुलना में बढ गयी। ७ अक्तूबर, १९५०६ को 
भारत सरकार के अर्थ विभाग ने एक बयान में बताया 


“ युद्ध के आरम्भ से ३१ मार्च, १५४६ तक भारत ने ४०० करोड 
रुपये के बराबर अमरीकी डालर कमाये और २४० करोड रुपये खच 
किये, और इस तरह १६५ करोड हपये की बचत हुई। 


परन्तु, ब्रिटिश सरकार ने इसका इन्तजाम कर दिया था कि ये डालर 
भारत को न मिलने पायें। उसने व्यवस्था की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य ,मे 
शामिल देश जितने डालर कमाये, वह सब लन्दन मे एक “ साम्राज्य डालर 
कोष ” में जमा रहें। इस प्रकार भारत के लगभग ५० करोड डालर हलन्दून मे 
रोक लिये गये । ओर लडाई के बाद भारत के पास इतने डालर भी न रहे 
कि वह अपनी जरूरत का सामान अमरीका में खरीद सक्ता। मजबूर होकर 


उसे ब्रिटेन का मुँह ताकना पड़ा। 


भारत में अमररका की आर्थिक कारवाहइयों 


चूँकि ब्रिठेन, अमरीकी सहायता पर निभेर करने लगा था, इसलिये 
उसे मन मारकर धीरे-धीरे भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार के मामले 
में अमरीका को भी अपना हिस्सेदार बनाना पड़ा । 


इसका सबसे बड़ा उदाहरण संयुक्त अबरक मिशन था जो भारत की 
अबरक की सारी पैदावार को खरीद छेने के लिये बनाया गया था। इस 
मिशन में तीन सदस्य अग्रेज़ थे और तीन अमरीकी । ये सभी व्यापारी थे । 
भारतीय खान मालिक और व्यापारी भाव आदि के बारे में रोज्ञ अपना 
रोना रोया करते थे, पर उनकी सुनता कौन था* होता वही था, जो ये 
चिदेश्ी व्यापारी ते करते थे । 


'जहाजों तथा इस्पात के उद्योग के बारे में भी अग्रेज़ों तथा अमरीकियों 
के संयुक्त मिशन बनाये गये। बंगलोर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ़्ट फैक्टरी 
भी अमरीकी हवाई सेना को अपने जहाजओओों की मरम्मत करने के लिये किराये 


श्र 


पर दे दी गयी। हिन्दुस्तान में पुज्ञ जोड कर मोटर गाड़ियों तेयार करने 
का ठेका फोड़ और जनरल मोटर कम्पनियों को दे दिया गया । 

परन्तु, इसका मतलब यह नहीं था कि ब्रिटेन चुपचाप, बिना कोई 
बखेडा किये भारत का भार्विक नियंत्रण अमरीका को सोप देने को तयार था। 
अमरीकी सरकार ने १९४२ में भारत सरकार की राय मे ग्रेज्ी टेकनिकल 
मिशन यहां भेजा था ताकि वह भारत की आर्थिक परिरिथति की जाँच करके 
उत्पादन बढ़ाने के उपाय सुझाये । इस मिशन की अन्तिम रिपोट को भारत 
सरकार ने प्रकाशित तक नहीं होने दिया और उसकी सिफारिशों को 
ठुकरा दिया । 


भारत-अमराका के व्यापारिक सोदे 


युद्ध काल में ही अमरीका न भारत की सबसे बच्ची कम्पनियों से सम्पर्क 
स्थापित करना शुरू किया और भारत के बडे पूँजीपतियों ने भी अमरीका 
भे दिलचस्पी छेनी शुरू की ! युद्ध का अन्त द्वोते-होते तो यह प्रवृत्ति बहुत 
प्रबल हो उठी । 


भारत सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधि मण्डल 
१९४० में अमरीका भेजा | इसीके साथ देशी रियासतों के उद्योगपतियों का 
भी एक प्रतिनिधि मण्डल वहाँ गया। योजना मंत्री सर आर्देशिर दुलार 
सरकार की तरफ से अमरीका गये। भारतीय फ़िल्म उद्योग के प्रतिनिधि 
अखिल भारतीय कारखानेदार संघ ( मैन्युफैक्चरस एसोसियेशन ) के अ्तिनिधि 
ओर कुछ व्यापारी भी अमरीका की यात्रा कर आये । 

इसी तरह की यात्राएँ ब्रिटेन की भी हो रही थीं, गोकि उस समय 
ब्रिटेन के साथ हमारे ढेश का राजनीतिक समझोता होने के कोई आसार नज़र 
नही आ रहे थे | इससे भारत में चिन्ता पैदा हुई । इन पूंजीपतियों में से 
बहुत से .काग्रेस के समथथक थे, परन्तु साथ ही, उन्होंने लडाई के दिनों मे 
ब्रिटिश सरकार से सहयोग करके बेशुमार मुनाफा कमाया था। इसलिये, 
उनकी अन्‍्तराष्ट्रीय कारवाइयों से शक पेदा होना स्वाभाविक था। ऐसा छगता 
था मानो भारतीय पूंजीपतियों की पूरी नीति मे ही परिवर्तन होनेवाला है | 
पूंजीपति वर्ग से सदा मित्रता रखनेवाले महात्मा गाधी तक को इससे आशस्चय 
' हुआ। उन्होंने अखबारों में बयान देकर इस बात पर विन्‍्ता प्रकट की कि 


रे ३ 


श्री त्रिब्छा जेंस पूंजीपति भी सरकार के भेजे हुए मण्डलों में शामिल होकर 
चदेश गये हैं, और वे कही विदेशों के साथ बोई अनुचित वादा या सौदा न 
कर रे। जब विडला ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे लोग ऐसी कोई बात 
नहीं करेंगे, तब कही जाकर महात्मा गांधी ने अपना विरोध त्यागा। 

भारतीय मरचेण्ट्स चेम्बर ( व्यापारी सघ ) ने तो और भी स्पष्ट शब्दों 
में इन हरकतों का विरोध क्रिया । २ मई, १९५४५ को उसने एक बयान में कहा 


“ भारत पसन्द करेगा कि उसका औद्योगिक विकास न हो, परन्तु 
वह यह नहीं चाहेगा कि इस देश में नयी ईस्ट इण्डिया कम्पनियों 
कायम हो जायें। उनसे न केवल भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सकट में 
पड जायगी, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना सी मुश्किल हो 
जायगा। ” 
मालूम पडता था कवि इस प्रइन पर पूंजीपति वग मे दो मत थे। एक 

दल प्रमुख और शक्तिशाली उद्योगपतियों का था। ये छोग अपनी बढी हुई 
दौलत का इस्तेमाल सयुक्त कम्पनियों खोलकर व्रिटेन और अमरीका का 
साझीदार बनने के लिये करना चाहते थे। दूसरा दल उन लोगों का था जो 
पूँंजीपति वर्ग के अन्दर राष्ट्रीय एवं स्वदेशी आन्दोलन के मुख्य आधार 
थे और जिनमे अधिकतर छोटे उद्योगपति और छोटे व्यापारी झामिल 
थे । उनके पास इतने अधिक साधन न थे कि वे अन्तरोष्ट्रीय सौदे कर सकें । 
परन्तु दो दलों का यह मतभेद बहुत दिन तक नहीं चला - कम से कम ऊपरी 
तौर पर तो ऐसा ही दिखाई दिया । भारत तथा ब्रिटेन के बीच राजनीतिक 
बातचीत फिर से आरम्भ होने पर दूसरे सवालों ने उसे पीछे ढकेल दिया । 
इसी बीच भारतीय पूंजीपतियों तथा अमरीकी पूंजीपतियों के बीच कई 
सौदे हुए जिनके द्वारा उन्होंने साझे में कम्पनियों खोली। उनमे से कुछ के नाम 
इस प्रकार हैं : 
मोदर गाड़ियां - बिड़ठा की हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी ने अमरीका की 
स्टुडबैफर कार्पोरेशन से, वालचन्द हीराचन्द की प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स 
कम्पनी ने क्राइस्लर कार्पोरेशन से, और मोटर हाउस ( गुजरात ) 
लिमिटेड ने केसर फ्रेज़र एक्सपोर्ट कार्पोरेशन से साझा क्रिया । 
शेडियो ओर विजली का सामान - फञ्रठमाई फोटोफोन इक्रिपमेण्ट 
कम्पनी ने रेडियो कार्मोरेशन ऑफ अमरीका से साझा किग्रा । 


३४ 


रेयॉल ( नकली रेशम ) नेशनल रेयॉन काफरेशन ने, जिसे सर 
पुरुषो तमदास ठाकुरदास, सर आर्देशिर दलाल, ए. ही श्रौफ, वालचन्द 
हीराचनद आदि ने बनाया था, अमरीका की स्केनाग्टोआ रेयॉन 
कारपोरेशन ऑफ उठिक्रा और छौकवुद, प्रीन एण्ड कम्पदी ऑफ न्यू 
यौऊ से समझौता किया। लौकबुड प्रीन कम्पदी सलाहकार इंजोनियरो 
की फम है । 
इस जमाने में अग्रेजो के मुकाबले में अमरीकी क्रम! से साझा करना 
ज्यादा पसन्द किया जाता था, क्योंकि खयाल था कि उनसे बेहतर झरतें। पर 
समझोता हो सकता है। परन्तु, अमरीकी धनकुबेरों के सामने भारतीय 
उद्योगपतियों की क्या बिमात थी। और अमरीकी पूंजीपतियों के लिये पूजी लगाने 
के वास्ते सारी दुनिया पंडी हुईं थी--सोवियत रूस और पूर्वी योरप को छोड 
कर। जाहिर है कि वे धुहमागी शर्ता पर ही हिन्दुस्तानियों से साझा करने को 
राजी हो सकते थे। इसलिये अमरीफी कम्पनियों ने जो शर्ते भारतीय पूंजीपतियों 
के सामने रखी, वे ऐसी न थी जो बराबर के दज के साज्नीदारों के बीच होती 
हैं। १६ नवम्बर १९४० को ईस्टन इकोनोमिस्ट ने लिखा 
“ भारत ने जो शर्त पेश की हैँ, थे ऐसी नहीं हैं कि अधिकतर 
अमरीकी पूंजी लगानेवालों को पसन्द आ सकें, वे लोग ( यानी अमरीकी 
पुंजीपति ) उत्पादन में, हिसाब-क्िताब में, पेदावार केसी हो यह ते करने 
में और माल की बिक्री किस ढंग से को जाय, यह निरचय करने में 
अपना हाथ चाहते हैँ । इसके बिना वे साझा करने को तेयार न होंगे। “” 
शुह में, भारतीय पूंजीपति हर चीज पर अमरीऊी नियंत्रण को मानने के 
लिये तेयार न थे। परन्तु अन्त में, अमरीकी पूंजीपति अपनी अधिकतर शर्तें 
मनवाने में कामयाब हो गये। मिस्ताल के लिये, रेयॉन वाले समझौते में 
यह ते पाया कि सारतीय कम्पनी को केवछ टेकनिकल मदद देने के बदले 
में ( इसमें मशीनों के दाम शामिल नहीं थे ) भारतीय साझ्ीदार, ४ छाख 
रुपये तुरन्त, ११ लाख हर साल तनखाओं के रूप में और सवा लाख 
रुपये वाषिक रायल्दी के रूप में अमरीकी कम्पनी को, १० साल तक लगातार 
देते रहेगे। दूसरे समझौतों की शर्ते गुप्त रली गयी । 
मोटर गाड़ियोवाले समझौतों में बिड़ला व स्टुडबेकर का समझौता 
केवल पुझों को जोड़कर मोटर गाड़ी बनानेवाले कारखाने से सम्बंधित था। 


इेण 


प्रीमियर-क्राइस्लर समझौते में हिन्दुस्तान में मोटर बनाने की भी बात थी, 
परन्तु अभी तक इस सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं मिली है। मोटर 
हाउस-कैसर समझौते में शुरू मे बाहर से मोटर मंगाने, फिर पुजें मंगाकर 
जोइने और अन्त में मोटर बनाने की बात थी। परन्तु, यह योजना भी सफल 
नहीं हुईं और यह अधबना कारखाना १९४९ में एक अग्रेज्ञ कम्पनी के 


हाथ बेच दिया गया । 


सच पूछा जाय तो इन समझौतों के द्वारा कदम पीछे ही हटाया गया 
था । १९३६ में वालचन्द हीराचन्द, एम० विश्वेश्वरेय्या आदि ने एक मोटर 
बनाने का कारखाना खडा करने के लिये एक कम्पनी खोली थी ओर उसके लिये 
वबाल्दर क्राइस्लर तथा हैनरी फोड से सहयोग के वचन छे लिये थे। परन्तु 
ब्रिटिश सरकार ने नयी कम्पनी को टेक्स के मामले में कोई सुविधा देना 
जरूरी नहीं समझा और १९०८३ में पूरी योजना ट्याग दी गयी। युद्ध के 
काल में जो समझौते हुए, उनसे भारत के ओऔद्योगीकरण में महायता 
नहीं मिली, बत्कि उनके जरिये भारत के बड़े से बढ़े उद्योगपति सी अमरीकी 
कम्पनियों के अदना एजेण्ड बन गये । इनमें से एक सी समझौता ऐसी नहीं 
था जिससे किसी मुख्य उद्योग की नीव पड्ती हो | ध्यान में रखने की बात है 
कि किसी देश की स्व॒तंत्रता अन्त में बुनियादी उद्योगों पर ही निर्भर करती है । 


भारतीय मामले में अमराकी हस्तक्षेप 


लडाई के ज़माने में हिन्दुस्तान की आजादी का सवाल बडे जोरों से 
दुनिया के सामने आया । अमरीका ने भी इन्हीं दिनों पहली बार इस सवाल 
में दिल्चरुपी ली । राष्ट्रपति रूजवेल्ट भठी भाँति जानते थे कि युद्ध उद्योग 
और भारत में तेनात अमरीकी सेनाओ की सुरक्षा के लिये भारतीय जनता के 
रुलर का कितना भारी महत्व है। उन्हे इस बात की भी चिन्ता थी कि युद्ध के 
बाद एशियाई देशों में अमरीका की प्रतिष्ठा और इज्ज्ञ़त कितनी रहेगी । साथ 
ही वह यह बात भी अच्छी तरह समझते थे कि अब ब्रिटेन चूँक्कि अमरीका 
की सहायता पर निर्मर करता है, इसलिये अमरीका ब्रिटेन के हर मामले 
में हस्तक्षेप कर सकता है । 

अमरीकी सरकार ने १९४१ से भारत के साथ सीधा सम्पर्क बनाना 
शुरू किया। इसी वर्ष दोनों देशों के बीच दूतों की अदला-बदली हुई। 


डेट 


जआ 


अन्तरांषट्रीय राजनीति के इतिहास में यह एक अभतपूव घटना थी, क्‍योंकि 
इसके पहले तक बाशिग्टन मे भारतीय दूत सर गिरिजाशकर ब।जपेयी, 
ब्रिटिश राजदूत लाइ हेलीफेक्स के आधीन थे। इसके पहले तक भारत में 
अमरीका दूत के लिये सी ऐसा कोई काम ने था जो साथारणत' राजदूतों के 
हुआ करत है, क्‍योंकि भारत अग्रेजी का गुलाम था । 

इसके बाद अमरीकी सरकार ने सारत से एक व्यायारिक संधि की 
बातचीत झुरुू की। यह सी एक असाधारण प्रस्ताव था क्योक्रि उस समय 
नक भारत सरकार को किसी विदेशी सरकार से संधि करने का अधिकार न था । 
प्रस्तावित संधि का उद्देश्य, वास्तव में, तो उस व्यवस्था को हटाना था जिसके 
अनुसार ब्रिठिश साम्राज्य में बने माल पर भारत कम चुंगी लगाता था और 
अमरीका आदि दूसरे देशों के माल पर अधिक । इससे अमरीकी व्यापार 
को नुकसान पहुँच रहा था। अटलाटिक चाटर का मसौदा तेयार करते समय 
भी अमरीकी सरकार ने इस बात पर जोर दिया था। परन्तु, अँग्रज़ों ने 
हट कर उसके प्रस्ताव का विरोध किया और बात जहा की तहा रह गयी थी। 

पले हारबर पर जापानियों के हमछे के बाद भारत की राजनीतिक 
परिस्थिति में मी अमरीक्षा दिलचम्पी लेने छग।। एक अमरीकी अफसर की 
राजदूत बना कर भारत भेजा गया। भारत के मुख्य शहरों भे अमरीका के 
युद्ध समाचार विभाग की शाखाएँ खुछ गयी। कूटनीतिक सम्मेलनों में भारत 
फ्री अक्सर चचों होने लगी। हिन्दुस्तान के सवाल को लेकर ब्रिटिश तथा 
अमरीकी सरकारों के बीच पेंतरेबाजी चलने लगी | 

चचिल अमरीकी हस्तक्षेप से नाराज थे। उनकी राय में अमरीकियों 
को भारत के मामले में टाग अड़ाने का कोई अधिकार न था, और इसका उद्देश्य 
केबल अग्रेजो के हितो को काटकर अमरीका का उल्लू सीबा करना था। यह 
शक निराधार भी न था। साम्राजी चुगी व्यवस्था को, जिसका हमने जिक्र 
किया है, खतम कराने की कोशिशे इसकी सबूत थी। ३ मार्च, १५४३ को 
भारत में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि विलियम फिलिप्स ने 
सुझाव रखा कि भारत तथा ब्रिटेन के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन 
अमरीकी प्रतिनिधि की अध्यक्षता में हो और ब्रिटेन उसमे जो कुछ वादे 
करे, अमरीका उनका जामिन बनना कबूल करें। भला चर्चिल यह केसे भूल 
सकता था क्रि ब्रिठेन ने भी इसी तरह दूसरों का जासिन बन-बन कर अपना 
साम्राज्य बढाया था | १४ मार्च को किलिप्स ने राष्ट्रपति हजवेल्ट को लिखा : 


३७ 


“ राष्ट्रपति महोदय, मेरा दृढ़ मत है कि भारत में हमारी सेनिक 
स्थिति को देखते हुए, इन तमाम मामलों में हमारा हाथ रहना जहरी 
है । जब जापान के खिलाफ लडाईं में मुख्य भाग हमे ही लेना पड़ेगा, 
तब अग्रेजों का यह कहना किसी प्रकार भी उचित नहीं है कि इन 
मामलों से हमारा कोई सम्बंध नही है । ” 


उधर चचिल की यह कोशिश थी कि अमरीका से जोर डलवा कर 
हिन्दुस्तान को रास्ते पर लाया जाय। अप्रेंल १५४२ के शुरू में सर 
स्टैकड क्रिप्स ने कनेल छुई जौन्सन को निमंत्रण दिया कि कांग्रेस कारये- 
समिति के साथ बातचीत के दौरान में वह गेर-सरकारी तौर पर मध्यस्थ 
का काम करें और अग्रेज़ों के इस प्रस्ताव का समर्थन करें कि एक भारतीय 
को देश का रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया जाय, किन्तु रक्षा विभाग का कोई 
काम उसके हाथ में न रहे । भारतीय नेताओं ने इस प्रस्ताव को तो नहीं 
माना, परन्तु इस बातचीत का एक परिणाम यह जहर हुआ कि भारतीय 
नेता अमरीका से मदद की आशा करने लगे, और इससे ब्रिटेन की बजाय 
अमरीका का ही फायदा हुआ । 


उधर ब्रिटिश सरकार को भी अमरीका की मदद की जरूरत थी, 
इसलिये वह हिन्दुस्तान में जो कुछ भी करती थी, पहले अमरीकी सरकार 
को उसकी सूचना दे देती थी। १८ जून १९४२ को ही लाड हेलीफैक्स ने 
अमरीकी सरकार के वेंदेशिक विभाग को बता दिया था कि ब्रिटिश सरकार 
गाधी और कामग्रेस के खिलाफ सख्त कारवाई करने की तैयारी कर रही है । ८ 
अगस्त सन १९४३ को उप प्रधान मंत्री एटली ने अमरीकी प्रसीडेन्ट रुजवेल्ट को 
सूचित कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार गाधी तथा कांग्रेस नेताओं को 
गिरफ़्तार करनेवाली है । 


अमरीकी सरकार भारत में अपने समर्थकों की सख्या बढ़ाना चाहती 
भी । अमरीका के आम लोगो को भारत में तेनात अमरीकी सिपाहियों की 
सुरक्षा की चिन्ता थी। अग्नेज़ों ने अमरीका में भारत के खिलाफ़ बहुत प्रचार 
किया, परन्तु जनता को दमन की नीति पसन्द न आयी। अमरीकी सरकार इस 
समय दोहरी नीति पर चल रही थी। एक तरफ़ उसकी कोशिश यह थी कि 
ब्रिदेन को समझा-बुझा कर उससे गाघी तथा दूसरे नेताओं के साथ समझौते 


श्८ट 


का कोई कदम उठवाये। इसके लिये अमरीकी सरकार के नेता और प्रतिनिधि 
भारतीय नेताओं से अच्छे सम्बंध रखने की कोशिश करते थे और साथ हो इस 
ते का भी खयाल रखते थे कि ब्रिटेन नाराज न हो जाय ! ब्रिटिश इमन का 
तो अमरीका खुलेआम विरोध न करता था, परन्तु इस बात पर जोर देता 
था कि भारत से समझौते की बातचीत जारी रखी जाय और उसका आधार 
यह हो कि अग्रेज यह बचन दे कि फ़ौरन तो नहीं, पर युद्ध के बाद महूर सारट 
को स्वतंत्रता द दी जायगी। इस सम्बंध में बार-बार फिलीपाइन का उदाहरण 
दिया जाता था। 
दूसरी तरफ, अमरीकी सरकार अपने देश की जनता को चुपचाप 
रखने की कोशिश भी कर रही थी। अंग्रेजों ने अमरीका में एक बर्ढी मारी 
प्रचार की मशीन खडी कर रखी थी। अमरीकी सरकार ने उसकी सहायत' 
की । अमरीका के विदेड्ा मंत्री कोरेंछ हल ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री इच्न को 
सार्चे १९४३ में लिखा 
“ भारत को लेकर इस देश (अमरीका ) में कही ब्रिटिश्-विरोधी 
भावना न बढ जाय, हमने इसकी सचमुच बडी कोशिश की है। .. 


० 


यहाँ तक कि अमरीका में भारतीय स्व॒तत्रता का समर्थन करनवाले 

कई लोग गिरफ़्तार कर लिये गये। रत्फ >म्पलिन और हां जे होम्न रिम्म 
नामक दो अमरीकी पादरी इसी अपराध पर भारत से व'पस बुला लिये गये 
थे। फरवरी १५४३ मे, महात्मा गाधी के उपवास के समय उन्होंने वाशिग्टन 
में ब्रिटिश दूतावास पर धरवा दिया। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया । 
सदा अमरीका का प्रचार करनेवाले सरदार जे० जे० सिह को भी 
मानना पड़ा कि अमरीकी सरकार की भारत की आज़ादी में कोई दिलचस्पी 

नहीं है । जून १९४७ मे प्रकाशित एक पुस्तिका भें उन्होंने लिखा है 

अपने देशवासियों के साथ-साथ मुझे भी १९४२ में अमरीकी 
सरकार की पृण निष्क्रियता को देखकर घोर निराशा हुईं थी।. उस 
जमाने में मैने हरेक के दरवाजे की कुंडी खटखठाई, उपराष्ट्रपति हैनरी 
वैलेस से लेकर नीचे तक सेकड़ो व्यक्तियों से मिला, पर मे आपको बताऊें, 
अमरीकी सरकार का रुख देख कर मुझे बर्डी निराशा हुई ओर खेद 
हुआ। दिन रात दीवार से सिर टकराते रहना अच्छा नहीं लगता था।” 
(“ आरत ओर अमरीकी ” पृष्ठ १६ ) 


रे९, 


यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अमरीका ने सबसे पहले अपने जिस 
अच अधिकारी को भारत भेजा, वह कनल जौन्सन था जो बाद मे चल कर 
अमरीका का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया । जोसन पहले “अमरीकन लीजन ” 
नामक अद्ध सैनिक संस्था का नेता था और राजनीति मे उसका सम्बंध अमरीका 
के सबसे प्रतिक्रियाबादी दलों से था। अमरोकी सेनेट की एक कमिटी के सामने 
बयान देते हुए जौसन ने १५ जून, १५०१ को भारत में अपनी कारबाइयों के 
बारे मे एक अजीब चीज़ बतलायी। सेनेट मे सवाल-जवाब इस प्रकार हुआ : 


“ सेनेटर ब्रयूस्टर मेरे खयाल में आप किसी समय सरकार के 
प्रतिनिधि बन कर भारत गये थे * ठीक है न ९ 


“प्ि० जोंसन जी, हो । 


“ सेनेटर ब्रयूस्टर - भारत में उस वक्त हमारी जो प्रचार करने 
वाली संस्था काम करती थी, “अमरीका की आवाज ' या जो कुछ भी 
उसका नाम रहा हो, आप उसके काम से तो परिचित थे 


“ सि० जॉंसन मैं जब वहा था तो एक प्रचार करने वाली 
सस्था वहा थी, लेकिन वह अमरीकी सस्था नहीं थी । थोड़े से लछोग थे, 
बडे भले लोग, जो चीन से और दूसरी जगहो से आये थे और मुझ से 
भारत में मिले थे; और हम “ जंगली ब्रिठ ” डोनोवन के साथ, . ,काम 
कर रहे थे । 


“ सेनेटर ब्रूयूस्टर उस वक्त डोनोवन तो सरकार में था न * 

“४ मि. जोसन : जी, हों । 

४ सेनेटर ब्रयूरंटर यही संस्था थी जिसका में जिक्र कर 
रहा था |... 

४ मे, जोसन . हैँ, यही संस्था थी जिसने, जब में भारत में था, 
तो मेरी सहायता की थी...। ” 
“ जंगली बिल ”” डोनोवन का पूरा नाम मेजर जनरल विलियम जोसेफ 

डोनोवन है। लड़ाई के ज़माने मे वह अमरीका के जासूस विभाग का प्रधान था । 
सु 


२ ० किक. 


जामसन के बाद विलियम फिलिस को भारत में अमरीकी प्रतिनिधि 
नियत किया गया । यह नज्जन भी पहले जालूस विभाग के बढ़े अफसर थे । 


कल 


अमरीका की इस नीति से ऊ़ि सृप्त हप से तो वह ब्रिटेन को सछाह देता 
है पर सार्वजनिक रूप से भारत के मामछे में सदा चुप्पी साथे रहता है, 
हिन्दुस्तान में असतोप पेदा होना रवसाविक था। शायद गांधीजी को 
अमरीका के बारे में सबसे कम श्रम था। उन्होंने १५४२ में ही क्‍्याग काई- 
ठोक से कह दिया था कि “ ये लोग ( ब्रिठेत और अमरीका ) हम हिन्दरुता- 
नियो के साथ कभी खुशी से बराबरी का व्यवहार न करेग। ” कुछ समय 
बाद उन्होंने एक अमरीकी से बात करते हुए इस बात में बढठा शक्कर जाहिर 
किया कि अमरीकी सरकार ईमानदारी से चार स्वतंत्रताओं का समर्थन करती 
है | उन्होंने पूछा “ इनमें स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता सी गामिल है था 
नहीं 7” १५४३ और १५८४ में अक्सर अखबारों में यह बनावटी ख़बर 
निकलती थी कि अमरीका गप ब्यपसे भारत का समर्थन कर रहा है। 
परन्तु कोई ठोस नतीजा लोगों को नजर न आता था । इससे अमरीका के बारे 
में काफी नाराजगी का भाव सारत में फैछा और उससे अमरीकी अविकारियों 
को काफी चिन्ता हुई । 


परन्तु १५४४ के खतम होते-होते सैनिक परिस्यिति सुधर गयी और 
भारत में अमरीका की फौरी दिलचस्पी भी कम हो गयी । १५८५ में श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पण्डित अमरीका गयी जरूर, परन्तु भाषण देने के अतिरिक्त वह 
कोई राजनीतिक काम न कर सकी। सान फ्रासिस्कों सम्मेलन मे अमरीकों 
अधिकारियों ने उनको कोई महत्व नहीं दिया ओर सम्मेलन के अन्द्र यदि 
किसी ने सारत की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज्ञ उठायी तो केवल सोवियत के 
विदेश मत्नी मोलेतोव ने। इसके बाद अमरीडी सरकार का काम सिर्फ यह रह 
गया कि भारतीय नेताओ से बातचीत के सिलसिले मे ब्रिटेन जो सी कदम उठाये, 
उसके समथथन में बह बयान निकाल दे। भारतीय जनता पर इसका क्‍या प्रभाव 
पडा, यह फरवरी १९४६ में जहाजियों की बगावत के समय बम्बई में दिखाई 
दिया जब यूनियन जैक के साथ ही वहा अमरीकी झण्डा सी जलाया गया । 
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तीसरा अध्याय 


दूसरे महायुद्ध के बाद के काल में 
भारत-अमरीका का व्यापार 


हमने देखा कि युद्ध काल में अमरीका ने भारत में अपने व्यापार के; 
बहुत बढाया और मारत के वेदेशिक व्यापार मे उसका भाग अमभूतप्रवे स्तर 
पर पहुँच गया । युद्ध के बाद उसने अपनी इस कामयाबी को पुख्ता क्रिया ! 


लडाई के पहले की तुलना में अमरीका में भारत का नियोत बहुत बट 
गया। भारत के वेदेशिक व्यापार मे अमरीका का स्थान दूसरे नम्बर का 
हो गया । केवल ब्रिटेन उसके ऊपर था। भारत के आयात व्यापार भें, १५०१ 
में अमरीका का हिस्सा ब्रिटेन से सी बदत बढ गया। अब भारत में सबसे 


शी 


अधिक माल अमरीका से है| आता है। (पृ४ ४२ का टेबुल देखिये ) 


पाकिस्तान के साथ भी अमरीका का व्यापार बढा है, पर इतना नहीं! 
१९०१ में पाकिस्तान के आयात में अमरीका का तीसरा स्थान था और 
नियात में आठवा। परन्तु, अमरीका द्वारा अधिकृत जापान वहा ब्रिटेन वा 
बड़ा प्रतिदवन्शी बन गया था । 


अमरीका की जहाजी कम्पनियों ने भारत के व्यापार में घुसने की 
कोशिश की और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुईं । युद्ध के पहले अमरीकी जहाज 
भारत के वेदेशिक व्यापार के केवछ २७ प्रतिशत भाग को ढोते थे । १९४५८ 
तक वे भारतीय नियोत के ५.२ प्रतिशत भाग को और आयात के २५ 
प्रतिशत भाग दो ढोने लगे । 

भारत-अमरीकी व्यापार में यह तरक्की अंग्रेजों के तमाम विरोध और 
अडंगों का सामना करके हुईं । १५४६ मे, व्रिटिश सरकार ने आयात नियांत 
के कण्ट्रोल के द्वारा ऐसे सेकडों सौदों को रोक दिया जो भारतीय तथा 
अमरीकी व्यापारी पहले से कर चुके थे। १५ अगस्त, १५४७ के बाद 


8३ 


व्व्न ने इस बारे में दूसरा तरीका अख्तियार किया। उसके यहा भारत और 
यक्रिस्तान का पौण्ड पावना जमा था। उसका उपयोग करके ब्रिटेन ने दोनों 
देशों की वेदरिक व्यापार सम्बंबी नीति पर प्रभाव डाला। लन्‍्दन के 
डालर कोष में भारत ने करोडें डालर जमा किये थे। परन्तु १९४७ के 
अन्त में ब्रिटेन ने भारत को इस कोष पे डालर देना बन्द कर दिया। 
१५८७ और १९४८ में भारत और पाकिस्तान के साथ पौण्ड पावने 
के सम्बंध में जो समझौते हुए, उनके द्वारा ब्रिटेन ने पौण्ड पावने के उस भाग 
को ओर कम कर दिया जिसे भारत और पाकिस्तान डालरों मे बदल सकते थे। 
ऐसा करते समय इस बात का खयाल नहीं रखा गया कि हिन्दुस्तान को डालरो 
की बड़ी कमी पड़ रही थी। नतीजा यह हुआ कि भारत को अन्‍्तराष्ट्रीय मुद्रा 
फोष से उधार लेना पडा । 


पौण्ड पावने पर ब्रिटेन का अधिकार रहने के कारण भारत को मजबूर 
होकर ब्रिटेन से ज्यादा सामान संगाना पडता था। इसके अलावा, ब्रिठेन ने 
दबाव डाल कर भारत को विवश कर दिया कि वह अपनी मुद्रा का मूल्य 
कम कर दे। स्टर्लिग क्षेत्र का सदस्य होने के कारण भारत और पाकिस्तान 
की झुकना पडा और उन्हें १५४९-०० में अपने डालर आयात को 
२०८८ कम कर देना पडा । 


पौण्ड पावने पर अग्रेजों का अधिकार रहने से उन्हें क्रितना लाभ 
हो रहा है, इससे अमरीका अच्छी तरह परिचित था। इसलिये, उसने 
१९४०८ से ही अग्रेजों के इस अधिकार को कम करने की कोशिश शुरू कर दी 
थी । जब ब्रिटेन और अमरीका में कर्ज की बातचीत झुरू हुईं, तब अमरीका 
ने शर्त रखी कि कज्जो लेना चाहते हो तो अधिकतर पौण्ड पावने को रह 
कर दो । अन्त में जो समझौता हुआ, उसकी १०वीं घारा में इस सम्भावना 
के लिये स्थाव रखा गया और ऐसा करते समय भारत से पूछा तक नहीं 
गया। प्रधान न्यायाभ्यक्ष फ्रेंह एम विसन ने, जो उस समय अमरीका के 
अथ मंत्री थे, ११ मई, १५४६ को बताया कि के की बातचीत के दौरान 
में यह योजना तैयार हुईं थी कि पौण्ड पावने के तिहाई भाग को तो काट 
दिया जाय और आधे भाग को पचास साल तक के लिये रोक रखा जाय । 
परन्तु अमरीका की योजना सफल न हो पायी । क्योंकि एक तो भारत और 


छठे 


पाकिस्तान में पौण्ड पावना काटने या कम करने का सख्त विरोध हुआ' 
दूस रे, ब्रिटेन गम्भीर आशिक सकट में फल गया । 

अत समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और अमरीका, वरिटेन से पौण्ड 
पावना ले लेने या व्यापार पर उसके प्रभाव को कम करने की किसी न किसी 
तरक्ीब की खोज में छूगा रहा।१४ अक्तूबर, १६४० को न्यू योके 
टाइम्ल ने यह समाचार छापा कि वालस्ट्रीद में अफवाह है कि अमरीकी 
सरकार ने भारत को सुझाया है कि वह पौण्ड पावने से केवल अपने नोटों की 
सुरक्षा का काम ले और ब्रिटेन मे माल खरीदने के लिये चाह व्यापार की 
कमाई को इस्तेमाल करे । समझा जाता था कि इस सुझाव को मान छेने से 
किसी की प्रतिष्ठा को भी हानि न होगी और भारत, उ्टिन के मुकाबले में 
अमरीफ़ा से ज़्यादा माल खरीदने लगेगा। यह बात सभी महत्वपूर्ण थी कि 
यह समाचार ठीक उस समय छापा गयः या जब चिन्तामण देशमुख के साथ 
प॑० नेहह अमरीका में मौजूद थे, और कजे पर गहेँ छेने की तथा अमरीकी 
बेकरों को भारत में पूंजी लगाने के लिये समझाने की कोशिश कर रहे थे । 
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पौण्ड पावने के प्रति अमरीक। के रूख पर बिचार करते समय यह याद 
रखना जरूरी है कि यह रकम भारत ने युद्ध के काल में व्रिठेन और अमरीका 
की बाजार भाव से कम दामों पर तरह-तरह का माल देकर कमाया था । 
भारत का रिजर्व बे इस माल के बदले में नोट छाप-छाप कर दे देता था। 
साम्राज्यवादी अर्थ-नीति के इस हथकण्डे से भारत में भयानक मुद्राप्रसार फैला 
जिससे जनता पर मुसीज्तों का पहाड टूट पड़ा। ५ अग्रेड १९४६ तक, 
पौण्ड पावने की रकम १७३० करोड हपये तक पहुँच गयी थी। परन्तु, 
बाद मे अनेक अनुचित बहाने बना कर व्रिटिश सरकार ने उसे काफी कम कर 
दिया । जो रकम बची है, वह भी तेजी से खर्च होती जा रही है । जल्द ही 
वह समय अआनिवाला है जब अग्रेजो के हाथ में यह अन्न भी न रहेगा । 

पौण्ड पावने के द्वारा भारत के वेंदेशिक व्यापार में अग्रेत अपना 
प्रमुख स्थान तो बनाये रहे, परन्तु यहा के व्यापार में अमरीका ने जो जगह 
बना ली थी, वहा से उसे निकालने में ब्रिटेन को कुछ खास कामयाबी 
नहीं मिली । इसलिये, कहना चाहिये कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी स्वा्थों 
की अमरीकी हमलो से हिफाजत करने के लिये पौण्ड पावने ने एक रक्षात्मक 
हथियार के रूप में काम दिया । 
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भारत-अमरीकी व्यापार का स्वरूप 


भारत-अमरीकी व्यापार का भारत के लिये महत्व है, क्योकि उसके 
वेदेशिक व्यापार का काफ़ी बड़ा हिस्सा अमरीका के साथ होता है । परन्तु 
इस व्यापार का अमरीका के लिये भी भारी महत्व है। जुलाई, १५४८ में 
अमरीका की राष्ट्रीय वेदेशिक व्यापार समिति ने कहा था . 


“ आारत से आनेवाके माल की कीमत हमारे कुल वेदेशिक व्यापार 
का एक एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती है; परन्तु आठ महत्वपूर्ण 
चीन हमें सिर्फ भारत से ही मिलती हैं, और पन्द्रह दूसरी वस्तुओं 
का ८०: भाग भी हम उसी देश से मंगाते हैं।..” 
( साइकलोसटाइल किया हुआ छेख ) 


प्रतिनिधि सभा ( अमरीकी पालोमेण्ट की निचढी सभा ) की वदेशिक 
मामलों से सम्बंधित समिति ने मी यह बात मानी है कि अमरीका को सेनिक 
दृष्टि से जिन जिन कच्चे माझें की घोर आवश्यकता है, उनमें से अनेक 
माल प्राय. हिन्दुस्तान से ही आते हैं । 


“ भारत के पांस ऐसी कई वस्तुएं हैं. जिन्हें अमरीका सैनिक दृष्टि 
से महत्वपूर्ण मानता है। गोला-बारूद विभाग की सूची के अनुसार 
जिन वस्तुओं के भण्डार अमरीका जमा कर रहा है, उनमें से 
ये चीजे काफी मात्रा म हिन्दुस्तान में पेदा होती हैं. बेरिल, रेंडी के 
बीज, क्रोमाइट, नारियल का तेल, कायनाइट, मैगनीज, अबरक, 
मोनेज्ञाइट, अफीम, काली मिचे, प्राकृतिक रबड़ का दूध, इटाईल, लाख, 
टेल्क और जिकोन। जूट, चमड़े ( बकरों और बछडों की कच्ची खालें ), 
और सीसेम के तेल के भण्डार तो नही जमा किये जाते, परन्तु अमरीका 
में उनकी बहुत कमी है, और ये माल-मी भारत में तैयार-होते हैं। 
. इन सभी वस्तुओं की अमरीका को सख़्त आवश्यकता है।” (अमरीका 
की ८२ वीं कांग्रेस के पहले अधिवेशन की रिपोटे, १९०१, पृष्ठ ६ ) 


अमरीका को जो सामान भारत मेजता है, उसमें ज़्यादातर बेसी चीजें ही 
शामिल हैं जिन्हें सैनिक दृष्टि से महत्वपूण कच्चा माल कहा जाता है। इन 
वस्तुओं की माग बहुत घट-बढ़ सकती है और बहुतों की जगह दूसरी वस्तुओं को 
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इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीका इन वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीदार 
है। इसलिये, कुछ दिन के लिये इन मालों को खरीदना बन्द करके वह हिन्दुस्तान 
पर भारी दबाव डाल सकता है। और ऐसे दबाव का भारत के लिये गम्भीर 
आर्थिक परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिये, १९०२ के शुरू के महीनों 
में, जब अमरीका ने जूठ, काली मिर्च और अबरक को बाज़ार भाव पर 
खरीदना बन्द कर दिया, तो भारत में गम्भीर आथिक और मुद्रा सकट शुरू 
हो गया । इस तरह के दबाव की बात छोड दी जाय, तब भी यह तो सोचना 
पड़ेगा क्ि यदि हम बिना कुछ सोचे-समझे अधाधुंध भगनीज्ञ ओर अबरक 
निकाल-निकाल कर अमरीका के द्वाथ बेचते रहे, तो भारत के आर्थिक 
विकास का क्या होगा । 


भारत अमरीफा से अधिकतर रोजमरां के इस्तेमाल की चीज और 
अनाज मंगाता है। ब्रिटेन के साथ भी उम्रक्के व्यापार का यही रुप है। एक 
गुलाम मुल्क सदा साम्राज्यवादी मुल्क्र को कच्चा माल बेचता है ओर उससे 
रेजमरों के इस्तेमाल की कारखानों में बनी चीजे खरीदता है। मालिक और 
गुलाम देशों के व्यापारिक सम्बंध इसी प्रकार के होते हैं । 

भारत के आयात में मशीनों का स्थान बहुत नीचा है । १९४८ के 
पहले ६ महीनों में अमरीका से जितना सामान आया, उसमें मशीनों और 
शाडियों की कीमत ५ करोड ५३ लाख डालर थी जो कुछ आयात का सिर्फ 
३६ प्रतिशत भाग थी | और उसमें भी ६७ छाख डालर की बिजली की 
मशीनें थी, १९ लाख का दफ्तर का सामान था, १ करोड ५८ लाख की 
मोय्रें और उनके कल-पुर्जे थे, ४५ लाख के हवाई जहाज और उनके कल-पुर्जे 
थे और १५ लाख के पानी के जहाज थे। यानी, औद्योगिक मशीनें केवल १ 
करोड ८६ लाख डालर की आयी थीं । 

१९४८ के पहले ६ महीनों में हीं पाकिश्तान ने २० छाख ६९ हज़ार 
डालर की मशीनें और गाड़ियाँ अमरीका से मंगायी थीं। वह अमरीका से आमेवाले 
कुल सामान का ३६ प्रतिशत होता था। औद्योगिक मशीने उनमें "भी बहुत 
'कम थी । उनकी कीमत केवल ६ छाख ५७ हज़ार डालर होती थी। 


भारत के बहुमूल्य कच्चे माठ और खनिज को बाहर भेज कर जो डालर 
सिले, उनसे अनाज, रेलवे इंजिन, मोटर गाड़ियाँ, जहाज्ञ, अखबारी कागज्ञ, 


0 


और रोजमरा के इस्तेमाल की चीज खरीदी गयी, न छि उद्योग-धंधों में 
काम आनेवाली मशीन । भारत अमरीका के पुराने, सड़े-गले, बेकार माल 
को बाजार में निकालने का साधन बन गया है। १५ जून, १५४७ को 
न्यू योके टाइम्स ने लिखा 


“ कल माल्म हुआ कि सरकार के व्यापार विभाग के यहाँ इस 
तरह की शिकायतों की बाढ सी आ गयी है कि अमरीकी व्यापारी 
भारत में बडी बेईमानी कर रहे हैं। व्यापार विभाग के अफसरों 
का कहना है किये व्यापारी भें ढंग का भार बेचते हैं और 
अमरीका में अच्छे माल के जो दाम हैं, उनसे १०-१५ प्रतिशत 
ऊँचे दाम हिन्दुस्तानियों से वसूलते हैँ । 

“ एक हिन्दुस्तानी ने १ लाख १२ हजार डालर का सामान खरीदा, 
पर जहाज के बम्बई पहुँचने पर पता चला कि उसमें ५ हज़ार डालर से 
भी कम का माल आया है | जिस माल का सौदा हुआ था, उसकी जगह 
भद्दे ढंग का, पुराना माल जहाज्ञ में भरा हुआ था । 


“ आरतीय बाज़ार से सम्बंधित एक बेंक अधिकारी ने बताया है कि 
न॑, ४ के कलम निबों का हिन्दुस्तान से १० हज़ार डालर का आडर 
आया था। क्विन्तु यहा से भेजे गये ६ नम्बर के निब, जो भारतीय 
बाज़ार के लिये बिल्कुल बेकार हैं और वहा बेचे नहीं जा सकते...” 


जो थोड़े बहुत डालर हिन्दुस्तान के पास थे, वे इस तरह बहाये जा रहे 
थे ओर मशीने न मिल पाने की सफाई भारत सरकार इन दाच्दों में दे रही थीः 


“ भारत का तेजी से औद्योगीकरण करने के रास्ते में मुख्य कठिनाई 
मशीनों की कमी है। वह प्रधानतः अमरीका से ही मिल सकती हैं। 
परन्तु दो वजहों से वे हमें ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिल पाती * एक 
तो यह कि अमरीकी साधन योरपीय पुनस्थापन कार्यक्रम (माशेल 
योजना--अनु० ) को पूरा करने में लगे हुए हैं; दूसरे हिन्दुस्तान के 
पास डालर कोष बहुत कम है।” (वाशिंगटन में भारतीय दूतावास 
का प्रकाशन “ आज़ादी के एक वर्ष ” से, पृष्ठ २३ ) 
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यह बात सच नहीं है कि माशछ योजना के कारण भारत को अमरीका 
से मशीन नहीं मिल सकी । पहली बात तो यह है. कि माशेल योजना अग्रैंल, 
१९४८ में झुरू हुई, और भारत सरकार यह सफाई इसके पंच महीने बाद 
दी देने बेठ गयी । दूसरे, माशेल योजना का उद्देश्य योरप को मशीनें भेजना 
नहीं था। अप्रेल, १५४८ और दिसम्बर, १५५० के बीच, माशल योजना के 
मातहत जितना सामान योरप गया, मशीन उसमे १० प्रतिशत सी नहीं थीं। 


भारत को यदि अमरीका से मशीन नहीं मिली, तो इसका कारण न तो 
यह था कि अमरीका के पास मशीनें नही थी और न यह था कि भारत उनके 
दाम नहीं दे पाता। विक्टर पर्छो ने, जो पहले सरकारी अथश्ञान्री थे, अपनी 
पुस्तक “ अमरीकी साम्राज्यवाद ” मे लिखा है ' 


“युद्ध काल में अमरीका के मशीन बनानेवाले कारखाने अपना उत्पादन 
जितना बढा पाये थे, युद्ध के बाद उससे सदा बहुत कम मझीनें वे 
तेयार करते रहे हैं । इस काल में विदेशों के आडर को पूरा करना बहुत 
आसान था ।” ( पृष्ठ १०८ ) 


और १९४०५ में तो विदेशी आइउरो का उन्हें और भी स्वागत करना 
चाहिये था, क्योंकि उस वर्ष स्वर्य अमरीका के अन्द्र मशीनों की माग 
अकस्मात बहुत कम हो गयी थी । 


युद्ध समाप्त होने के बाद से ही भारतीय अधिकारी और व्यापारी 
अमरीकी बाज्ञार में मशीनें खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उनको सदा 
असफलता ही प्राप्त हुई है। जैसा कि हिन्दुस्तान टाइम्स के एक 
सम्बाददाता ने जुलाई १९४८ में यह लिखा था कि अमरीकी कम्पनियों 
सीमेण्ट मिलाने, खेती करने और छापने की मशीनों तक के लिये हिन्दुस्तानी 
खरीदारों को दो-दो तीन-तीन साल तक इन्तज़ार करने को कहती थीं । 
जिन मशीनों के नियोत पर कण्ट्रोल था, उनके लिये बार-बार दरख्ास्तें 
देने पर भी अमरीकी सरकार सिफ्र नाममात्र का कोटा हिन्दुस्तानियों को देती 
थी । और यह कोटा भी बेकार होता था क्योंकि भारतीय व्यापारियों को ये 
मशीनें केवल चोर बाज्ञार में मिलती थीं और अमरीकी व्यापार विभाग सरकारी 

: भाव से अधिक दामों पर नियात की बिलकुल इजाजत न देता था । 


है. ४० 


जब भारत सरकार ने अमरोका में ६ लाख टन इस्पात खरीदने की चेष्टा 
की तो पहले तो अमरीकी सरकार ने उसे घठा कर २ लाख टन कर दिया ओर 
फिर उसमें से भी केवल ६० हज़ार टन दिये। भारत सरकार के उद्योग 
मंत्री ने इस बारे में जून १९५४८ में कहां . 
“,,,उन्नत औद्योगिक देश शुद्ध आर्थिक हितों को उतना महत्व 
नही देते जितना वे राजनीतिक कारणों को देते हैं। 


इसी प्रकार यह तके भी निराघार है कि हिन्दुस्तान के पास मशीने 
खरीदने के लिये पर्याप डालर नहीं थे । यह सही है कि अग्रेजों की तिकडमों 
के कारण हिन्दुस्तान के पास डालर सीमित मात्रा में ही रहे हैं । परन्तु, 
साथ ही यह भी सच है क्रि युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत के पास 
अतिरिक्त डालर जमा थे और युद्ध के बाद भारत पहले से कहीं अधिक 
मात्रा में अमरीका को नियोत करने छगा है। डालरों की मौजूदा कमी दो 
ऊऋरणों से है । एक तो भारत को अपने डालर, मशीनों की बजाय दूसरी चीज़ो 
को खरीदने पर खचे करने पड रहे हैं। दूसरे यह कि अमरीकी सरकार ने 
अपने देश में आनेवाले विदेशी माल पर तरह-तरह के बंधन लगा कर दूसरे 
सभी देशों के लिये कठिनाई पेदा कर दी है । 

१९४६ तक भारत सदा अमरीका को माल अधिक भेजता था और 
बहों से मगाता कम था और इसलिये हर साल कुछ डालर कमा छेता था। 
किन्तु, १५४७ से आयात, नियांत से बहुत बढ गया है जो नीचे के आँकडों 
से स्पष्ट है, और इसलिये व्यापार का सतुलन भारत के प्रतिकूल हो गया है 

अभरीका के साथ व्यापार में भारत का मुनाफ़ा या घाटा 
( लाख डलरों में ) 
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+ ( जनवरी से नवम्बर*तक ) 
(ये आँकड़े अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग के श्रकाशन, 
“ स्टैटिस्टिकल ऐब्सट्रेक्ट ऑफ़ दि युनाइटेड स्टेट्स” १५०१ 
और “ इण्टरनेशनल ट्रेड स्टेटिस्टिकल सीरीज,” जनवरी 
१९.८२ से लिये गये हैं । ) 


छठ 


इसके अनिरिक्त, कुछ दूसरी मर्दों मे भी भारत को हर साल बहुत से 
डालर अमरीऊझा को देने पड़ते हँ--जसे सफर झूच, माल का टोना, बीमा और 
हिन्दुस्तान में ऊुगी हुई पूंजी पर होनेबाला मुनाफा । 

पाजिस्तान की स्थिति भारत से बहुत भिन्न नहीं है, यद्यपि वहाँ की 
सरकार असली हालत पर पदा डालने की बहुत कोशिश करती है । 

परन्तु, कोरिया की लडाई के शुरू होने के बाद कच्च मारलों के दामों में 
जो बढती हुई और अमरीका से आनेवाले सामान में जो कमा हो गयी, उनके 
कारण पाकिस्तान की स्थिति कुछ खबर गयी। 


अमरीका के साथ व्यापार में पाकिस्तान का मुनाफ़ा या घाटा 
( लाख डालरो में ) 
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( ये आंकड़े भी अमरीकी व्यापार विसाग के उन्ही प्रकाशनों से 
लिये गये हैं जिनसे भारतीय व्यापार के ऑकडे लिये गये थे।) 
व्यापार में घाटा न हो, इस उद्देश्य से भारत ओर पाकिस्तान ने कई बार 
अमरीका से आनेवाले आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने अमरीका में 
अपना नियात बढ़ाने के उद्देश्य से रुपये का मूल्य कम कर दिया। वास्तव में, 
यह कारबाई अमरीकी दबाव के कारण ही की गयी थी। अमरीका के अथ मंत्री 
ने ब्रिटिश सरकार को पौण्ड का मूल्य कम करने का हुक्म दिया। सारत ने 
ब्रिटेन का अनुसरण किया। परन्तु रुपये का मूल्य कम करने से डालरों की कमी 
पूरी नही हुईं । १५०० में अमरीकी आयात में सख्ती से कमी करने पर ही 
स्थिति में कुछ खुधार हुआ | परन्तु १५५१ में मारत को फिर घाटा रह्दा और 
अन्न के आयात के बढने के कारण १९५०२ में तो ओर भी अधिक धाटा रहने 
की आइंका है । 


डालर समस्या को हल करने के उद्देश्य से ही भारत और अमरीका ने 
जून १९४८ में एक चुंगी सम्बंधी समझौते पर दस्तखत किया था। यह 


ज्रु 


समझौता “ चुगी और व्यापार से सम्बंधित जेनेवा वाले समझौते “ के मातहत 
किया गया था । इसके द्वारा भारत ने ४ वस्तुओं पर, ब्रिटिश साम्राज्य के बने 
माल पर कम चुंगी लगानेवाली व्यवस्था, भग कर दी और सोलह वस्तुओं पर 
अमरीका के द्वित में चुंगी की दर में परिवर्तेन कर दिया। परन्तु परिणाम 
आशा के विलकुछ विपरीत हुआ। ६ जून, १९४८ को न्यू यौके टाइम्स 
ने लिखा कि १९३८-३५ के व्यापार के अकडो के आधार पर यदि हिसाब 
लगाया जाय तो चुगी की नयी दरों के कारण भारत को प्रति बर्षे लगभग 
दस लाख डालर का नुकसान होगा । परन्तु, १५४८-४५ में व्यापार भी 
पहले से बहुत बढ गया था और अमरीका से आनेवाली वस्तुओं का मूल्य 
भारत से जानेवाली वस्तुओ से बहुत अधिक हो गया था। इसलिये, वास्तव 
में, नयी दरो से करोड डालर का वार्षिक नेकसान हो रहा था । 


भारत-अमराकी व्यापार का परिणाम 


भारत-अमरीकी व्यापार के इस संक्षिप्त सिहावलोकन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि: 


१ इस व्यापार से भारत के औद्योगीकरण में कोई मदद नहीं मिली, 
क्योकि अमरीका ने उसे मशीन नहीं दी, 


२, यह व्यापार असमानता के आधार पर होता रहा है जिससे 
भारत के छिये गंभीर आर्थिक कठिनाइयों पेंदा होती रही हैं, और 

३२. अमरीका चूकि भारत से बाहर जानेवाली वस्तुओं का मुख्य 
खरीदार है, इसलिये वह हिन्दुस्तान पर इस कदर दबाव डाल सकता 
है जिससे कि व्यापारिक संकट पेदा हो जाना सम्भव है और जो बढकर 
देशव्यापी आर्थिक संकट का रूप घारण कर सकता है । 


एक चौथी विशेषता और भी है जो इस व्यापार के सम्बंध में महत्व 
रखती है । 

भारत के व्यापार पर, दूसरे औपनिवेशिक एवं अद्ध-औपनिवेशिक देशो 
की भांति, पहले महायुद्ध के पहले तक अग्रेजो का एकाधिकार था। बाद में 
अमरीका, जापान और जर्मन जेसे दूसरे उन्नत देशों ने भी घुसना शुरू किया। 
वेदेशिक व्यापार द्वारा इन चन्द देशों से बंधे रहने के कारण हिन्दुस्तान भी 


जुर 


उन तमाम आशिक संकर्टों की छपेद में आता रहा है जो इस शताकरी में संसार 
में आय हैं । 

राष्ट्रीय आन्दोलन मे आजा पद हुई थी कि जब हिन्दुस्तान की अपनी 
सरकार बन जायेगी तो व्यापार पर विदेशी निय॑त्रण भी खतम हो जायगा और 
बाहरी दुनिया में बार-बार आनेवाले आर्थिक संक्रटों से भारत की रक्षा हो 
सकेगी। परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई। व्यापार में एकमात्र परिवर्तन बस 
यही हुआ कि अग्रेनों और अमरीकावालों के बीच होड खब चलने लगी + 
जमनी और जापान भी अब फिर मेदान में आ रहे हैं, पर वास्तव में वे दोनों 
भी अमरीका के ही नियंत्रण में हं। जाहिर है कि अमरीका के हाथ में हमारे 
व्यापार के जाने से भारतीय अथन-व्यवस्था की रक्षा नही होती, क्योंकि यह 
बात सबों को मालूम हे कि पिछले वर्षों मे समी आर्थिक सकट अमरीका से ही 
आरम्भ हुए थे । 

प्रसिद्ध अथ-शात्री डॉक्टर ज्ञानचन्द ने हाल में कहा थ। कि भारतीय 
व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति ओर रचना ऐसी है कि हमारे आशर्थिक्र सम्बंध 
लाजिमी तौर पर बहुत ही डुलमुल ओर अस्थायी रहेगे। कारण कि हमारा 
व्यापार मुख्यत व्ेटेन और अमरीका पर निभर करता है और भारत की 
अर्थ व्यवस्था के दूमरे अगों की तुलना में व्यापार पर विदेशी स्वार्था का 
अधिक दृढ एकाधिकार है। 


भारतीय अर्थ-व्यवस्था को और संतुलित तथा हृढ बनाने का एक ही 
उपाय है। वह उपाय यह है कि हमे ऐसे देशों के साथ व्यापार बढाना चाहिये 
जिनकी अर्थ-व्यवस्था को कभी आर्थिक संकटों की बीमारी नहीं होती। 
इसके लिये सोवियत संघ, चीन और पूर्वी योरप के देशों से दीघंकालीन 
व्यापारिक समझोते करने चाहिये । परन्तु हालत यह है कि १५४५-७० में 
इन सभी ठेशों के साथ हमारा व्यापार, हमारे कुल वेदेशिक व्यापार का 
मुश्किल से ३ प्रतिशत भी नहीं था । 


देशवासियों को इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिये । 


प्र 


चोथा अध्याय 
अमराकी पूंजी की भारत से मांग 


जब अमरीका से मशीनें नहीं मिली और बेदेशिक व्यापार में भारी 
धाटा होने लगा तो अनेक हिन्दुस्तानी अफसर और व्यापारी इस नतीजे पर 
पहुँच कि अब एकमात्र उपाय यह है कि अमरीका को किसी तरह समझा-बुझा 
कर भारत को आर्थिक मदद देने और अपनी पूंजी यहा लगाने के लिये तेयार 
करना चाहिये । इन महाशयों को आशा थी कि अमरीकी पूंजी मशीनों और 
मशीन चलानेबाले विशेषज्ञों के रूप में आयेगी | इस प्रकार, जो लोग कभी 
विदेशी पूंजी के आने का विरोध क्रिया करते थे और समझते थे कि उससे 
देश की आर्थिक व्यवस्था का विकास नहीं हो सकेगा, वे ही अब धीरे-धीरे इस 
नतीजे पर पहुँच गये कि भारत की आशिक व्यवस्था के विकास की तो बात 
दूर रही, उसकी पुनस्थॉपना भी अमरीकी पूंजी के बिना असम्भव है। 
भारत सरकार के योजना कमौशन ने भारत की आधिक उन्नति की जो योजना 
बनायी है, उसमें एक-तिहाई पूंजी विदेशों से मंगाने की बात कही गयी है। 


भारत के व्यापारिक और राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण में यह 
परिवतन युद्ध के अन्तिम दिनों में ही आना शुरू हो गया था। उस समय तक 
काँग्रेस की, और व्यापारी वर्ग के प्रमुख अगों की नीति का आधार राष्ट्रीय 
योजना समिति का प्रस्ताव था। यह समिति कांग्रेस ने बनायी थी। स्वर्य 
प, नेहरू उसके अध्यक्ष थे और दश के बढ़े बडे उद्योगपति उसके सदस्य 
थे। उसके प्रस्ताव में कहा गया था कि 


“ जब से अग्रेजो का राज्य कायम हुआ है, तब से इतनी अधिक 
विदेशी पूंजी भारत की खेती, खानों और कल-कारखानों में छंग चुकी 
है कि अब भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर काफी 
हृद तक विदेशी स्वार्थों का नियंत्रण कायम हो गया है। इस 


रा इ 


नियंत्रण से हमारे राष्ट्रीय विकास को क्षति पहुँची है और वह 
णड 


रुक सा गया है।... जरूरी है कि ऐसे विदेशी स्वार्थो को, जो मारत के 
कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर प्रभुत्व जमाये हुए हैं---और विशेषकर जिनका 
सम्बंध कम पाये जानेवाले प्राकृतिक साधनों से हे--उनको राज्य 
उचित मुआवजा देकर अपने अधिकार में ले छे। 


। 


राष्ट्रीय योजना समिति की एक उप-समिति ने यह मत प्रकट किया 
था कि 


“ थदि राष्ट्रीय योजना के मातहत बनाये जाने वाले किसी उद्योग में 
विदेशी पूंजी लगाना बिल्कुल छाजिमी हो जाय, तो इसकी मंजूरी ऐसी 
शर्तों के साथ देनी चाहिये ताकि विदेशी पूंजी का प्रभाव कम से कम रहे । 
इसके अतिरिक्त, ऐसे समी उद्योगों, और कम्पनियों पर, जो इस 
योजना के मातहत बनी हों और जिनमें पूण अथवा आशिक रूप 
से विदेशी पूंजी लगी हो--ऐसे सभी उद्योगों की नीति एवं व्यवस्था 
पर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये। 
देश के बड़े-बड़े व्यापारियों ने १९४४ में ही इस नीति को तिलांजलि 
दे दी थी, जब उन्होंने बन्बई योजना बनायी थी। इस योजना में ७०० करोड़ 
रुपये की पूंजी बाहर से मगाने की बात कही गयी थी। योजना प्रकाशित होने 
के बाद बडे-बढ़े भारतीय पूंजीपति ब्रिठेन और अमरीका की यात्रा आये। 
उन्होंने विदेशी पूंजी को संयुक्त कम्पनियों के हूप में भारत में आने के लिये 
निमंत्रण दिया और खुशामदें की। श्री मनु सूबेदार के शब्दों मे, इस प्रकार 
भारतीय एवं विदेशी पूंजी के अनेतिक विवाह की तेयारी हो रही थी। बड़े 
व्यापारियों की ओर से कहा जाने लगा कि “ विदेशी विशेषज्ञों व पूजीपतियों 
का सहयोग लेने पर कम खच में ” देश का ओद्योगीकरण हो जायगा । 

परन्तु ब्रिटेन और अमरीका के एकाधिकारी पूंजीपति आसानी से 
माननेवाले नही थे। उनकी अपनी शर्ते थी । अग्रेन तो केवल भारी मुनाफों 
से ही संतुष्ट हो जाते, परन्तु अमरीकी पूंजीपति भारी घुनाफों के साथ-साथ 
उद्योग-धंधों की प्रत्येक शाखा पर अपना पूण नियंत्रण जमाना चाहते थे । 

ये बातचीतें चल ही रही थी कि काग्रेस के नेता भारत की अन्तरिम 
सरकार में सम्मिलित हो गये । इस सरकार ने एक योजना सलाहकार बोडे 
बनाया । उसने द्सिम्बर १९४६ में नयी सरकार की नीति का ऐलान किया, 


जज 


जिसमें विदेशी पूंजीपतियो को कुछ उ॒विधाएँ तो दी गयी थी, पर उनकी 
मनमानी झर्तो का विरोध किया गया था। बोड ने कहा कि उद्योग-धंधों में 
सीध विदेशी पूँजी नहीं लगायी जायगी और विशेषज्ञों को कोई विशेष अधिकार 
नही दिये जायेंगे । बोडे की रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ विशेष प्रकार के 
उद्योगों में आवश्यक हो सकता है कि एक निश्चित काल के लिये उनकी व्यवस्था 
विदेशी हाथों में छोड़ दी जाय । परन्तु ऐसे उद्योगों में विदेशी पूंजी के लगने 
के बाद भी “ नियंत्रण भारतीय हाथो में ही रखा जायगा। ” साथ ही, 
सरकार यह शर्ते भी छुगा देगी कि उद्योग की सभी शाखाओं के सभी पदों को 
संभालने के लिये भारतीयों को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय ताकि विदेशी 
कम्पनी के साथ “ समझौते की मियाद खतम होने पर पूरी व्यवस्था को 
भारतीय अपने हाथ में ले सकें...।” बोड ने आगे कहा था 


“ हमारी यह राय है कि भारतीय उद्योग-धवों में विदेशी कम्पनियों 
को नहीं घुसने देना चाहिये। देश के बुनियादी उद्योगों को विदेशी 
नियंत्रण से मुक्त रखना चाहिये और यह क्यो आवश्यक है, यह सभी 
जानते हैं। परन्तु, दूसरे उद्योगों पर भी, जैसे कि रोजमरो के इस्तेमाल 
की चीजे बनानेवाले कारखानों पर भी यह बंधन लगाना ( यानी 
विदेशी नियंत्रण नहीं होने देना--अनु ० ) आवश्यक है । उद्योग-घंधों की 
जिन शाखाओं में अमी भारतीयों ने प्रवेश नहीं किया है, उनमें यदि 
विदेशी कम्पनियों को पेर जमा लेने का अवसर मिला. ..तो फिर, हमारी 
राय में, इन शाखाओं में भविष्य में भी भारतीय कभी कुछ नहीं कर 
पायेंगे। किसी ने कोशिश सी की तो उसे विदेशी कम्पनियों के प्रबल 
यांत्रिक एवं आ्िक साधनों के कारण बड़ी कठिनाइयो का सामना करना 
पड़ेगा। हमारी दृष्टि में, यह बेहतर होगा कि जिन वस्तुओं को हम अभी 
तैयार नही कर सकते हैं, उन्हें अभी हम बाहर से ही मंगाते रहें। 
विदेशी फ्र्मों को इन वस्तुओ को यहाँ तेयार करने की इजाजत देने से 
यह ज़्यादा अच्छा होगा। कारण कि विदेशों से आनेवाले माल को तो 
कुछ दिन बाद हम कम कर सकेंगे या रोक सकेंगे, परन्तु यदि विदेशी 
स्वार्थ एक बार यहॉ जम गये तो उनझोे हटाना मुश्किल हो जायगा। / 
अथात अभी सरकार के मुंह से राष्ट्रीय पूंजीपति ही बोल रहे थे, जो 

भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी एकाधिकारी पूंजीपतियों का प्रभुत्त जम 
पद 


ने के खिलाफ थे। परन्तु थीरे-धीरे उनकी आवाज्ञ धींसी पछती गयी। 
रत ओर विदशों के बढ पूर्जीपतियों के दोहरे दबाव ने अन्त में इस आवाज 
को एकदम दबा सा दिय 


१९४७ में भारत का उत्पादन एकबरगी बहत कम हो गया। अपने 
वादों को पूरा करना तो दूर रहा, नी सरकार जनता के जीवन ग्तर को नीचे 
भिरने से भी न बचा! सकी | उसने अमरीकी सरकार के सामने हाथ फेलाना 
शुरू किया। अमरीकी पूंजीपतियों की ओर से ओर दवाव पद । उन्होंने साधारण 
व्यापारिक शर्तों पर भारत को मशीन देने से इनकार कर दिया अर धमकी दी 
कि यदि भारत ने आर्थिक्र नीति में परिवर्तेन नहीं क्रिया हो कम भी न मिल्ठेगा । 


विदेशी पूंजी का भारत सरकार द्वारा स्वागत 


भारत सरकार अमरीकी सरकार से कजे पाने की आस लगाये हुए थी । 
अमरीकावालों ने उस पर जोर डालना शुरू किया कि सरकारी कज की आश्ञा 
छोड़ कर विदेशी पूंजी का स्वागत करने के लिये भारत सरकार तबार हो । 
इस काम में उन्हें बिडला और टाटा जैसे बडे पूंजीपतियों से मदद मिलने की 
पूरी उम्मीद थी, क्योक्ति वे लोग पहले से ही विदेशी पूंजीयतियों के साथ 
गठबंधन कर चुके थे | भारत के छोटे पूंजीपतियों की मदद पाने के लिये 
उन्होने एक तो उन पर बडे पूंजीपतियों से जोर डलवाया, दूसरे भारत सरकार 
से मांग की कि मजदूरों तथा आम खरीदारों की जेब काट कर पूंजीपतियों की 
जेब भरनेवाली औद्योगिक नीति पर सरकार अमल करे। 

अमरीकी पूंजीपतियों के प्रधान वक्ता का काम सरवय॑ राजदूत हैनरी 
ग्रडी कर रहा था। वह ठेश भर में दौरा कर रहा था और जगह 
जगह भाषण और बयान देकर कह रहा था कि भारत को अपनी आर्थिक 
नीति बदलनी चाहिये और अमरीकी पूंजीपतियों को सुविधाएँ देनी चाहिये। 
अप्रेठ, १९४७ में उसने कहा कि विदेशी कम्पनियों को जिन बाधाओं का 
सामना करना पडता है, उन्हें तुरन्त दूर करना चाहिये--उदाहरण के लिये 
भारत को “ पेचीदा टेक्‍्स व्यवस्था ” में सुधार होना चाहिये। अगस्त में, 
उसने बम्बई में ऐलान क्रिया कि अमरीकी पूँजी यहा भारतीय शर्तों पर नहीं 
आयेगी । नवम्बर से, कलकत्ता के भाषण में उसने धमकी दी कि जब तक 
राष्ट्रीकरण की बाते बन्द नहीं होगी, तब तक अमरीऊ़ा से कज नहीं मिलेगा । 


कि 


इन धमकियों का असर पडा और १५ दिसम्बर, ३५४७ को पं, नेहरू 
ने कलकत्ता मे एसोसियेटेड चैम्बले ऑफ कौमसे के सामने बोलते हुए ऐलान 
क्रिया कि उनकी सरकार ' विदेशी पूंजी और ठेकनिकल सहायता का स्वागत 
करेगी। ” उधर अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग ने अमरीकी पूंजीपतियों 
को यह आख़ासन दिया कि 


“ यद्यपि, १९४७ में ( भारत में ) उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने तथा 
विदेशी निजी ( प्राइवेट ) पूंजी पर नियय॑त्रण लगाने के पक्ष में प्रचार 
दोता रहा, फिर भी वर्ष के अन्तिम तीन महीनों में सरकार ने प्राइवेट 
पूंजी के प्रति, ओर किसी कदर विदेशी पूंजी के प्रति, समझौते का रुख 
दिखाया है । ... 


“ हाल में खान ओर शक्ति विभाग के मंत्री ने विदेशी पूंजी तथा 
टेकनिकल सहायता की आवश्यकता स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि 
वह जानते हैं कि कुछ हल्क्ो भे विदेशी पूंजी और टेक्निकल सहायता 
के उपयोग करने के विरुद्ध कुछ मिध्या धारणाएँ हैं । “ इन घारणाओं का 
१०, अगस्त के पहले तो कुछ ओचित्य था पर अब बिल्कुल नही है, 
क्योंकि अब तो हम आज़ाद हो गये है, और जो भी विदेशी विशेषज्ञ या 
पूंजी अब यहाँ आयेगी वह पूरी तरह हमार नियत्रण में रहेगी और 
हमारी शर्तों पर आयेगी । * प्रधान मंत्री नेहरू ने भी अपने एक हाल के 
बयान में विदेशी पूंजी की सहायता मांगने की आवश्यकता का जिक्र 
झ्िया और इशारा किया है कि सरकार ऐसा करने को राजी है । 

“ आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध अर्थ-शाद्री और राष्ट्रीय आय के विशेषज्ञ, 
प्रोफ़ेसर कोलिन क्लाके ने हिसाब लगाया है कि भारत को अपनी 
वास्तविक आय में प्रति वर्ष २ प्रतिशत बढती के लिये, लडाई के पहले के 
डालरों में हर साल ००० करोड़ की विदेशी पूंजी मंगानी पडेगी। 
(  इकोनोमिक रिव्यू ऑफ इंडिया,” १९४७--जुलाई १९४८ ) 
इस प्रकार, माउप्टवेटन फेसलछा मिलने के चन्द हफ्ते के अन्दर ही 

राष्ट्रीय आन्दोलन के एक आवारभूत सिद्धान्त को एक “” मिश्या घारणा ”?! 

करार दे दे दिया गया। सुझाव पेश होने लगे कि अग्नेजों ने सौ साल में 

भारत में अपनी जितनी पूजी लगायी थी, उससे अधिक पूंजी हर साल 
ण्ट 


विदेशों से मंगानी चाहिये । और कुछ दिन बाठ पता चला कि यह “ हमारी 
शर्तों ” की बाते भी बोरी बाते ही थीं, क्योंकि शीघ्र ही अमरीकी शतों को 
मंजूर करने की तेयारियों भी होने छूग गयी थी । 

इस पहली विजय के बाद अमरीकी पूंजीपति आगे बढ़े । विदेशी पएंजी 
का आम तौरपर स्वागत होने लगा तो उन्होंने अपने लिये और अधिक 
अधिकारों की माग करना शुरू किया । 

नवम्बर १९४७ में ही राजदूत ग्रेडी ने फ़रमाया था कि अमरी 
पूंजीपतियो को यह जानने की चिन्ता है कि मज़दूरों तथा प्राइवेठ पूंजी के 
प्रति भारत सरकार की साफ-साफ क्‍या नीति रहेगी। अमरीका के कुछ 
भारतीय मित्रों ने, जैसे बंगाल के प्रधान मंत्री डॉक्टर विधानचनद राय ने, इस 
सवाल को और भी साफ कर दिया । अमरीका के दौरे से लौटने के बाद ड[० 
राय ने १० दिसम्बर को कलकत्ता में ' इस्टन चैम्बर ऑफ क्ौमस ' के सामने 
कहा कि 


“४ जहां तक मै अपने दौरे से समझ सका, वे लोग (अमरीकावाले) 
धन-जन से हमारी सहायता करने को तो उत्लुक हैं, पर शर्त यह है 
कि उन्हें भारत में कोई खतरा न दिखाई दे । यह खतरा भारत ओर 
पाकिस्तान के आपसी झगड़े के कारण नही, बल्कि भारत सरकार की 
औद्योगिक नीति के कारण उन्हे दिखाई देता है। औद्योगिक नीति से 
मेर। मतलब राष्ट्रीकरण कौ नीति ओर मज़दूरो-मालिकों के झगडो को 
सुलझाने के सरकारी ढंग से है। ” 

३० अप्रैल १५४८ को, सतह अमरीकी पूंजीपतियों के एक दल ने 
दुनिया भर का दौरा करने के बाद न्यू यौऋ में कहा 


“ हमारे विचार में ( पूंजी लगाने का ) सबसे अच्छा अवसर सार॒द 
में है क्योंकि वह सब से धनी देश है। वहा सिफे एक ही सवाल है। 
वह हैं शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का सवाल जो विदेशी एूंजी 
लगाने के बाद बहुत महत्वपूण हो जाता है। ” 
अमरीकी पूंजी की बुनियादी शर्ते साफ थी राष्ट्रीकरण का विचार 
छोडो, मजदूरों को सुविधाएँ देना बन्द करो, हड़ताले रोको, और पूंजीपतियों 
को नये अधिकार दो ! 


रु 


भारत सरकार बहुत जल्द झुक गयी। दिसम्बर १५४७ में ( मजदूरों 
और मालिक्रों के बीच) एक “औद्योगिक संधि” की व्यवस्था की गयी। 
१७ फरवरी, १९४८ को प॑ नेहहू ने पालामेंट में ऐलान किया 


“ आर्थिक व्यवस्था में यक्रायक कोई परिवतेन नहीं किया जायंगा । 
जहाँ तक सम्भव होगा, वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं होगा। / 


मार्च और अग्रेल में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता और 
कम्युनिस्ट नेता व कार्येक्तों नजरबन्दी कानून के मातहत पकडकर जेंलो मे 
डाल दिये गये। उत्पादन बढाने के बहाने, मजदूरों की मागो का सरकार 
विरोध करने लगी । जब विदेशी कम्पनियों के मजदूर हडताले करते थे, तो 
उनके खिलाफ विशेष रूप से हिसा का प्रयोग किया जाता था । इस दमन के 
पीछे अमरीका को खुश करने की भी खाहिश थी। इसका सबूत न्यू योके 
टाइम्स का वह समाचार है जो उसने १ अप्रेल, १९८८ के अक में बंगाल 
की बिधान राय सरकार द्वारा ४०० कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने तथा 
कम्युनिस्ट पार्टी की गैर-कानूनी करार देने के बाद छापा था। समाचार 
इस प्रकार था 
“ हाल से जो हिसापूण उपद्रव हुए हैं, उनके पीछे कम्युनिस्टों 
का प्रचार मालूम होता है ।...नेशनल कारबन कम्पनी की, जो एक 
अमरीकी कम्पनी है, कलकत्ता वाले कारखाने में जो गडबड हुईं थी, 
उसके पीछे भी यही बात थी 


“ अमरीका का जो अतिरिक फौजी सामान वहाँ रह गया है, उसकी 
व्यवस्था करनेवाले ( केन्द्रीय सरकार के ) विभाग के ४,५०० कमचारी 
भी हडताल पर हैं, ” 


६ अप्रेल, १५४८ को अमरीका की मांगे सरकारी तौरपर मान ली 
गयी । उस रोज पाछोमेंट ने औद्योगिक नीति पर एक प्रस्ताव पास किया । 
उससे यह स्पष्ट था कि वह प्रस्ताव अमरीकी पूंजीपतियों को खुश करने के 
लिये पास किया गया था। इस प्रस्ताव के मातहत सरकार का स्वामित्व 
उद्योग के केवल तीन क्षेत्रों तक्त सीमित कर दिया गया अख् शन्नर बनाने के 
कारखाने, रेलवे, और ( एटम ) अणु-शक्ति । यह सभी को मारूम है कि पहले 
दो क्षेत्रों पर अंग्रेजों के काल में भी सरकार का स्वामित्व था। बिजली के 
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उद्योग को सरकार के नियंत्रण में रखने की बात भी कही गयी। लेकिन, बाकी 
सभी क्षेत्रों को पूजीपतियों के लिये खला छोड दिया गया। एलान किया गया 
कि अगले दस साल तक्र किसी उद्योग का गाष्ट्रीकरण नहीं किया जायगा। 


५ _ प्रकार ने इस प्रस्ताव के द्वरा विदेगी पूंजी को निमंत्रण दिया और 
शर्ते सिफे यह लगायी कि “ साधारण रूप से, स्वामित्व और नियंत्रण प्रधानत' 
भारतीय हाथो मे रहेंगे ।” परन्तु, साथ ही यह भी जोड दिया गण कि 
सरकार को यह अधिकार रहेगा कि खास मामलों मे वह जसा देन के हित 
में समझेगी, वसा करेगी। प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए एक सरकरी 
स्मृतिपत्र में बताया गया था 


« प्रस्ताव में भारतीय उद्योग-घंधों मे विदेशी पूंजी को एण स्वतंत्रता 
प्रदान की गयी है | इसके साथ-साथ देश के द्वित में उस पर नियंत्रण 
रखने की भी व्यवस्था कर छी गयी है । प्रस्ताव के इस अश से जाहिर 
होता है कि भारत सरकार अब पूजी और व्यवस्था तथा ठेकनिकल 
शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रा में विदेशी सहायता की आवश्यकता स्वीकार 
करती है और भारतीय उद्योगो की मदद के वास्ते विदेशी पूंजी एवं 
विशेषज्ञों को यहाँ बुलाने को दूरन्देशी और वुद्धिमानी का काम 
समझती है । ” 


पाकिस्तान में मुस्लिम लीगी सरकार के सबसे पहले कामों में से एक 
यह भी था कि उसने अमरीका को काफी बड़ी आर्थिक सुविधाएँ दे दी। 
पाकिस्तान को बने अभी दो महीने भी नहीं हुए थे कि १३ अक्तूबर, १५४७ 
को न्यू योक टाइम्स के करोंची सवाददाता ने लिखा 


“ पाकिस्तान और अमरीका के भावी सम्बंधों पर विचार प्रकट करते हुए 
एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह बात महत्व से खाली 
नही है कि किसी राजनीतिज्ञ अथवा बडे सरकारी कर्मचारी की जगह 
एम. ए इस्फहानी जैसे एक बडे व्यवसायी को वाशिग्टन में राजदूत 
पद के लिये चुना गया है । अमरीका में पाकिस्तान का इस समय जो 
काम है, उसमें सबसे अधिक महत्व का काम व्यवसायिक सम्पर्क है। 


“ बलूचिस्तान और कलात में अमरीकी कम्पनियों को तेल निकालने 
की सुविधाएँ देने के बारे में विचार हो रहा है । .. उत्तरी पश्चिमी 


द्र्‌ 


शीमाप्रान्त में तेल निकालने और खनिज पदार्थों का विकास करने 
तथा सिचाई की बडी योजनाओं को कायान्वित करने के बारे में भी 
कहा जाता है कि अमरीकी क्षेत्रों से बातचीत शुरू की गयी है । 


“ पाविस्तान के अथ मंत्री गुलाम मुहम्मद ने कहा है कि अपने 
राष्ट्रीय विकास के इस बाल्य-ऊाल में पाकिस्तान को निर्चय ही अमरीकी 
कारीगरों और इंजीनियरों की आवश्यकता है।... 


४ एक्र दूसरे सूत्र से मालूम हुआ है कि चटगॉंव के विकास में 
अमरीकी पूंजी से मदद ली जाने वाली है ...सूचना देने वाले की राय 
थी कि अमरीका को एक मित्र जहाज्ी अट्ठी के रुप में चटगॉव मे खासी 
दिलचस्पी होगी। ”” 


२० अप्रैछ १९४८ को पाकिस्तान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 
का ऐलान किया। उसने देशी पूंजी, और नये उद्योगों में आनेवाली विदेशी 
पूंजी दोनों को कर आदि के सम्बंध में कई बडी-बडी सुविधाएँ दे दी। ऐसे 
उद्योगों की सख्या बहुत कम कर दी जिनका भविष्य में कभी राष्ट्रीकरण किया 
जा सकेगा। विदेशी पूँजी का हार्दिक स्वागत किया गया। उस पर शर्ते 
केवल तीन छगायी गयीं (१) पाकिस्तानियों को नौकर रखा जायगा और 
उनकी टेकनिऋल शिक्षा का इन्तजाम किया जायगा, ( २ ) विदेशी कम्पनियों 
पाकिस्तान में अपनी मातहती में जो व्यापार करनेवाली कम्पनियों खोलेगी वे 
सब सरकार के यहाँ अपने को रजिस्टडे करायेगी, और (३) कुछ उद्योगों 
मे पाकिस्तानियों को ५१०८ तक पूंजी गाने का अधिकार रहेगा और कुछ 
में ३० प्रतिशत तक । 


पाकिस्तानियों को शिक्षा देने की बात कितनी खोखली है, यह ईरान 
में इरानियन ऑयल कम्पनी के अनुभव से साबित हो चुकी है। दूसरी शर्त 
केवल व्यापार करनेवाली कम्पनियों तक सीमित थी। औद्योगिक कम्पनियों 
पर वह छागू नही होती थी । तीसरी शर्त के साथ यह जोड़ दिया गया था, 
कि यदि देशी पूंजी न मिलती हो, तो सरकार और भी अधिक विदेशी पूंजी के 
आने की इजाजत दे सकती है । 


इस तरह भारत और पाकिस्ताम दोनों में अमरीकी पूंजीपतियों के 
स्वागत में ये लोग मालाएँ छेकर खडे हो गये। गुलाम देशो से सामत्राज्यवादी 


दर 


देश जितनी छुविधाएँ वसूल कर सकता हैं, उन सब को अमरीका ने हासिल कर 
लिया है। केवछ एक बंधन बचा--वह यह कि कुछ उद्योगों मे ०१ प्रतिशत 
पूंजी देशी होगी। परन्तु, असल में इससे कुछ बनने-विगडने वाला न 
था, क्योंकि विदेशी पूंजीपतियों को दोनों देशों में आसानी से जाली साझीदार 
मिल सकते थे। १५ अप्रैल १९४८ के अक में कैपिटल ने लिखा था 


“ गह समझने का कोई कारण नहीं है कि इस नियम के कारण 
कम्पनियों का नियंत्रण विदेशी पूंजीपतियों के द्वाथी से निकल जाने का 
कोई ख़तरा है। यदि विदेशी कम्पनी के पास ४० प्रतिशत हिस्से भी 
रहे, तब भी उसके पास इतनी वोट होगी कि नियंत्रम कमी उसके 
हाथ से नहीं निकलने पायेगा | ” 


अमररका का चास्सृत्री कार्यक्रम 


१९४८ के अन्त तक अनरीका भारत मरकार को जझुकाने के लिये 


बराबर दबाव डालता रहा, परन्तु पूंती या मदद के नाम पर हिन्दुस्तान में 
कुछ नहीं आया। 


१९४९ में अमरीका ने अपनी योजना सामने रखी। यह राष्ट्रपति 
टूमन का प्रसिद्ध चार-सत्री कार्यक्रम था। भारत और पाकिस्तान के ऊँचे 
सरकारी क्षेत्रों में तुरन्त उसके स्वागत में ढोल बजने लग। दोनों देशों के 
प्रधान मंत्रियों ने नयी योजना की प्रशंता की । अमरीका में भारतीय राजदूत 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस योजना से 
एशिया में कम्युनिज्म का मुकाबला करने में बडी मदद मिलेगी । 


इस चार सूत्री कार्यक्रम की असलियत को समझने के लिये पहले प्रचार 
के कोहरे को छॉटना पड़ेगा । 


कहा गया है रि राष्ट्रपति ट्रमन का यह कार्यक्रम एक “ नवीन और 
साहसी ” योजना है । पर वास्तव में यह न तो नवीन है और न साहसी । 
पिछड़े हुए देशों में चन्द विशेषज्ञ भेज देना कोई साहस की बात नहीं है । 
'ऐसी ही एक योजना १५४२ से दक्षिणी अमरीका में का्यान्वित हो रही 
है। उसका परिणाम क्या हुआ है ? यही कि तेल के कुँओं, केले के बागानों, 
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और खारों से अमरीकी पूँजी हर साल करोडों का मुनाफा कमाती जा रही 
है, और दक्षिय अमरीका आज नी उतना ही पिछड़ा हुआ है जितना दस वर्ष 
पहले था । 

दूसरे, यह चार-सूत्री कायक्रम एक राजनीतिक योजना है। अमरीकी 
शासक स्वयं बार-बार यह दावा कर चुके हैं क्रि यह पिछडे हुए देशों में 
कम्युनिज़्म की बाढ़ को रोकने का नुसवा है। राष्ट्रपति ठमन ने भी जनवरी 
१९४९० में चार-सूत्री कार्यक्रम की तारीफ में कहा था कि उससे “ झूठे 
सिद्धान्तों ” को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इस चार-सूत्री कार्यक्रम 
के पहले संचालक मिं वेनिक ने उसे “ ठण्डे युद्ध का अख्च ” बताया था । 


तीसरे, यह चार-सूत्री कार्यक्रम औद्योगीकरण की योजना नहीं है । 
उससे सम्बंधित एक सरकारी प्रकाशन में स्राफ-साफ कहा गया है . 


“ थे इलाके ( पिछडे हुए देश ) चूंकि आजकल अधिकतर खेतिहर 
देश हैं और उनके निवासी खाने के लिये अपनी खेती की उपज पर 
और घरों के लिये अपने जंगलों की पैदावार पर निर्भर करते हैं, 
इसलिये इन इलाको में जो योजनाएँ चलायी जायें, उनमें खेती और 
जंगलों की व्यवस्था की सुधारने पर ही अधिक जोर देना चाहिये। ”* 
( “ चार-सूत्री कार्यक्रम,” एृष्ठ २१ ) 


अमरीका और संयुक्त राष्ट्र सघ की मदद से कायान्वित किये जानेवाढे 
चूर-सृत्री कार्यक्रम के लिये, अमरीकी सरकार के वेदेशिक विभाग ने पहले साल 
में ५,७०,८०,००० डालर खर्च करने का प्रस्ताव किया था। उद्योगो के लिये 
उसमें से केवल ५०,६३,६९४ डालर खर्च होनेवाला था । 


जब कभी किसी पिछड़े हुए देश ने तेजी से अपना औद्योगीकरण करने 
का या भारी उद्योगों को बढाने का इरादा ज़ाहिर किया, तभी अमरीका ने 
नाक-मी चढ़ा लिया और सलाह दी कि पहले खेती और हैलके उद्योगों की 
ओर ध्यान देना चाहिये । 


अमरीकी पूंजीपतियों का भी ऐसा ही रुख़ है। यह इससे जाना जा 
सकता है क्रि १९१४६ और १९४५ के बीच विदेशों में उन्होंने किन चीज़ों में 
पूंजी' लगायी है | इस काल में विदेशों में कुल « अरब १० करोड डालर की 
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पूंजी लगायी गयी। उसमें से आधे स अधिक तेल के कुँओं में लगायी गयी । 
सभी प्रकार के उद्योगों में ३२० प्रतिशत से भी कम पूंजी लगायी गयी है । 


पाकिस्तान सरकार के सामने अमरीझा की स्टील एक्सपोट कम्पनी ने 
जो रिपोट पेश की थी, उससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है क्लि अमरीका यह 
बिलकुल नहीं चाहता कि पिछड़े हुए देशों का औद्योगीकरण हो। कम्पनी ने 
अपनी रिपोर्ट में “ अधिक महत्वाकाक्षी योजनाओं के खिलाफ चेतावनी दी | ” 
वह इस परिणाम पर पहुँची कि पाकिस्तान मे ” इस्पात बनाने के किसी बढ़े 
कारोबार को शुरू करने का कोई ऐसा आधार नहीं है जो आर्थिक या सैनिक 
दृष्टि से सही हो।” इसलिये, उसने सलाह दी कि पाकिस्तान के लिये 
“ बुद्धिमानी इसी बात में है क्लि वह अपनी जरूरत का अधिकतर इस्पात 
विदेशों से मंगाता रहे । 


चौथे, यह चार-सूत्री कायक्रम, वास्तव में, उन कच्चे मालों की पैदावार 
बढाने की योजना है जिनकी अमरीका को सदा ज़रूरत रहती है। अमरीकी 
पाक्षिक पत्र दि रिपोर्टर ने चार-सूत्नी कार्यक्रम के बारे में अपना एक 
विशेषाक निकाला था । उसमें यह बात इन शब्दों मे समझायी गयी थी 


“ आवश्यकता इस बात की है कि कच्चे मार हमें जरुरत के 
मुताबिक मिलते रहें, पर इसके लिये हमें उन देशों को जीतना या 
उन पर शासन न करना पड़े जिनमे थे कच्चे माल मिलते हैं।*” 
(२६ अप्रल, १९४५ ) 


चार-सूत्री कार्यक्रम के विषय मे राष्ट्रपति ट्मन को सलाह देने के 
लिये एक ““ अन्तराष्ट्रीय विकास सलाहकार बोड ” बनाया गया था। उसके 
नमन (्‌ः न 
अध्यक्ष रौकफेलर ने २१ माच १५०१ में एक भाषण देते हुए कहा था 


“ इस योजना को कायोन्वित करने के लिये जो पूंजी बाहर जा रही 
है, ..वह वास्तव में, देश रक्षा के लिये आवश्यक कच्च माल में लगायी 
जा रही है, क्योंकि हमारे उत्पादन के लिये जो बुनियादी सामान 
चाहिये, वे दूसरे देशो में मिलते हैं।”” (“ न्यू यौक टाइम्स ! ) 
रौकफेलर बोडे की रिपोर्ट में जो माचे १९०५१ में ही प्रकाशित हुईं थी, 

पिछडे हुए देशों के उत्पादन में पहला स्थान खाने की चीज़ों को दिया 
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गया +। बोड को दूसरी सिफ़रारिश यह थी कि पिछड़े हुए देशों में अगले 
चनन्‍्द वर्षों में २०० करोड़ डालर की प्राइवेट पूंजी इस उद्देश्य को 
सामने रखकर छगायी जाय कि इन देशों से सेनिक दृष्टि से आवश्यक जो 
कच्चा साल योरप और अमरीका को आता है, उसमें १०० करोड डालर 
प्रति वर्ष के मूल्य की वृद्धि हो जाय । 

अन्त में, यह चार-सूत्री कार्यक्रम बुनियादी तौर पर विदेशों में 
अधिकाधिक निजी अमरीकी पूंजी लगाने का कार्यक्रम है। जैसा कि अमरीकी 
सरकार के वेदेशिक विभाग के प्रकाशन की पुस्तिका में कहा गया था 


“ ...परन्तु, (इस योजना में ) विशेष ध्यान विदेशों में पहले से 
बहुत अधिक अमरीकी प्राइवेट पूंजी भेजने की ओर दिया गया है।” 
(चार-सूत्री कार्यक्रम, पृष्ठ ४) 
वैदेशिक विभाग आगे कहता है कि विदेशों में अधिक पूंजी भेजना 

“ इस बात पर निर्भर है कि वे खतरे मिट जायें या कम हो जायें 
जिनके कारण पूंजी लगाने वाले लोग कई दूसरे देशों में उद्योग-घंथे 
खोलने या उनमें भाग लेने से घबराते हैं । 

“वे चीज़े जो उन्हें पूंजी लगाने से रोकती हैं, ये हैं : वर्तमान संसार 
की ढुलमुल राजनीतिक परिस्थिति, पूंजी को और मुनाफ़े को विदेशों से 
हटाने के रास्ते में आनेवाली रुकावटे, बिना मुआवजा सम्पत्ति के छिन 
जाने का ख़तरा, और विदेशी कम्पनियों पर सरकारों द्वारा लगाये गए 
तरह-तरह के बंघन । 

“ इन क्षेत्रों में अधिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुरक्षा की परिस्थिति 
पैदा करने के लिये जो कोशिशे हो रही हैं, उनके द्वारा उपरोक्त खतरों 
को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी 
सरकारों के साथ ऐसी दो-पक्षी संधिया करने के लिये बातचीत चल रही 
है जिनके द्वारा एक-दूसरे को उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार का 
आख़ासन मिलेगा और पूंजी लगानेवाला दुहरे करो के बोझ्न से मुक्त हो 
जायगा । इन संधियों से विदेशों में पूँजी लगाने के लिये आवश्यक 
वातावरण तैयार होगा और पूंजी लगानेवालों के मन में विश्वास पैदा 
होगा । “ ( बही पुस्तिका, पृष्ठ ६ ) 
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अत. चास्सत्री कार्यक्रम का सम्बंध “ वर्तमान संसार की अस्थिर 
हालत ” से है, और उसका सम्बंध है --ट्रमन सिद्धान्त, माशेल योजना, 
अटलान्टिक ग्रुट, प्रशान्त संधि जैसी अमरीका की सैनिक एवं राजनीतिक 
योजनाओं से । उसके लिये भी विदेशी सरकारों से विभिन्न प्रकार के आखासन 
पाना आवश्यक होता है ताकि “ विदेशों में पूंजी लगाने के लिये आवश्यक 
बातावरण तैयार हो जाय । ” 


ये आश्वासन क्रिस प्रकार के होते हैँ ? इसका कुछ आमास उस 
बातचीत के दौरान में मिलता है जो नवम्बर १५४७ से भारत और अमरीका 
के बीच “ मित्रता, व्यापार और जहाजरानी की संधि ” करने के उद्देश्य से 
चल रही है। अमरीका ने माग की कि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों में बने 
मालपर कम चुगी छगाने की व्यवस्था खतम की जाय, क्योंकि उससे अमरीकी 
प्रतियोगिता के मुकाबले में व्रिटिश हितो की रक्षा होती है। इसके अलावा . 


“ सधि के मसविदे में ये बाते हेँ एक देश मे दूसरे देश के 
नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, व्यापारिक सम्बंधों, व्यापार के रास्ते 
में आनेवाली रुकावटों और विनिमय नियंत्रण के बारे मे एक देश 
दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, विदेशियों पर देशी अदालतों का 
कितना अधिकार रहेगा, विदेशियों की सम्पत्ति की रक्षा का क्‍या प्रबंध 
होगा- और उन पर हलगनेवाले करों की क्या व्यवस्था होगी।” 
( “ हिन्दुस्तान टाइम्स * २८ जून, १९४८ ) 


अखबारों में छपे समाचारों से पता चलछा कि इन बातों के बारे में 
अमरीका ऐसी शर्ते लगा रहा है कि भारत सरकार उन्हें मानने में असमर्थ है । 
चार-सूत्री कार्यक्रम के' रूप में अमरीका ने खुलेआम अपनी शर्तों का 
ऐलान कर दिया है। दो-पक्षी सधियों के द्वारा अमरीकी पूंजी को क्या क्‍या 
आश्वासन चाहिये, यह और भी स्पष्ट हूप में अमरीका के उद्योगपतियों के 
राष्ट्रीय सघ ( नेशनल एसोसियेशन ऑफ़ मैन्युफैक्चरस ) ने २४ मई, १९४५ को 
बता दिया था 
“ 4, संधि करनेवाली सरकारों की मुद्राओं को सुद्द बनाने के 
लिये क्या किया जायगा, इसके बारे में स्पष्ट आइ्वातन मिल जाना 
चाहिये । 
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“ २, विदेशी पूंजी लगाने वालों के साथ उचित व्यवहार करने के 
लिये किन सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायगा और उनका क्‍या 

तंव्य होगा, यह साफ हो जाना चाहिये । 
“३, विदेशी ठेकनिकल विशेषज्ञों, कारीगरों, इंजीनियरों ओर 
प्रबंधकों तथा व्यवस्था का काम करनेवालों को स्वतंत्रतापूवक आने देने 
की व्यवस्था होनी चाहिये । 
“ ४, विदेशी पेटेन्ट, ट्रेड माके आदि की रक्षा ओर नक़्कालों से 
उन्हें बचाने की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये । 
“०, आश्वासन मिलना चाहिये कि पूंजी लगानेवाले अपने मुनाफ़े 
( और कम्पनी तोड़ी जाती है तो पूंजी की रकम ) डालरो के रूप में 
देश से बाहर छे जा सकेगे और पुरानी तथा नयी पूंजी में कोई भेद न 
किया जायगा। 
“६ यदि संधि की शर्तों का उल्लंघन हो तो जरूरी होगा कि दोनों 
सरकारें बातचीत के द्वारा मामला ते करे। पहले से निउचय हो जायगा 
कि मतभेद होने पर फैसला केसा होगा। ” ( न्यू योक टाइम्स ) 
युरुगुग्रे आदि देशों के साथ जो “ नमूने ” की संधियों हुईं हैं, उनमें 
ये आश्वासन सम्मिलित किये गये हैं। यानी अमरीकी सरकार ने यह 
जिम्मेदारी ली है कि वह दूसरी सरकारों को मजबूर करेंगी कि वे अमरीकी 
कम्पनियों के साथ इन शर्तों का पालन करें । दूसरे शब्दों में, इन सधियों के 
मातहत अमरीकी सरकार ने दूसरे देशों के अन्दरुनी मामलों मे हस्तक्षेप 
करने का काम अपने जिम्मे लिया 

भारत और पाकिस्तान से अमरीकी पूंजीपतियों की सबसे बडी शिकायत 
आयात और नियात पर लगी हुई पाबन्दियों (या कोटा-व्यवस्था ) को लेकर 
है | इसका कारण यह है कि भारत ओर पाकिस्तान में अमरीका की अधिकतर 
पूंजी व्यापार अथवा “वितरण ” करनेवाली कम्पनियों में छगी हुई है । 
इन पाबन्दियों का, या इस कोटा-व्यवस्था का असर सबसे ज्यादा व्यापारियों 
पर पढ़ता है। परन्तु, आयात-नियात का कोटा निश्चित करने की व्यवस्था 
यदि तोड़ भी दी जाय, तो उससे औदोगीकरण नहीं होगा, बल्कि उसका परिणाम 
केवल यही होगा कि भारतीय बाजारों में अमरीका का बना अतिरिक्त माल भर 
जायगा और यहाँ के उद्योग-धंघे बन्द होने लगेंगे। 


द्८ 


और यदि अमरीकी पूंजी अधिकतर व्यापार में न लगी हो, तो भी उससे 
भारत की अर्थ-व्यवस्था का कोई छाभ न होगा। दक्षिणी अमरीका के देशो में, 
फ़िलीपाइन में, और मध्य-पूर्व के देशों में अमरीकी पूंजीपतियों ने अरबों की पूंजी, 
लगायी, मगर उससे इन देशों की जनता के रहन-सहन में जरा भी छुघार नहीं 
हुआ । न विश्वविद्यालय के अर्थगात्र के प्रोफेसर, जे, के गॉलब्रेथ ने 
लिखा 


“ बिदेशों में पूंजी वही लगायी गयी है, जहाँ अमरीकी उद्योगों के 
के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन बढाने की जरूरत थी, जसे 
तेल, ताबा, कच्चा लोहा, रबड़ आदि। ... उससे थोडी कम, फिर 
भी बहुत काफी पूंजी अमरीकी माल बेचने की व्यवस्था करने और 
अमरीकी कारखानों की शाखाएँ खोलने के मिलसिले में छगी है।... 
कनाडा को छोड़ कर, और क्रिसी देश में अमरीका ने ऐसे उद्योगों 
में बहुत कम पूंजी लगायी है जिससे उस देश की अर्थ-व्यवस्था का 
लाभ होता हो । ” ( ' चार-सूत्री कार्यक्रम के बारे मे,” पृष्ठ ५१ ) 


यदि अमरीकी पूंजीपतियों ने उतनी पूंजी पिछडे हुए देशों में लगाना 
पप्तन्द नहीं किया जितनी कुछ लोग चाहते थे, तो उसका कारण यह नहीं है कि 
उन्हें कम मुनाफा होने का अन्देशा था। साधारणत विदेशों में रगी हुईं पूंजी 
पर देश में लगी हुई पूंजी से ज़्यादा ही मुनाफा होता है। अमरीकी पूंजी की 
हिचकिवाहट का केवल एक ही कारण था, वह अधिक से खुविधाएँ वसूछ कर 
लेना चाहती थी। यह चार-सूत्री कार्यक्रम बेहतर सुविधाएँ पाने का तरीका था । 

इसलिये कोई आइचये नहीं यदि अमरीका के बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने 
मुक्त कंठ से इस कार्यक्रम का स्वागत किया। अमरीका की सबसे बड़ी कम्पनियों 
के सब, “ नेशनल एसोसियेशन ऑफ मैन्युफैक्चरस ” ने एक बार बड़ी शान 
के साथ दावा किया था कि उसने सबसे पहले टूमन के चार-सूत्री कार्यक्रम का 
समर्थन किया था । हु 


भारत का आत्म-समपंण 


चार-पुत्री कार्यक्रम का दबाव पड़ने पर भारत सरकार को झुकने में 
बहुत देर न लगी । १५४९ में जो मन्दी आयी और अमरीका ने मदद देने 


६९, 


से जिस तरह इनकार करना शुरू किया, उससे भारत सरकार का हाथ-पैर 
और फूल गया । 


अमरीका के कहने के अनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीकरण के कार्यक्रम 
को एक तरह से तिलाजलि दे दी। पंडित नेहरू ने ४ मार्च, १५४५ को 
“फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चेम्बसे ऑफ कौमसे? की बैठक में कहा कि 
अशज्नशञ्नों के कारखानों, अणु-शक्ति से सम्बंधित उद्योगो और रेलों के 
सिवा और सभी उद्योगों के राष्ट्रीरण का विचार अनिश्चित काल के लिये 
स्थगित कर दिया गया है। 


५ अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि सरकार मौजूदा कारखानों 
की दस साल के बाद भी नहीं छुएगी । २१ अगस्त को अमरीका में “ नार्थ 
अमरीकन नन्‍्यूजपेपर  अलछायेंस” के सामने बोलते हुए नेहरू ने 
कहा कि “मुख्य उद्योगों को राज्य की सम्पत्ति बनाने के बारे में पहले 
हमारी जो भी योजना रही हो, लेकिन कम से कम अगले दस साल तक किसी 
तरह की कारवाई करने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।” २७ अगस्त को 


उन्होंने कहा कि बहुत लम्बे अरसे के बाद कही राष्ट्रीक्ण का वक्त आयेगा । 


अगस्त में ही सेठ घनश्यामदास बिडला ने अमरीकी पूंजी की भारत 
के मुख्य उद्योगों में घुसने की दावत दी। भारत-अमरीका सम्मेलन में एक 
निबंध पढते हुए उन्होने कहा 


“ मेरी राय में (दोनों देशों के पूंजीपतियों का ) सहयोग केवल 
बडी-बड़ी चीज़ों में होना चाहिये, जेसे इस्पात, भारी केमिकल, भारी 
इंजीनियरिंग, आदि में, और ऐसे उद्योगों में जिनमे कई करोंड की बडी 
पूंजी की आवश्यकता हो और जिनके लिये आवश्यक ठेकनिकल 
विशेषज्ञ भारत में न मिलते हों... । 


“ और यह सहयोग, मेरी दृष्टि मे, दोनों तरफ की प्राइवेट पूंजीवादी 
कम्पनियों के बीच होना चाहिये। ” ( सायकलोस्टाइल लेख, प्र २ ) 


अब भारत सरकार की नीति राष्ट्रीररण करने की नहीं, बल्कि उसकी 

उल्टी है। १९५२ के शुरू में हैदराबाद के मुख्य मंत्री एम० के० वैलोडी ने 

ऐलान किया कि उनके राज्य सरकार की नीति यह है कि जो उद्योग 
० 


सार्वजनिक उपयोग की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक नहीं हैँ, उनका प्रवंध करन 
सरकार बन्द कर देगी। 


[०] [:#। 


पाकिस्तान सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि आगे वह किसी उद्योग 
का राष्ट्रीकरण नहीं करेगी । 


अमरीका की दूसरी मांग यह थी क्रि विदेशी पूंजी के साथ देशी पूंजी 
जैसा व्यवहार किया जाय । ६ अग्रैछ, १५४९ को पंडित नेहरू ने पालमेंट के 
अन्द्र कहा था 


“ जहों तक विदेशी कम्पनियों का सवाल है, सरकार उन पर ऐसे 
कोई प्रतिबंव नहीं लगाना चाहती जो उसी प्रक्नर की भारतीय 
कम्पनियों को मंजूर न हों। और सरकार अपनी नीति इस तरह 
निरिचित करेगी जिससे दोनों पक्षों का हित साथन करनेवाली शत्तों पर 
और भी अधिक विदेशी पूंजी भारत में आ सके । 


“ विदेशी कम्पनियों को मुनाफा कमाने की इजानत होगी, उन पर 
केवल ऐसे नियम लागू होंगे जो सभी कम्पनियों को मानने पड़ते हैं । 
मुनाफे की रकम विदेश भेजने की जो सुविवाएँ आजकल मिली हुई 
हैं, उन्हे किसी तरह कम नहीं किया जायगा और पहले से छगी विदेशी 
पूंजी को हटाने पर भी सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगायेगी ..परन्तु 
यदि किसी विदेशी कम्पनी को सरकार ने अपने कब्जे में लेने का 
फेसला किया, तो जेसा कि सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है, उसका 
उचित दर पर म्रुआवज्ञा दिया जायगा। ” 


है ्] 


जैसा कि पालामेंट में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर मंत्री ने कहा है 


“ विदेशी पूंजी के बारे मे प्रधान मंत्री के १५४५ के वयान के बाद, 
योजना समिति के पहले के सभी बयान ( विदेशी पूंजी के बारे में ) 
बेमतलब हो जाते हैं।” ( * ठुआडस ग्लानिग, ? पृष्ठ ११२ ) 
इस तरह, भारत सरकार और भारत के बड़े-बडे पूंजीपतियों ने अपनी 

नीति को बिल्कुल उलट दिया। 
पंडित नेहरू के बयान के एक सप्ताह बाद पाकिस्तान के गवनर जनरल 
नाजीमुद्दीन ने करेंची चेम्बर ऑक कौमसे के सामने बोलते हुए कहा कि 


७९ 


पाकिस्तान सरकार ऐसी कम्पनियों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतना चाहती 
जिनकी जड़े विदेशों मे हों । 

और भारत में तो यह समानता उन चुंगियों पर भी लागू कर दी गयी 
जो विशेष रूप से विदेशी प्रतियोगिता से भारतीय उद्योगो की रक्षा करने के 
लिये लगाये गये थे। जुलाई १५४५ में एक सरकारी नोट में बताया गया 


“जब किसी विशेष उद्योग की रक्षा का प्रबंध किया जाता है, 
तो उस उद्योग की सभी शाखाओं को, चाहे वे भारतीयों की सम्पत्ति 
हों, चाहे विदेशियों की, उस प्रबंध से छाम उठाने का अवसर दिया 
जाता है ।” (“हिन्दू ,' १७ जुलाई ) 
इस प्रकार, अल्यूमीनियम, मोटर की बेंटरी और दूसरी अनेक चीज़े 

बनानेवाली अमरीकी कम्पनियों को, भारतीय जनता वो लूट-छूटकर अपनी 
थैलियों भरने की आजकल पूरी छूट है और भविष्य में यहाँ आनेवाले 
अमरीकी पूंजीपतियों को भी यह छूट रहेगी । 


परन्तु अमरीकावालों को इतने से भी संतोष नहीं हुआ । उन्होंने कहा 
कि सिफ भारत सरकार के घोषणा करने से हमें विश्वास नहीं होता, दोनों 
सरकारो के बीच बाकायदा एक ऐसा समझौता हो जाना चाहिये जिसमें 
भारतीय और अमरीकी पूंजी के साथ समान व्यवहार करने की बात हो । 
दिसम्बर, १९४५ में जो भमारत-अमरीका सम्मेलन हुआ था और जिसमें 
दोनों देशों के कई बडे पूंजीपति शरीक हुए थे, उसकी रिपोर्ट से यह बात 
बिल्कुल साफ़ हो जाती है । रिपोर्ट के अश देखिये : 


“ , «व्यापार एवं मित्रता की प्रस्तावित भारत-अमरीकी संधि पर 
कुछ विस्तार से बहस हुई । . .परन्तु असरीकी पूंजी की इस माग पर 
समझौता न हो सका कि उसके साथ राष्ट्रीय पूंजी जैसा व्यवहार होना 
चाहिये। , . 

“ कुछ अमरीड्ियों का मत था कि जबतक महत्वपू् प्रश्नों पर 
भारत की नीति साफ नहीं हो जाती, तबतक संधि को कोशिश नहीं 
होनी चाहिये । परन्तु, दूसरे कुछ अमरीकियों ने यह बात साफ़ कर दी 
कि जबतक संधि नहीं होगी, तब तक अमरीका की प्राइवेट पूँजी भारत 
में नहीं लगायी जा सकेगी, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों के 


4 


पूरी तरह से एकमत हुए बिना वह वातावरण नहीं तैयार हो सकता जो 

अमरीकी पूंजी के भारत आने के लिये आवश्यक है| ( सम्मेलन की 
६ एे 

कायवाही की रिपोर्ट, पृष्ठ १०-१६ ) 


अमरीकावालों की तीसरी माग यह थी छि वह नियम खतम कर दिया 
जाय जिसके कारण कुछ उद्योगों में ५१ प्रतिशत पूंजी भारतीयों की होना 
आवश्यक होता है । ५ अगस्त, १९५४५ को अमरीका के अर्थ मंत्री ने कहा था 
कि ०१ प्रतिशत वाला नियम, विदेशों में अमरीका पूंजी लगाने के रास्ते में 
“ बहुत बडी बाधा ”' बना हुआ है। दिसम्बर के भारत-अमरीका सम्मेलन में 
अमरीकी प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी उद्योगों में अधिकतर 
पंजी अमरीकी ही होनी चाहिये । सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 


“( भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से ) बताया गया कि गत काल 
में अमरीकी पूंजी ने अल्पमत में रहते हुए भी भारत में आना स्वीकार 
किया था और इस आधार पर महत्वपूर्ण एवं प्रमुख उद्योग यहा 
स्थापित करने में मदद दी थी। यहाँ तक कि युद्ध-काल में भी उसने 
यही किया ..। 

“ परन्तु, अमरीकी प्रतिनिधि मण्डल के कुछ सदस्यों की यह 
निश्चित राय थी हि अब परिस्थिति और लोगो के रुख बदल गये हैं । 
अब अमरीकी पूंजीपति हर ऐंसे उद्योग में जिसमें काफी पूंजी लगानी 
हो, अधिकतर हिस्से अपने हाथ में रखने पर जोर देते हैं । उन्हें 
सरकारी नियंत्रण पसन्द नहीं और राष्ट्रीकरण के ख़तरे से उन्हें भय 
लगता है । इसके अनेक उदाहरण दिये गये । बताया गया कि दक्षिणी 
अमरीका के देशों में कई महत्वपूर्ण तथा बढ़े पेमाने के उद्योगों मे 
अमरीकी पूँजीपतियों ने अल्पमत के आधार पर रहने से इनकार कर 
दिया और अपनी पूंजी हटा ठी । पिछले चन्द सालों में अमरीकी पूंजी 
निश्चित रूप से बहुत सतके हो गयी है ।... इसके अलावा, अमरीकी 
पूंजी अब देश रक्षा से सम्बंधित प्रइनों पर अधिक ध्यान देती है। ” 
( भारत-अमरीका सम्बंध, पृष्ठ १२-१३ ) 
परन्तु यह ५१ प्रतिशत का नियम भी जल्द ही अमरीकी पूंजीपतियों को 

खुश करने के लिये बदल दिया गया। जुलाई १९५४९ में भारत के उद्योग मंत्री 


रे 


ने बताया कि कुछ विशेष उद्योगों में इस नियम को न छागू करने का निश्चय 
किया गया है। १८ अगस्त १९४५९ को कैपिटल ने लिखा 


“ इस मामले मे भारत की स्थिति साफ़ कर दी गयी है। लगभग 
आधे दजन उद्योगों को छोड कर बाकी उद्योगों में भारत को कोई आपत्ति 
न होगी यदि उनमे हिन्दुस्तानियों, अग्रेज़ों या अमरीकियों के बहुमत के 
हाथो मे नियंत्रण हो । ' मुख्य उद्योगों ' को छोड कर बाकी सभी उद्योग 
लगभग स्वतंत्र क्षेत्र में माने जायेंगे। ... 


“ विदेशियों वो ' सुरक्षित ' क्षेत्र में भी भाग लेने की सुविधा दी जा 
सकती है। यद्यपि सरकार तो इन उद्योगों पर शत प्रतिशत अथबा 
बहुसंख्यक निर्यत्रण रखना पसन्द करेगी, परन्तु यदि उनके तीज 
विक्रास के लिये अथवा आर्थिक कारणों से यह आवश्यक होगा तो 
मूल योजना में परिवतेन करना ही पढ़ेगा। 


सितम्बर १९४९ में स्थिति और भी 'प्ताफ * हो गयी। भारत सरकार 
ने एक बयान में कहा 


“ भारत सरकार की नीति है कि औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी 
को स्वतंत्रता-पूवंक आकर काम करने दे। कम से कम समय में 
अधिक से अधिक विदेशी पूंजी यहाँ आये, इसकी प्रत्येक कोशिश की 
जायगी। भारत सरकार ने साफ़-साफ ऐलान कर दिया है कि कुछ 
उद्योगों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में गेर-हिन्दुस्तानियों का बहुमत 
हीना लाज्षिमी तौर पर देश-हित के खिलाफ नहीं माना जायगा। 

. (“हिन्दू /” १९ सितम्बर, १५४९ ) 


वबाशिग्टन में ४ मई, १५७० को नेशनल प्रेस क्लब के सामने बोलते 
हुए प्रधान मंत्री लियाकत अली खाँ ने भी इसी प्रकार की नीति को बोषणा को । 


“ उन्होने बताया कि बहुत कम उद्योगों को सरकारी स्वामित्व के 
लिये सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने इस सम्बब में यातायात और 
दो-तीन दूसरी चीजों का जिक्र किया और कहा कि बाकी उद्योग स्वतंत्र 
पूंजी के लिये खुले हैँ। फिर उन्होंने यह भी जोच दिया कि यदि 
देशी पूंजी नहीं आती तो कोई कारण नहीं कि पूरी पूँजी, उदाहरण 
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के लिये, अमरीका से ही क्‍यों न मंगा ली जाय।” ( “न्यू औौर्क 
टाइम्स, ५ मई, १५५० ) 


अन्त में, भारत और पाकिस्तान दोनों की मरकारों ने विदेशी 
कम्पनियों को मुनाफे की रकमें देश से बाहर ले जाने की सुविधा भी दे दी। 
* जून, १९०० को भारत के अथ सचिवालय ने ऐलान किया कि १ जनवरी, 
१९५० के बाद लगायी गयी अमरीकी पूजी, मय उद्योगों में लगाये गये 
मुनाफ़े के भारत के बाहर सेजी जा सकती है । 


भारतीय उद्योगों पर कुठाराधात 


अमरीकी पूंजी को दी गयी इन सभी सुविधाओं का कुछ बे भारतीय 
पूंजीपतियो ने समर्थन किया। यही नहीं, उन्होंने जोरों के साथ कोशिश 
की कि अमरीकी सेठों को ये सविधाएँ सरकार से मिल जाये । वास्तव में, थे 
लोग भारतीय सरकार की स्थापना होने के पहले ही विदेशी पूंजी से मिल गये 
ये। लडाई के जमाने में, उन्होंने अग्रेजो के युद्ध उद्योग से सहयोग करके 
मुनाफा कमाया था। अब वे अन्तराष्ट्रीय “ढण्ढे युद्ध ” से, और सम्सव 
“गरम युद्ध से, सहयोग करके नफा कमाना चाहते थे । उन्हें उम्मीद थी 
कि शक्तिशाली अमरीकी कम्पनियों से सम्पर्क बढने पर उनकी ताकत भी बढ़ 
जायेगी और वे पडेसी देशों के बाज़ारों में घुसने मे सफल होंगे । 


परन्तु, छोटे उद्योगपतियों के हितों को इन सुविधाओं से धक्का लगा। 
उनके लिये तो भारत सरकार की नीति अग्रेज सरकार की नीति से भी अधिक 
घातक थी । अग्नेज़ सरकार केवल अग्रेज पंजीपतियो का पक्ष लिया करती थी। 
परन्तु यह नयी भारतीय सरकार तो अग्रेजों वे साथ-साथ अमरीकी 
पूंजीपतियों को भी सविधाएँ दे रही थी । छोटे उद्योगपतियों को डर 
था कि विदेशी पूंजी भारतीय उद्योगों का गला घोट देगी और मारत की 
सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर छा जायगी । 

अमरीकी पत्र बिजनेस वीक ने भी स्वीकार किया कि इस सवाल पर 
भारतीय पूंजीपतियों में मतभेद था । विदेशी पूंजी को निमंत्रण देते हुए पं० 
नेहरू ने राष्ट्रीकरण के विरुद्ध जो घोषणाएँ की थीं, उन पर टिप्पणी करते हुए 
, इस पत्र ने २२ अक्तूबर, १५४५ को लिखा * 
जप 


“ हो समझता है कि ' फेड्रेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑक कौमसे 
एण्ड इन्डस्ट्रीन ” उनका (पं० नेहरू का ) विरोध करें। इस संघ के 
अनेक सदस्यों को आशंका है कि कही उनके घर में ही विदेशी उनसे 
प्रतियोगिता न करने लगे । दूसरी ओर, ठाटा वाले चाहते हैं कि अमरीकी 
कम्पनियों यहाँ भारी मात्रा में पूंजी लगाये--यहाँ तक कि वे इस्पात 


श्र 


के उद्योग में भी उनका स्वागत करने को तैयार हैं। ” 


उपरोक्त फेडरेशन ने १९०० के अन्त में भारत सरकार के पास एक 
मांग-पत्र भेजा था जिसमे उसने इस बात की आलोचना की थी 


“ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कुछ विभाग वह सामान भी, जो 
देशी कम्पनियों से मिल सकता है, विदेशी कम्पनियों से खरीदना 
ज़्यादा पसन्द करते हैं। ” 


अंग्रेजों के राज में भी भारतीय व्यापारी इसी तरह कौ शिकायतते किया 
करते थे। इससे प्रकट होता था कि नयी सरकार अधिकतर भारतीय पूंजीपतियों 
की परवाह नहीं करती थी, बत्कि चन्द्‌ बहुत बडे भारतीय पूंजीपतियों और 
विदेशी सेठों पर निभेर करती थी और उन्ही का पक्ष छेती थी। 


भारत की योजनाएँ अमरीका की सलाहों पर बनने लगीं 


विदेशी पूंजीपतियो और उनके भारतीय सहयोगियों पर निर्भर रहने के 
क्रारण न केवल भारत सरकार को उन्हें अनेक सुविधाएँ देनी पडी, बल्कि भारत 
के आर्थिक भविष्य का स्वरूप ही बदल गया। 


भारत की आर्थिक योजनाएँ प्राय कायान्वित नहीं होती । इसलिये, 
उन पर बहस करना बेसूद मार्म हो सकता है। परन्तु इन योजनाओं से 
जो नकशा तेयार होता है, वह साफ अमरीका में बना माल्म पछ्ता है । 
अगर हाल की योजनाओं पर अमल किया गया तो न सिर्फ मौजूदा आर्थिक 
परिस्थिति पर उसका असर पड़ेगा, बल्कि आनेवाले अनेक वर्षों के लिये 
भारत का भविष्य अधकारमय हो जायगा । विदेशी पूंजी ने यदि यहाँ पेर 
जमा लिये तो उससे न केवल भारत का आर्थिक विक्रास कुंठित हो जायगा 
--जैसा कि युद्ध के पहलेवाली राष्ट्रीय योजना समिति ने माना था--बल्कि 
१९५४६ की नियोगी रिपोर्ट के शब्दों में, चूंकि “एक बार जम जाने पर 
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विदेशी स्वार्थो को हटाना मुश्किल होगा ”, इसलिये आगे चलकर उससे 
भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और प्रगति की लड़ाई भी कठिन हो जायगी । 


१९४८ के ऊटी सम्मेलन ( एगिया और सुदूर पूर्व के लिये राष्ट्र संब 
ने एक आर्थिक कमीगन बना रखा है, १५४८ में उसका अधिवेशन ऊटकरमंड 
या ऊरी में हुआ था --भनु० ) में डॉ श्रेडी के मापणों के बाठ से अमरीकों 
लगातार हमें यह “सलाह ” ढेते आये हूँ कि भारत में भारी उद्योगों को 
बढाने की बात सोचना मूखता है, हमें खेती, खानों और यातायात पर 
जोर देना चाहिये और अमरीका इन कामों से हमारी मदद करने को 
तेयार है। भारत सम्बंधी चार-सूत्री कार्यक्रम का बुनियादी रुख सी यही है । 

हिन्दुस्तानियों को साम्राज्यवाद का कई पीढियों का अनुभव है । वे इस 
रवेग्रे के पीछे छिपी हुई चाल को अच्छी तरह समझ सऊते हें । अमरीका को 
भारत की खेती और खानों में इसलिय्र दिलचस्पी है हि वह अपने उलद्योगों 
तथा लडाई का सामान बनानेवाले कारखानों के लिये यहाँसे कच्चा माल 
पाना चाहता है। उसे भारत के यातायात में इसलिये दिलचस्पी है कि 
भारतीय उपज को यहाँ से ले जाने और अमरीकी मार का यहाँ वितरण करने 
के लिये तथा सेनिक दृष्टि से नी उसे अच्छे यातायात की आवश्यकता है। 
यदि हम अमरीकी सरकार तथा पूंजीपतियों के स्वार्थो की अनदेखा भी 
कर दे, तो मी पिछले अनुभव से यह बात हमारी समझ में आ ही जानी 
चाहिए कि सिर्फ रेलें और बाध बनाने से ही किसी देश की आर्थिक व्यवस्था 
नहीं पनपती । अग्रेजों ने भी भारत में सबसे ज़्यादा रुपया इन्हीं चीज्ञों पर 
खचे किया था। पर हजारों मील लम्बी रेले और अनेकों बाघ बनने के बाद 
भी हिन्दस्तान अधिक्राधिक ग़रीब ही होता गया । 

सचमुच यह एक अजीब बात है म भारतीय सरकार तथा पूंजीपतियों 
के नेता अब ठीक उस तरह काम करते हैं जेसे भारत में पहले अग्रेज किया 
करते थे और बाते उच्च तरह करते हैं जप्े आजकल अमरीकावाले करते हैं। 
उदाहरण के लिये, हाल में उन्होंने जो कई योजनाएँ बनायी हैँ, उनकी 
तुलना करके देखिये। १५४८४ में, विदेशी पूंजी से बातचीत शुरू करने से थोडा 
पहले भारत के बड़े पूजीपतियों ने बम्बई योजना बनायी थी। उसी वर्ष 
छोटे पूंजीपतियों की संस्था, ऑल इडिया मैन्युफैक्चरस औरनाइजेशन ने 
विखेखरेय्या योजना तैयार की। गाधीवादियों की ओर से डा० एस, एन. 
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अग्रवाल ने एक योजना बनायी है। और १५०१ में सरकार की राष्ट्रीय 
योजना समिति ने पंच-वर्षीय योजना तेयार की है। नीचे, इनकी तुलना 
देखिये 


उद्योगों पर कितना खेती पर कितना. यातायात पर कितना 


योजना प्रतिशत खर्च होगा प्रतिशत खर्च होगा. प्रतिशत खर्च होगा 
बम्बई ४४८ १२४ ९४ 
विश्वेस्वरेय्या ५६४ १४'३ ७९ 
गाधीवादी ३६५, ३२ ८ ४ 

रा योजना समिति ९८ ३३० ३८२ 
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देखा आपने, खेती और यातायात पर खर्च का भाग हर योजना में 
बढता ही जाता है। आधुनिक मनोवृत्ति वाले पं० नेहरू तथा उद्योगपतियों 
के योजना कमीशन ने खेती पर गॉब-प्रेमी गाधीवादियों से भी अधिक खर्च 
करने की योजना बनायी है। दूसरी ओर, उद्योगों पर ख़चों इतना कम रखा 
गया है कि उससे पेदावार मौजूदा स्तर पर भी कायम न रह पायेगी। 
१९७१ की सरकारी योजना में शायद एक ही गुण है, वह यह कि उसने कोई 
बहुत ऊँचा लक्ष्य अपने सामने नहीं रखा है। इस पंच-वर्षीय योजना का 
उद्देय इससे अधिक कुछ नहीं है कि युद्ध के पहले के जीवन-स्तर पर देश फिर 
पहुँच जाय । 


बम्बई योजना में ७ प्रतिशत रकम विदेशों से कर्ज छेने की बात 
थी । गाधीवादी योजना पूरी तरह देशी साधनों पर निर्भर करती थी। 
राष्ट्रीय योजना समिति की योजना ४० प्रतिशत रकम विदेशों से पाने की 
आशा करती है। विदेशी मदद के बिना तो उसे मौजूदा जीवन-स्तर को भी 
कायम रखने की आशा नहीं है| इसीसे देखा जा सकता है कि इस योजना 
समिति को भारतीय जनता की शक्ति में ऊितना विश्वास है ! 


और हाल में तो भारत सरकार ने उद्योगों की ओर से लापरवाही बरतने 
में इस समिति के भी कान काठ लिये हैं। १९४७ से लेकर १९५५१ तक के 
४ वर्षों में सरकार ने उद्योगों पर जितना खबे क्रिया (३६ करोड़ रुपग्रे ), वह 
उसके कुछ खचे ( १,१३० करोड रुपये ) का केवल ३ प्रतिशत था। 


जद 


पाचवां अध्याय 


भारत में छगी हुईं अमरीकी पूंजी 


अमरीका और भारत द्वोनो देशों के बड़े पूंजीपतियों ने हमारे देश की 
आध्िक कठिनाइयों का यह हल निकाला है कि किसी तरह बहुत सी अमरीकी 
पूँजी यहा लायी जाय । 

२८ अप्रेठ, १५४० को वेस्टिंग हाउस इलेक्टिक इन्टरमैशनल कम्पनी 
के उपाब्यक्ष ने न्यू यौके के बोडे ऑफ ट्रेड के सामने क 


“ भारत के सामने दो ही रास्ते हैं--या तो अपना औद्योगीकरण 
धीमा पड जाने दे, या किसी तरह अमरीका से आनेवाली नियामतों से 
फायदा उठाये ।” (* न्यू यौक टाइम्स, ” २५ अग्रैठ, १९४९ ) 


' टाठा और बिडला के अलावा, जिनका अमरीकी पंजा से गठबंधन हो 
चुका है, भारत सरकार के ऊँचे पदाधिकारी इन नियामतों की बाठ जोहते 
रहे हैँ। भारत सरकार ने अमरीकी पूंजी को आकर्षित करने के लिये तरह-तरह 
की असाधारण सुविधाएँ दी है । लगता है कि हमारी सरकार ने भी अमरीका 
का यह सिद्धान्त मान लिया है कि ससार के कुछ देश यदि पिछड़े हुए हैं, तो 
इसका कारण केवल यही है कि उनके पास काफ़ी पूंजी और कुशल कारीगर 
और टेकनीशियन नहीं हैं, और अमरीझा के पात् दोनों चीज़ों की बहुतायत 
है। हमारी सरह्ार को यह याद नहीं रहता कि भारत जैसे देशों से प्रति वर्ष 
करोड़ों और अरबों रुपया मुनाफे, तनखाओं और दूसरे खर्चे के रूप में विदेशों 
को चला जाता है। दूसरे, अनेक कुशल कारीगर, वेजानिक और टेकनीशियन 
आज भी हमारे देश में बेकार पडे हुए हैं और सरकार उनसे कोई लाभ नहीं 
उठाती । सब जानते हैं कि ऐसे कुछ बहुत ही दोशियार छोग, जिनमें से कुछ 
तो स्वयं अमरीका में ऊँची शिक्षा पा चुक्रे हैं, आज या तो बेरोजगार हैं 
या किसी दफ्तर की फालतू फाइलों मे उलझे हुए हैं। 
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हमारी सरकार और टाटा तथा बिडला जैसे बडे पूंजीपति यह बात भी 
भूल जाते हैं कि हमारे देश के लिये अमरीकी पूंजी कोई नयी चीज नहीं है । 
वे कभी इस बात का जिक्र नही करते कि बीते हुए दिनों में अमरीकी पूंजी का 
भारत को क्‍या अनुभव हुआ था। और इस सवाल पर उनकी ख़ामोशी 
बेवजह नही है । 

रिजवे बेक ने १९०० में विदेशी पूंजी की जो गणना की थी, उससे 
प्रकट हुआ कि भारत में लगी हुईं अमरीकी पूँणी ३० जून, १५४८ को ३६ 
करोड ५७ लाख रुपये होती थी । इसमें से ११ करोड ७३ लाख रुपये केन्द्रीय 
और स्थानीय सरकारों, रिज्ञबे बैक और पोर्ट तथा इम्पूबमेन्ट ट्रस्टों को दने 
थे। ८ करोड़ ३३ लाख रुपये ऐसी कम्पनियों में लगे हुए थे जिन पर 
अमरीकी नियंत्रण नहीं था। और जिन पर नियंत्रण था, ऐसी कम्पनियों में 
१६ करोड ९१ लाख की अमरीकी पूंजी लगी हुईं थी। इसका ब्यौरा यह था - 

अमरीकी बीमा कम्पनियों की शाखाएँ....... १५ लाख रुपये. 

अमरीकी बक्ों की शाखाएँ .... ७४ छढी 3 

दूसरी अमरीकी कम्पनियों की शाखाएँ. .. ५,८८ ,, » 

अमरीकी कम्पनियों की मातहत 


भारतीय कम्पनियाँ 009 88% 00 
ऐसी भारतीय कम्पनियों जिनके ४०४८ या 
अधिक हिस्से अमरीक्यों के हें. ... १०७ ,, ,, 


३७ 


इसके अतिरिक्त, अमरीकी मेनेजिंग एजेंसियाँ नाम मात्र की पूंजी छगा 
कर ८०६ लाख पूंजी की भारतीय कम्पनियों पर नियंत्रण जमाये हुए थी। 

अथात, औद्योगिक कम्पनियों में केवल ४७३ लाख अमरीकी पूंजी लगी 
हुईं थी, जब कि बैक्नों तथा बीमा कम्पनियों में ६९३ लाख और व्यापारिक 
कम्पनियों में ४८४ लाख की पूंजी लगी हुई थी। दूसरे शब्दों में, भारत में 
जितनी अमरीकी पूंजी रुगी हुईं है, उसके तीन-चोथाई भाग से हमारे देश के 
औद्योगीकरण में कोई मदद नहीं मिलती । 

अमरीका को अलग-अलग ढंग की पूंजी से क्रितना मुनाफा होता है, यह 
भारतीय रिजव बैंक की बुलेटिन के फरवरी १९०२ के अंक में प्रकाशित आँकडों 
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से पता चल जाता है। हमारे सरकारी महकमों में तथा ऐसी कम्पनियों में जिन 
पर अमरीकी नियंत्रण नहीं है, अमरीका की कुछ २० करोड की पूंजी लगी है, 
उससे उसे हर व < लाख रुपये का मुनाफा होता है। ऐसी कम्पनियों में 
जिन पर अमरीकी नियंत्रण है, केवल १३ करोड की पूंजी लगी है, परन्तु उससे 
अमरीका को प्रति वषे २ करोड ६५ राख का मुनाफा होता है, जो उसके कुल 
मुनाफे का ५७ प्रतिशत होता है। अमरीका ठ्वारा नियंत्रित सारतीय कम्पनियों 
को २१*३ प्रतिशत की दर पर मुनाफा हो रहा है, जब कि अग्रेजों द्वारा नियंत्रित 
कम्पनियों को केवल ६'८ प्रतिशत की दर से मुनाफा होता है। सबसे से अधिक 
मुनाफा अमरीका को व्यापारिक कम्पनियों से होता है। ४०४ लाख की पूंजी से वे 
१६७ लाख का वार्पिक मुनाफा कमा रही हैं, जो ४१ ३ प्रतिशत बठता है। 


अमरीकी सरकार ने भारत में लगी हुईं अमरीकी पूँजी का हिसाब 
१९४३ में किया था। उस बष बमो, लका और पाकिस्तान समेत ( परन्तु 
बीमा कम्पनियों को छोड कर ) हिन्दुस्तान में ४१० लाख इडालर की 
अमरीकी पूंजी लगी हुईं थी, और टैक्स काटने के बाद इस पूंजी से ६५ लाख 
का मुनाफ़ा हुआ था, जो १५ ९ प्रतिशत बेंठता था । दुनिया के दूसरे किसी 
हिस्से से अमरीकी पूंजी इतनी ऊँची दर पर मुनाफा नहीं कमा रही थी ! यहाँ 
तक कि वेनेज्युला से, जिसके पेट्रोल के कुंओ और पूरी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
पर अमरीका का कब्जा था, उसे १० ३ प्रतिशत का ही मुनाफा हुआ था । 

अमरीकी ऑकड़े बताते हैं कि १९४३ और १९४५ के बीच केबल 
७० लाख डालर की नयी अमरीको प्राइवेट पूंजी प्रद्यक्ष ढंग से आकर भारत 
में लगी । परन्तु अमरीकी मुनाफे (टैक्स काठकर और फिर से व्यवसाय में 
लगा दिये गये मुनाफ्रों को छोड कर ) बेतहाशा बढ़ते गये । ऑकडे देखिये : 


१९४३ ६५ लाख डालर १९४६ <४ लाख डालर 
१९४४ न 28 38 १९४७ जैडेक ४ 
ने ९७० ३ है| 43 १ श्ड्द ] घट फ् ड़ हि । 


१९४९५ १५० लाख डालर 


१०४३ और १५४५ के बीच जो मुनाफे की रकम अमरीका गयी, वह 
उसी काल में वहाँ से आनेवाली नयी पूंजी का दस-मुना होती थी; और 
१९४३ में भारत में कुल जितनी अमरीकी पूजी छगी हुईं थी, उसकी वह 
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दुगनी बठती थी। १५४३ में भारत में जितनी अमरीकी पूंजी लगी हुई थी 
१९४३ और १९४९ के बीच उसकी केवल २० प्रतिशत नयी पूंजी य॑ 
आयी, परन्तु मुनाफे २०० प्रतिशत हो गये । सिफ्र नये मुनाफ्रे की रकम नयी 
पूंजी की दुगनी होती थी 


फिर से व्यवसाय में लगा दिये मुनाफों को यदि नयी पूंजी में न गिना 
जाय, न मुनाफों में, तो १५४५ में मुनाफे की दर लगभग ४० प्रतिशत होती थी । 
परन्तु ऐसे मुनाफों की रकम सी काफी बड़ी होती थी। अमरीकी कम्पनियों की 
मातहत भारतीय कम्पनियों ने ही १५४५ में १५ लाख डालर और १५४६ 
में २६ लाख डालर का मुनाफा फिर से व्यवसाय में लगाया था। 


इस सबसे जाहिर है कि अमरीकी पूंजी के कारण भारत से हर साहू 
बहुत बड़ी दौलत अमरीका को चली जाती है। दूसरे शब्दों में, भारत में लगी 
हुईं अमरीकी पूंजी से भारत की दौलत बढती नहीं, बल्कि सिसट कर अमरीका 
पहुँच जाती है। इसलिये, यदि भारत में उद्योग-घंचे बढाने के लिये हम यहा 
अधिक पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसका रास्ता और 
अमरीकी पूंजी को यहाँ बुलाना नही है, बल्कि पहले से लगी हुईं पूंजी को यह 
से हटाना ही उसका रास्ता है। 


खुद अमरीकी (सरकारी ) आंकड़ों से यह बात साबित हो जाती है कि 
अमरीकी पूंजी से भारत के औद्योगीकरण में जरा भी मदद नहीं मिली । १५४५ 
से १९४७ तक, तीन वर्षो में व्यापार में ५० लाख डालर लगाये गये, पर 
उद्योगों में मे २० लाख उल्टे निकाल लिये गये । १५४५ में जो तीस छाख 
डालर की नयी पूंजी लगायी गयी, उसमे से २० छाख पेट्रोल बेचने के काम 
में लगी, उद्योगों के हिस्सों में नाममात्र की ही पूंजी लगी । 


अत भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी का पिछला अनुभव बताता है. 
कि ( १) उससे न भारत के औद्योगीकरण में कोई मदद मिली, न हमारी 
राष्ट्रीय आय बढी, और ( २ ) उल्टे हर साल हिन्दुस्तान की दौलत सिमट- 
सिमट कर अमरीका जाती रही । इसलिये, लाज़िमी तौर पर नतीजा निकलता 
है कि यदि और अमरीकी पूंजी भारत में आयी तो उससे हमें नुकसान ही 
होगा, फ़ायदा नहीं, और भारत का अधिकाधिक घन अमरीका जाने 
लगेगा। 


<२ 


९९४५ व (९४९ के वीच्र अमरीकी प्रजी किन क्षेत्रों में आयी 
युद्ध समाप्त होने के बाद, झुह के बयें में नारत और पाछिस्तान से 
बहुत कम पूंजी अमरीका से आयी । पर अमरीका के आर्थिक स्त्र'थी में खासी 
वृद्धि हो गयी । 
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१९४६ में भारत और अनरीऊा की सरऊ'रों के बीच पहला आर्थि 
समझौता हुआ । यह हवाई यातायात के सम्बंव में था। उससे पेर-पमरीकन 
वल्डे एयरवेज और ट्राल वल्ड एयरलाइन्स नामझ अमरीकी कम्पनियों को 
भारत में मुसाफिर और सामान लाने का अविफार मिल गया । बढ़ले में 
भारतीय कम्पनियों को अमरीका में यही व्यवसाय करने का अधिकार मिला । 
परन्तु जाहिर है कि बढ महज़ एक कागजी बात थी । सारतीय कम्पनियों 
के पास इतना पेसा कहाँ है कि अमरीकी कम्पनियों से प्रतियोगिता कर स्के। 
यही नहीं, अमरीका के दबाव में आकर भारत सरकार ने अमरीकी 
कम्पनियों को भारत से बमो और छूंझा मुसाफिर छे जाने की भी इजाजत 
दे दी और इस तरह भारतीय कम्पनियों को नुक्॒वान पहुँचाया । 

युद्ध के बाद शुरू के वर्षो में सबते अधिक अमरीकी पूँजी “ गुड-इयर 
टायर एण्ड रबर कम्पनी (इंडिया ) लिमिटेड “ ने लगायी। यह कम्पनी ३ 
करोड़ रुपय्रे की अधिक्वत पूंजी से खोली गयी थी। वह अमरीका की सबसे 
बड़ी चार टायर और रबर की कम्पनेयों में से एक की मातहत कम्पनी है । 


अमरीझऊा के मैलन घर,ने द्वारा नियंत्रित इंडियन अल्यूमीनियम कम्पनी 
ने युद्ध के बाद अपनी जमा कर ली गयी पूजी १,३६,५०,००० रुपग्रे से 
बढ़ाकर २ करोड़ कर ली । 


१९४७ में रेमिंग्टन रेण्ड कम्पनी के अमरीकी कारखानों में एक लम्बी 
इंडताल चली, तो उसने कलऊफत्ता में एक नया कारखाना खोल दिया । 


नेशनल न्यूत्र श्रिट एण्ड पेपर मिल्स के मेतेजिंग डायरेक्टर प्राननाथ 
नेयर ने २१ सितम्बर, १९४८ को न्यू यौर् मे ऐलान किया कि उन्होंने 
इलेक्ट्रिक बोंड एण्ड शेयर कम्पनी की मातहत, इजीनियरी व्यवसाय का काम 
करने वाली एक कम्पनी, इबास्क्रो सार्विपेज से ठेक़ा किया है फ्ि वह मध्य 
प्रदेश के चादनी में भारत के पहले न्यूज़ भिंटठ ( अख़बार का कागज ) के 
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कारखाने को खडी करेगी। भारत जितना न्यूज प्रिट विदेशों से मंगाता है 
लगभग उसके बराबर नये मिल की पेदावार होगी। और इस मिल में ८० 
लाख डालर की पूंजी लगेगी । इसके अलावा एक और कागज की मिल खोलने 
की भी योजना थी, जिसके बारे भे दावा किया गया था कि वह ससार को 
सबसे बडी कागज की मिल होगी। पहली मिल १९४५ से चाह हो जाने 
चाली थी, परन्तु हर वर्ष यह तारीख आगे बढ़ती गयी, क्योकि आवश्यक 
मशीन बाहर से नहीं आयीं। अब छुना जाता है कि १९०४ में यह मिल 
काम करना शुरू करेगी। 


पाकिस्तान में, फोडे ने हिस्से जोड़कर मोटर खड़ी करने का कारखाना 
करोंची में खोला । 


परन्तु अमरीकी प्रभाव अधिकतर उन समझौतों या ठेकों के द्वारा बढ़ा 
जो अमरीकी कम्पनियों ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ किये । 
भारत सरकार ने जिन अमरीकी कम्पनियों को ठेके दिये, उनमें से कुछ के 
नाम इस प्रकार हैं * 


१, १९४८ के शुरू में सेवेज, वूरडिविन एण्ड निकेल नामक कम्पनी 
को सिचाई के विषय में सलाह देने का काम दिया गया । 


२, जुलाई, १९४८ में पिट्सबग की कौपसे कम्पनी और ओहियो की 
आथर मकी एण्ड कम्पनी को इस्पात के दो-एक नये कारखाने खोलने के 
डिये प्रारम्भिक जॉँच-पडताल करने का ठेका दिया गया। बाद में 
कारखाना खडा करने का काम भी इन्हीं कम्पनियों को मिलने की बात 
थी । १९४०५ के शुरू में उन्होंने अपनी रिपोट पेश की जिसमें पचास- 
पचास करोड़ की पूंजी लगाकर एक कारखाना उड़ीसा मे और एक 
मध्य प्रदेश में खोलने की सिफारिश थी । 


३. अक्तूबर, १५४८ में अमरीका और ब्रिटेन की प्रमुख तेल 
कम्पनियों ने, भारत सरकार के बुलावे पर, अपने जिशेपज्ञ यहाँ भेजे 
ताकि वे तेल साफ करने के कारखाने खोलने के प्रस्ताव के सिलसिले 
में जॉच-पड़ताल करें । इन लोगों ने जनवरी १९४५९ में अपनी जॉच 
पूरी की । 
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४, १७ फरवरी, १९४५ को उद्योग मंत्री स्यामाः प्रसाद मुकर्जी ने 
(७५ हा] के कौ (४ 
पालामेंट में बताया कि १०४८ में कौपस कम्पनी से कोयले से तेल 
बनाने की एक योजना तयार करने के लिये कहा गया था ! 


०. प्रार्च, १९४५ में रेडियो कापोरेशन ऑफ अमरीका से समझौता 
किया गया कि वह भारत में रेडियो और रहार का सामान बनानेबाला 
एक कारखाना खड्ट करने की योजना तयार करके दे । 

६. जून, १९४९ में एक अमरीकी कम्पनी को पंजाब, उत्तर प्रदेष्ता, 
और विहार में ३,००० दूयूब बेल ( बिजली के कुएँ ) गाइने का ठेका 
दिया गया। इस योजना पर कुछ १०, करोठ डालर, यानी १ लाख 
६७ हजार रुपये प्रति कुरआ खचे होने वाले थे। 

७, वेरिटग-हाउस कम्पनी को ठेका दिया गया कि वह जॉच करके 
बताये कि बिजली का भारी सामान तेयार करने वाला कारखाना क्रिस 
स्थान पर खोला जाय | 


१९४७ में सारत सरकार ने केमिकल ऋौसटक्शन कार्पोरेशन (जो 


अमरीकन साइनामाइड कम्पनी की मातहत फर्म है ) को ठेका दिया कि बह 
सिद्री के खाद के कारखाने की योजना तेयार करे और फिर कारखाना खड़ा 
करे। यह कारखाना फरवरी १९५२ में खुल भी गया, यद्यपि उसकी सभी शाखाएँ 
अभी पूरी नही हुई हैँ। शुरू में अनुमान किया गया था कि इस कारखाने पर 
साढे १० करोड़ रुपये खर्च होगे, परन्तु वास्तव में, उस पर २३ करोड तक 
खर्च हो गये। बताया गया कि अमरीकी मशीनों के लिये और कारखाना खडी 
करनेवाली अमरीकी कम्पनी को ही १ करोड ८२ लाख रुपये ज़्यादा देने पडे । 


केमिकल कौसट्रक्सन कार्पोरेशन से जो समझौता हुआ, उसकी शर्ते आज 


तक देश को नहीं बतायी गयी हैं। परन्तु कार्पोरेशन के अध्यक्ष, मेजर 
जनरल पोटर ने १९४५ में बताया कि . 


“ जब तक भारतीय इंजीनियरों की काफ़ी शिक्षा नहीं हो जाती 
और वे पूरा प्रबंध करने योग्य नहीं हो जाते, तब तक कारखाने की 
व्यवस्था केमिकल कोसट्रक्शन कार्पोरेशन करेगा ।? (* न्यू यौंके 
टाइम्स, १२ फरवरी, १९४५ ) 


हा 


परन्तु भारतीय इंजीनियरों की शिक्षा के काम में शुह से ह्वी मुश्किकें 
पडने लगी । १९४९० में ६ भारतीय इजीनियरों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
न्यू यौक भेजा गया था । कुछ दिन बाद उन्हे वहाँ से हटाकर कनाडा की एक 
एक अमरीकी फेक्टरी में भेज दिया गया । 


“४ जनरल पोटर ने बताया कि अमरीका में ऐसे कारखाने बहुत 
मुझ्किल से मिलते हैं जिनमें विदेशी कारीगरों की शिक्षा का प्रबंध 
किया जा सके । क्मिकल कोसट्रक्शन कार्पोरेशन ने लडाई के जमाने 
में जो तीन और कारखाने बनाये थे, वे प्राइवेट कम्पनियों के हाथ बेच 
दिये गये हैं और उनके नये प्रबंध-कता ( विदेशियों को ) शिक्षा देने के 
लिये राजी नही हैं।” ( वही अख़बार ) 


इसी कार्पोरेशन को मेसूर राज्य की सरकार से ढाई करोड का एक और 
ठेका मिला जिसके अनुसार उसे भद्राबती में ५० हजार टन खाद तेयार करने 
वाला एक कारखाना खोलने का काम दिया गया था। 


साथ ही, इस कार्पोरेशन ने पाकिस्तान मे भी एक खाद का कारखाना 
घोजा 


१९४८ के शुरू में पाकिस्तान ने भूगर्भ-शासत्र के तेरह अमरीकी विद्वानों 
को खनिज पदार्थों की तलाश करने के लिये नौकर रखा। हेन्स हेन्सेन नामक 
एक अमरीकी सज्जन को महत्वपूण चटर्गोंव पोट-ट्ूस्ट का चेयरमैन ( अध्यक्ष ) 
नियुक्त कर दिया गया। 


१९४९ में, पाकिस्तान ने अमरीका की यू० एस० स्टील एक्सपोट 
कम्पनी से समझौता किया कि वह जोच करके पता लगायेगी कि पाकिस्तान 
की कितने इस्पात की जरूरत है और साथ ही सुझाव देगी कि कम 
से कम विदेशी मुद्रा खर्च करके अपनी जरूरत भर इस्पात पाने में 
पाकिस्तान की वह स्वयं किस प्रकार सहायता कर सकती है। १५५० में 
इस कम्पनी की पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुईं | उसमें सिफारिश की गयी थी 
कि पाकिस्तान को इस्पात खुद तेयार करने के झमेले में नहीं पड़ना चाहिये, 
बल्कि बाहर से मंगाते रहना चाहिये । १८ अक्तूबर, १५०० को पाकिस्तान 
सरकार ने ऐलान किया कि उसने कम्पनी की सिफारिश आम तौर पर मजूर 
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कर ली है । २ अक्तूबर, १५०१ को जेनेवा में होनेवाले एक चंगी सम्मेलन में 
पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल के नेता एम० ए० हसनो ने कहा हि पाकिस्तान 
की अपनी जरूरत का इस्पात नहीं खरीदने दिया जाता, और उसमे लिपस्टिक, 
शराब और बियर खरीदने पर मजबूर किया जाता है 

सक्षेप में, १५०९५ तक, अमरीहो पूंजी तो भारत या पाकिस्तान में 
बहुत नही आयी, परन्तु दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था की ज्ॉच-पडताल 
करने के लिये दजनों अमरीकी विशेषज्ञ आ पहुँचे । उनके जरिये भारत तथ 
पाकिस्तान को अर्थ-व्यवस्थाओं के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत रिपोट 
अमरीकी पूंजीपतियों के पास पहुँच गयी। 


7९५० के वाद आनेवाली अमरीकी पूर्जा 


मई, १९४९ को न्यू योके टाइम्स ने सयुक्त राष्ट्र सप (यू 
न० ओ० ) के मुख्य कायालय का यह समाचार छापा 


“दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों में जो सुधार हुआ है और इस 
देश में व्यापार और व्यवसाय में जो धीमापन आया है, उससे अमरीकी 
पूंजीपतियों में अपनी अतिरिक्त दौलत समुद्र-पार के देशों में लगाने की 
इच्छा बढ रही है। 


“ ,,,यहाँ अधिकारियों का विचार है कि इस अतिरिक्त पूंजी का 
काफी बड़ा भाग अपने गुप्त स्थानों से निकल कर ब्राजील, भारत और 
दूसरे पिछडे हुए देशों की विकास योजनाओं की ओर खिच जानेवाल। 


है।... 


“ संयुक्त राष्ट्र संघ कायोलय के अधिकारियों ने इस बात को नोट 
किया है कि भारत अब राष्ट्रवादी भावना के उस बुखार से मुक्त हो गया 
मालूम होता है, जिसने उसे अगरुत १५४७ में डोमीनियन स्टेटस 
मिलने के बाद घेरा था, और अब वह अमरीकी पूंजी को आकर्षित करने 
के दृढ प्रयत्न कर रहा है। 

“यहोँ के विशेषज्ञों की राय भे ब्राजील और भारत जो कुछ करेंगे, 
उसका दूसरे छोटे और पिछड़े हुए देश अनुसरण करेंगे क्योंकि उनको 
अभी से यह लगने लगा है कि यदि वे राष्ट्रपति ट्रमन के टेकनिकल 
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दर 


सहायता के कारयक्रम से लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हे फ 

अमरीकी पूंजीपतियों को खुश करना चाहिये । 

१९४९ में ३० लाख डालर की अमरीकी प्राइवेट पूंजी भारत और 
पाकिस्तान में आयी थी। १९७०० में १ करोड़ ३० लाख डालर की पूंजी 
आयी। १९५१ की संख्या और भी ऊँची होगी। जैसा कि न्यू यौके 
टाइम्स ने बताया था कि यह बढ़ती दो कारणों से हुई एक तो अमरीका में 
व्यापार-व्यवस्ताय के धीमा पडने के कारण, दूसरे, भारत ओर पाकिस्तान 
सरकारों की नीतियों बदल जाने के कारण। तीसरा कारण यह था कि सितम्बर 
१९५४९ में डालर के मुकाबले में भारतीय रुपये की कौमत गिरा दी गयी थी । 

इस वर्ष भारत में नयी अमरीकी पूंजी इन कारखानों में लगी 

१, १६ अक्तूबर, १९०० को कोका कोला एक्सपो्ट कार्पोरेशन ने 
बोतलों में मीठा पानी भरने का अपना कारखाना दिल्‍ली में खोला । 

२, अमरीकन साइनामाइड कम्पनी ने अतुल प्रोडक्टस डाइज एण्ड 
केमिकल्स कम्पनी से समझोता किया कि वह बम्बई प्रान्त के पारनेरा 
नामक स्थान में दवाइयों और रग बनानेवाला एक कारखाना खोलने के 
लिये पूंजी ओर टेकनिक्रल मदद देगी। कम्पनी का नियंत्रण कस्तूरभाई 
लालभाई के हाथ में है। 

३. न्यू योक के ३० आर० स्क्विब एण्ड सन्‍्स ने बड़ोदा की साराभाई 
केमिकल्स लिमिटेड से दवाइयों तैयार करने का समझोता किया। 

४, १९०५१ में, ब्रेनड इन्टरनेशनल कम्पनी की भारत सरकार से 
बातचीत पूरी हो गयी। ते हुआ कि दोनों मिल कर १० लाख डालर का 
एक फेरो-मैगेनीज्ञ गलाने का कारखाना मध्य प्रदेश या उडीसा में खोलेगे । 
भारत सरकार ने अपने हाथ में केवल १० प्रतिशत हिस्से ही रखे । 
पाकिस्तान में, जनररू मोटठस ने पुर्जे जोड़ कर मोटर खडी करने का 

कारखाना खोलने पर विचार करना शुरू किया | एक दूसरी अमरीकी कम्पनी 
टायर बनाने की फ्रेक्टरी की योजना तेयार करने लगी | मीर लायक अली 
अमरीकी सहयोग से चटगॉव में एक कागज की मिल खडी करने लगे । 

२ अक्तूबर, १९५१ को पाकिस्तान के उद्योग मंत्री चौधरी नज्ञीर 
अहमद खां ने बताया के पूर्वी बंगाल की पथरिया पहाड़ी वाले इलाके में जमीन 
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बन 


रन 


> भर 
हवाई जहानों के ज्ञरिय महऊनातीसी जॉच-पइतछ करेगी 
ने बताया कि उसने इस जाँच का ठेका फेयरचाइटड एस्यिल सवेञ को 
दे दिया है और यह जाँच भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के 3३,००० 
वर्ग मील के इलाज़े में होगी। जॉच का मुख्य के कलकत्ता में दमदम का 
हवाई अड्ठा रहेग। । अप्रेलू १९०२ में यह जॉच खतम भी हो ययणी । बताया 
जाता हैँ कि अब स्ट्रेंण्डड-वेकुअम कम्पनी जाँच के नतीजों पर गौर पर 
रही हैं । 
निकट भविष्य में भारत मे सबसे अविक पूजी स्टेण्डड-बेक्ुअम और 
केलटेक्स कम्पनियोँ लगाने वाली हैं। वे तेल सपफ करने की फेक्टरियों 
खोलेगी जिन पर्‌ ७ करोड डालर खर्च होंगे ; बिलकुल, इसी इंग का एक तीसरा 
कारखाना अंग्रेज वम्पनी बरमा-गेल बनायेगी और तीनों मिला कर तीस लाख 
टन साफ पेट्रोल और तेल की दूसरी चीजे तेयार कर सकेगी । 


विशेष राजनीतिक महत्व की वात यह है कि इन तेल कम्पनियों से 
ठीक उस समय समझौता हुआ जब ईरान अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीकरण 
करने की कोशिश कर रहा था । बत्कि, कहां गया कि अब ईरान से तेल आने 
में हज्ञार झमेले पड सकते हैं, इसलिये इस तरह के कारखाने खोलना जरूरी 
है। दूसरे शब्दों मे, भारत सरकार ने पडौस के एक मित्र देश के स्वेथा 
उचित अधिकारों की परवा न की और उल्दे पश्चिमी ताकतों के हाथ मे 
एक नया अड्डा सोप दिया । 


यह कहना बिलकुल गलत है कि इन समझौतों से भारत को लगातार 
और सस्ते भाव पर तेल मिलता रहेगा । यदि तेल के आने में कठिनाई हो रही 
थी, तो उसकौ जिम्मेदारी ईरान सरकार पर नहीं थी, बल्कि उन तेल 
कम्पनियों पर थी जिन्होंने ईरान सरकार पर दबाव डालने के लिये उसका 
बहिष्कार कर रखा था और उन सरकारों पर थी जो अपनी फौजी जरुरतों के 
लिये मध्य-पूवें का अधिकतर तेल हृष्प लेती हैं। तेल के ऊँचे भाव की 
जिम्मेदारी ससार की चन्द बड़ी तेल कम्पनियों पर है जिन्होंने दुनिया के 
बाज़ार को अपनी मुट्ठी मे कर रखा है। ईरान में तेल निकालने का खो 


किक 


अमरीका से बहुत कम बैठता है, परन्तु थे तेल कम्पनियों ईरान में भी 
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उतना ही दाम ही वसूल करती हैं जितना दाम अमरीका में | यदि भारत ने 
इरान का समर्थन किया होता तो अंग्रेज-अमरीकी कम्पनियों का एकाधिकार 
टूट जाता, हमें बराबर तेल मिलते रहने की गारंटी हो जाती और भाव मी 
सस्ता हो जाता । 


परन्तु, भारत सरकार ने उल्ठे अमरीकी और अग्रेज़ तेल कम्पनियों से 
समझौता किया । इसके पहले भारतीय कोयले से बनावटी तेल बनाने की 
संभावनाओं की सरकार जाँच करा चुड्ली थी। जॉच कौ रिपोर्ट तो प्रकाशित 
नहीं हुईं थी, परन्तु उद्योग संत्री ने १८ सितम्बर, १५७१ को पाछामेंट में बताया 
था कि विशेषज्ञों की राय में बनावठी पेट्रोल बनाने का कारखाना बिना बहुत 
खर्च के हिन्दुस्तान में खोला जा सकता है। इस कारखाने में तेयार होने वाला 
हवाई जहाजों का पेट्रोल सवा बारह आने फ्री गेलन के भाव पर और मोटर 
का पेट्रोल साढे दस आने फी गेलन के भाव पर बेचा जा सकेगा और तब भी 
कारखाने को ११ प्रतिशत की दर से मुनाफा होगा । इस तरह का कारखाना 
खोला जाता तो एक ऐसा उद्योग झुरू होता जिसकी बुनियाद भारतीय 
साधनों पर रखी जाती और जिससे भारत के आर्थिक विकास में बहुत मदद 
मिलती । परन्तु सरकार ने बनावटी पेट्रोल बनाने की प्री योजना को दाखिल 
दफ्तर कर दिया और इसके विपरीत विदेश से कच्चा तेल मगा कर साफ 
करने वाली विदेशी कम्पनियों पर निर्भर करने का फैसछा किया । 


भारत के लोगों के लिये यह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी कि 
अमरीका वाले खास तौर पर अपने सैनिक हितों को ध्यान में रख कर तेल साफ़ 
करने के कारखाने खोलना चाहते थे । १ दिसम्बर, १९५५१ को न्थू योके 
टाइम्स ने स्टेण्डड-वेकुअस तेल कम्पनी के साथ भारत सरकार के समझौते 
के बारे में लिखा हि वह दो दृष्टियों से महत्वगृूण है . एक तो उससे तेल साफ़ 
करने के गेर-कम्पुनिस्ट कारखाने फारस की खाडी के पूर्व में फेडे जायेंगे; 
दूसरे, पहली बार बडे पेमाने पर प्राइवेट अमरीकी पूंजी भारत में प्रवेश करेगी । 
दूसरी दो तेल कम्पनियों की योजनाओं का जिक करते हुए उसने आगे लिखा * 


“ क्ेल्टेक्स कम्पनी अपना कारखाना विज्ञगापश्ष्म में या उसके 
नजदीक बनायेगी जो पूर्वी तट पर जहाज बनाने का एक केन्द्र है, और 
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बमा-देल कम्पनी वम्बर में कारखाना खोलेगी । इसलिये, सनिक दृष्टि से 

- दोनों कारखानों के बीच काफी बडी दूरी रहेगी 
“४ आारत के एक तेल साफ करने वाले देश के रुप में सामने आने 
से पूरव का कच्चा तेल एक ऐसे देश में साफ होने के लि 
जहाँ इसकी पहले कोई बड़ी सविवा न थी। इससे लडाई 
नडुब्ण्यों के हमलों का खतरा कम दो जायगा, क्योंकि बढ़िदे 


कारखाने न खुलते तो साफ तेल बड़े लम्बे फासला से जहाजी पर टाकर 
लाना पडता । 


“ यह मान कर क्रि दूसरे विश्व युद्ध मे सारत, अन्त में, अमरीका 
का ही साथ ठेगा--जैसा कि सभी पश्चिमी परयवेक्षक यहाँ मानते है 
और जिसका यह समझौता एक नया सबूत है--यदि भारत में तेल 
साफ करने के कारखाने मौजूद रहंगे तो हमें दूसरी जगहों मे, जो 
लडाई के सम्भावित क्षेत्र से और नी दुर होंगी, तेल साफ करने 
की फैक्टरियाँ खोलने के लिये धन, जन और शक्ति नहीं ख़चे करनी 
पडेगी और हमारी भारी बचत हो जायेगी । ! 


इससे बिलकुल साफ हो जाता है कि अमरीका वाले तेल साफ करने के 
कारखानों को सबसे पहले सेनिक महत्व की चीजे मानते हैं और भारत को 
अपना सेनिक अड्डा या रसद का केन्द्र समझते हैं । बम्बई और विजगापद््म 
को ये “ लड़ाई के सम्भावित क्षेत्र ” के नजदीक मानते हैं जिससे प्रकट 
होता है कि हमारे देश तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया को उनकी योजनाओं से 
कितना बडा खतरा है । 

अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन समझौतो की शर्तों पर विचार 
कीजिय जो हमारी सरकार ने तेल कम्पनियों के साथ किये हें । समझौतों के 
पूरे मसविदे प्रकाशित नहीं किये गये हैं, इसलिये अखबारों में जो साराश 
निकला है, हमें उसी से सतोष करना पड़ेगा । 

अप्रैल, १९४८ में पालोमेंट ने नियम बनाया था कि प्रमुख उद्योगों 
में ५१ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हाथों मे रहेंगे। यह नियम अब 
ह्याग दिया गया सरकार ने स्वीकार किया कि केवल २८ प्रतिशत हिस्से 
हिन्दुस्तानियों के लिये सुरक्षित रहेंगे और थे भी विशेष द्िस्से ( प्रिफड शेयर ) 
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होगे । जाहिर है कि इन कम्पनियों को खूब मुनाफा होने वाला है और इसलिये 
पाधारण हिस्से अधिन्न लाभप्रद होगे। भारतीय नागरिक उन्हें नही खरीद 
सकते । इस तरह पूरा निय॑त्रण अमरीका वालों के हाथों में रहेगा । और वे ही 
मुनाफों की मोटी मलाई गठकेंगे। सिफ थोड़े से हिन्दुस्तानियों को छूछा छांछ 
चाटने को मिलेगा और अमरीका वाले उनसे शिखंडी का काम लेंगे। 


दूसरे, अगले पच्चीस साल तक सरकार इन कम्पनियों के राष्ट्रीकरण का 
सवाल न उठा सकेगी। उसके बाद सी, “ उचित ”” मुआवज्ञा देकर ही ऐसी 
कोई कारेवाई की जा सकेगी। अग्रैल १५४८ में पाछोमेट ने अपने औद्योगिक 
नीति वाले प्रस्ताव मे दस साल तक राष्ट्रीकरण को स्थगित रखने की बात कही 
थी। लेकिन, इन कम्पनियों से २५ साल का वादा कर लिया गया; यानी 
कांग्रेसी सरकार ने अपने बाद आने वाली सरकारों को भी बांध दिया। 


कम्पनियों को यह हक दिया गया है कि वे जब चाहें, कारखाने बन्द 
करके अपनी पूंजी मय मुनाफे के यहा से उठा छे जायें। परन्तु सावभौम 
कहलाने वाढ़ी सरकार को उन्हें अपने हाथ में लेने का मी अधिकार नहीं है । 


तीसरे, सरकार ने स्वीक्वार किया कि मुनाफों की रकम बाहर भेजने के 
लिये वह कम्पनियों के वास्ते विदेशी मुद्रा का प्रबंध करेंगी । समझोते 
में यह शर्ते भी नही रखी गयी कि यदि मुनाफे की रकम बाहर भेजने से देश 
का नुकसान होगा, यदि विदेशी मुद्रा का प्रबंध करने से देश का घाटा होगा, तो 
मुनाफे की रकम बाहर न भेजी जा सकेगी। कहा जाता है कि जब तेल देश 
में ही साफ होने लगेगा, तो विदेशी पेट्रोल खरीदने पर जो विदेशी सुद्रा खर्च 
होती हैं, उसकी बचत हो जायगी। परन्तु वास्तव में, इसकी भी कोई 
आशा नहीं है, क्योंकि जितनी बचत होगी उससे अधिक रकम सुनताफों के रूप 
में बाहर भेजनी पड जायेगी । 


चौथे, सरकार ने कुछ ओर भी बडी असाधारण सुविधाएँ विदेशी तेल 
कम्पनियों को दी है। बाहर से जो कच्चा तेल आयेगा, उस पर सरकार चुंगी 
नही लगायेगी । विदेशों से जो मशीने आदि आयेगी उन पर प्रचलित नियम 
से बहुत कम यानी सिफे सवा ५ प्रतिशत चुंगी लगेगी। नये कारखानों पर 
सरकार का इन्डस्ट्री ( डेवेलपमेण्ट एण्ड रेग्यूलेशन ) एक्ट ( कानून ) छामू 
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नहीं होगा, जो देश की बाकी लगभग सभी प्राइवेट कम्पनियों पर लागू है । 
इसका मतलब यह है कि तेल कम्पनियों जब चाहें उत्पादन को कम या बन्द 
कर सकेंगी और सरकार उत्पादन जारी रखने के लिये भी कारखानों की 
व्यवस्था को अपने हाथ में न ले सकेगी । स्टेण्डड-वेकुअम कम्पनी के विश्पत्ञ 
और इजौीनियरों को सुविधा मिली है कि वे बम्बई के बन्दरगाह में अपनी 
इच्छानुमार सुधार कर सकते है जिसका खचा बम्बई सरकार और बन्वई 
पोट ट्रस्ट के मत्थे रहेगा । 


पौँचवे, सरकार ने माना है कि इन कारखानों में जो साफ तेल तैयार 
होगा, वह उसी भाव पर बेचा जायगा जिम नाव पर विदेशों से आया 
हुआ तेल बिकता है। यानी, नये कारखाने बनने से भारतीय खरीदारों को 
कोई लाभ नहीं होगा । तेल का भाव तक सस्ता न होगा । इस तरह सरक'र 
ने विदेशी कम्पनियों को यह छूट दे दी है कि वे भारतीय जनता वो मनमाने 
ढंग से लूट । 

संक्षेप में, इन समझौतों से भारत के आर्थिक हितों की रक्षा नहीं होगी, 
बल्कि भारतीय जनता वी जेब काट कर विदेशी पूंजीपतियों की थैलियों भरी 
जायेंगी । 


इसके अलावा, इन समझौतों के जरिये चूँकि अमरीकी कम्पनियों को 
भारतीय कानूनों से बरी कर दिया गया है, इसलिये, स्पष्ट है कि विदेशी पूंजी 
को आकर्षित करने के नाम पर, वास्तव में, उनके द्वारा भारत की स्वाधीनता 
को जकडाय जा रहा है । 


भारत में अमर्राकी एूँणी की हाल की प्रवात्तियाँ 

तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौते, दूसरे क्षेत्रों में हुए समझोतों से 
अलग ओऔर सबसे निराली कोई चीज़्ञ नही हैं। ३ जनवरी, १५०२ को 
न्‍्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा था कि भारत में “ अविष्य में 
जो भी विदेशी पूंजी जायेगी, वह यही शक्ल अखि्तियार करेगी।” 

लगता है कि निकट भविष्य में बहुत बड़े पेमाने पर अमरीकी पूंजी 
भारत मे प्रवेश करने वाली है। राष्ट्रपति दमन के कायक्रम के चौथे सृत्र में 
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या इश्चारा ऊिद्रा गया था । और अमरीकी संस्थाओं के साथ-साथ भारत के 
जड़े पूंजीपति और ऊँचे सरकारी अफसर भी इसी की कोशिश कर रहे हैं । 


३ नवम्बर, १५०१ को पॉंच सप्ताह तर अमरीका का दौरा करने के 
बाद सेठ धनव्यामदास बिड़ला ने सुझाव पेश किया था कि एक भारत-अमरीकी 
विकास कार्पोरेशन बनाया जाय जिसमें दोनों देशों के पूंजीपति और सरकारी 
अफसर रहें और जो अमरीका और ब्राजील के मौजूदा सथुक्त संगठन के ढंग 
पर ही काम करे। इस कार्पोरेशन को बिड़ला जी भारत की आर्थिक वज्यवस्थ 
का भाग्यविधाता बनाना चाहते थे । 


२९ जनवरी, १५५२ को राजदूत बी. आर. सेन ने व्यापार एवं उद्योग 
की सुदूर पूवे-अमरीका समिति ( फार ईस्ट-अमरीका काउंसिल ऑफ कौमसे 
एण्ड इन्डस्ट्री ) के सामने बोलते हुए कहा था कि भारत में दो प्रकार की पूँजी 
लगाने से अमरीकी पूंजीपतियों का फायदा हो सकता है। 


“४ उन्होंने भारत में अमरीकी पूंजी लगाने का पहला ढंग यह बताया 
कि विभिन्न भारतीय उद्योगों को बल पहुँचाने के लिये कम्पनियों बनायी 
जायें जिनमें अमरीकी कम्पनियों शरीक हों...अमरीकी पूंजीया तो 
नकद रुपये की शकल में या सामान के रूप में आये और भारत सरकार 
भी उसमें शरीक हो ताकि विदेशी कम्पनियाँ नयी कम्पनी की सांख पर 
विज्वास कर सके । 


“ साथ ही उन्होंने जोर दिया ऊ्ि पूंजी लगाने बाली एक ऐसी संयुक्त 
कम्पनी बनायी जाय जिसमे अमरीका और भारत दोनों देशों की प्राइवेट 
पूंजी शुरू में क्रशशः ७० ३० के अनुपात में शरीक हो। ”' ( “ न्यू यौर्क 
ठाइम्स,' ३० जनवरी, १९५२ ) 


भारतीय पूंजीपतियों ओर सरकारी अधिकारियों ने जो निमंत्रण दिया था 
उसका अमरीका को ओर से स्वागत हुआ। २० फरवरी, १५७२ को बम्बई में 
इंडियन मर्चेन्टस चेम्बर के सामने बोलते हुए अमरीकी राजदूत, चेस्टर बाऊल्स 
ने संधुक्त भरत अमरीकी कम्पनियों का स्वागत क्षिया । 
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“मसि० बाऊल्स ने कहा कि यह एक बडी शुस बात होगी यदि 
अमरीकी तथा भारतीय कम्पनियाँ पारम्परिक हित के छिये सामप्ेदारी में 
काम करने छगे । ऐसा होने से, कुछ हद तक, भारत की सामान तथा 
विंदगी पूंजी की सख्त जहरत हल हो ज्ञायगी। मि० बाऊल्म ने बताया 
कि जल्द ही दिल्ली के उनके अफसरों में एक व्यक्ति अलग से इस बात 
की सभावनाओं का पता लगाने के लिये निश्वक्त किया ज'यगा और एक 
अफसर वाशिस्टन में भी इसी काम के लिये रहेगा।” ( * हिन्दू , 
२६ फरवरी, १९०२ ) 


लगता है कि भारत तथा अमरीका के बडे पूंजीपतियों के बीच 
“ अनेतिक विवाह ” कराने के लिये पुरोहिती का काम दोनों देशों की मरकारों 
ने अपने जिम्मे ले लिया है | लडाई के जमाने मे जो सयुक्त कम्पतियाँ बनी थी, 
उनसे इन नयी मिली-जुली कम्पनियों का अधिक घातक प्रभाव पढने वाला है। 
कारण कि एक तो ये कम्पनियों भारत सरकार की आश्थिक नीति में अनेक 
परिवरततन होने और विदेशी पूंजी को अनेक सुविधाएँ दिये जाने के बाद खुलने 
बाली हैँ, दूसरे, दोनों ओर की सरकार सक्रिय रूप से उनमें भाग लेने वाली 
हैँ । इन मिली-जुली कम्पनियों से हमारे देश मे नये विदेशी निहित स्वार्थ पैदा 
हो जायेगे जो भारतीय खरीदारों की जेब काठ कर अपनी यैलियौं भरा 
करेंगे । उनसे भारत के बढ़े पूंजीपतियों की ताऋइत और बढ जायगी और 
छोटे पूंजीपतियों का व्यवसाय में टिकना मुश्किल बनता जायगा। उनसे देश 
की आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण भागों पर विदेशियों का प्रभुत्व कायम 
हो जायगा, जिसके कारण बाद में भी भारत किसी नयी दिखा में आर्थिक 
विकास न कर सकेगा। पंडित नेहरू ने हाल में कहा था कि वर्तमान पीढी 
के भाग्य में तो केवल जी-तोड़ कर मेहनत करना ही लिखा है । परन्तु क्या 
उन्होंने कभी यह मी सोचा कि इस मेहनत से अगली पीढ़ी के लिये केवल नये 
बंधनों और नयी जंजीरों की ही रचना हो रही है । 
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छठा अध्याय 


भारत को अमरीकी मदद 


पूंजी के अलावा, भारत के बडे अफसर और बड़े पूंजीपति अन्य मदद के 
लिय भी अमरीका का मुँह जोह रहे हैं | वे समझते हैं कि अमरीकी मदद से 
भारत की आर्थिक समस्याओं को हल करने में बडी आसानी हो जायेगी । 
जितनी और जिस तरह की मदद की वे आशा लगा रहे हैं, उससे लगता है 
कि वे भारत के आगे के विकास के लिये अमरीका की मदद पर ही अधिक 
निभर करते हैं | कोलम्बो योजना में अगले ६ साल में ८०८ करोड़ रपये 
की रकम विदेशों से लेने की बात थी । सरकार की राष्ट्रीय योजना समिति ने 
पांच साल में ६७२ करोड़ रुपये की मदद लेने की बात सोची है। दिसम्बर 
१९४५ में जो भारत-अमरीका सम्मेलन हुआ था, उसमे बिड़ला के पत्र 
इस्टने इकोनोमिस्ट के सम्पादक है. डा कौस्टा साहब ने अगले चार साल 
तक प्रति वर्ष २०० करोड़ रुपये अमरीका से मदद के रूप में छेने का सुझाव 
रखा था। अत इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है कि अमरीकी 
मदद से भारत को कितना लाभ या नुकसान हुआ है। 


२८ फरवरी १९४७ को (उस वक्त तक भारत ने सरकारी तौर पर 
मदद नहीं मागी थी ) राष्ट्रपति टरमन ने ऐलान किया था 


“ सरझ्वार के अफसर कई बार यह बात साफ कर चुके हैं और में 
उसे फिर दुह्राता हैँ कि हम भारत की आर्थिक विकास की योजनाओं 
में ऐसे सभी उचित उपायों से मदद करने को तैयार हैं जिनसे दोनों 
देशों का और संसार का भला हो। ” ( न्यू यौके टाइम्स, ” १ मार्च १५४७) 


७ अगस्त, १९४८ को जब राजदूत सर बेनेगल रामाराव ने अपना 
अधिकार-पत्र पेश किया तो राष्ट्रपति ने फिर इन शब्दों को दोहराया । 
श्द्वि 


अमरीका की सरकार से बारत और प,किस्त ने को अनी तक जो मदद 
# ७ 


मिली नीच लिख भीपकी मे बांदा जा सकता है ; 


शा 


टी 


बल 


से 
१) विश्व बे से 

२ ) ट्रमन के चौथे सूत्र के अन्तगद मिलने वाली सहायता, 
३) सकट-कालीन अज्ञ सहाय 

(४ ) पाररुपरिक सहा नून के अन्तगत मिलनेवाली मदद ! 


का 


कर्ज, 


ञ् अर 


लटक नि 


विश्व बेक के क़र्ज 


विश्व बक से मिलनेवाले कर्जा को शायद अमरीडी मदद में शामिल 
करना उचित नहीं है। परन्तु, सभी जानते हैं कि विदत्र बक के अधिकतर 
हिस्से अमरीका के हाथ में हैँ और उसने कर भी अधिकतर अमरीकी 
पूँजीपतियो से ही ले रखा है | विश्व बक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमरीकी ही 
रहता है और बिना अमरीका की मदद के विज्व बैक से किसी को कर्ज़ा नही 
मिल सकता । 


अभी तक विश्व बहू से भारत को ६२० लाख टालर कन्न मिले 
हैं । पहला कज्नो १८ अगस्त, १९४९ को रेल के इंजिन खरीदने के लिये 
मिला था, जिसकी रकम ३४० लाख डालर थी । दूसरा कर्जा सितम्बर, 
१९४९, से ट्रेक्टर खरीदने के लिये मिला था जिसकी रक्रम १०० लाख 
डालर थी। ये ट्रैक्टर कॉस के जंगल साफ करके नयी जमीन तोड़ने के 
लिये चाहिये थे। और तीसरा कन्नो १८ अप्रैड, १५०५० को बोकारो-कोनार 
बिजली स्टेशन के लिये मिला था जिसकी रकम १८५ छाख डालर होती थी । 


२७ मार्च, १५५२ को विस्व बेक ने पाकिस्तान के लिये अपने पहले 
कर्ज का ऐलान किया । उसे २७२ लाख डालर का कजे रेल के इंजिन और 
दूसरा सामान खरीदने के लिये दिया गया । 

पहले इन कर्जो के बारे में चन्द मोटी-मोटी बातों पर गौर कीजिये । 

पहली बात यह है' कि इन कर्जो पर भारत की ४ प्रतिशत की दर पर 
सूद देना पड़ता है जिसे किसी माने में भी सस्ती दर नही कहा जा सकता | 
पाकिस्तान को ४2 ४ की दर पर सूद देना पडता है। 
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दूसरे, विश्व बेक में भारत की जितनी पूंजी छगी हुईं है--अथोत 
४,००० लाख डालर--उसे देखते हुए ये कज बहुत बडे नहीं हैँ । इस पूंजी 
में ते भारत ८०० लाख डालर की रकम विश्व बेक को दे भी चुका है। 
पारिस्तान का हिस्सा भारत का एक्र चौथाई है । 


तीसरे, ये कर्ज अमरीका के अन्द्र खर्च होने के लिये हैँ। रेल के 
ईंजिन और ट्रेक्टर अमरीका में ही खरीदे गये । बोकारो-कोनार बिजली स्टेशन 
की योजना तेयार करने और उसे बनाने आदि का ठेका कुलजियान 
कार्पोरेशन नामक एक अमरीकी कम्पनी को दिया गया। इस प्रकार कर्ज देकर 
विश्व बैक, वास्तव में, अमरीकी माल की बिक्री बढ़ा रहा था। 


बैक अमरीकी हित में चलता है, इसका एक सबूत यह है कि उसने 
कॉस हटाने की योजना को चुना। भारत सरकार का केन्द्रीय ट्रेक्टर विभाग पहले 
से ही कस हटाने का काम कर रहा था। परन्तु बैक ने उसे कज्ञो उसी वक्त 
दिया जब कि मेजर कौनसे नामक एक अमरीकी नागरिक उस विभाग का 
प्रमुख बनाया गया। यह को १८० ट्रैक्टर खरीदने के लिये था। कर्जा मिलने 
के बाद मेजर कौन्नसे उस विभाग से अछग द्वो गये और योजना की देखरेख 
करने के लिये बैंक ने उन्हें अपना सलाहकार इंजीनियर नियुक्त कर लिया | इसी 
बीच विभाग में कुछ और अमरीकी नौकर रख लिये गये । 


चौथे, ये कर्ज केबल यातायात और खेती में सुधार करने के लिये 
हैं । ध्यान रहे कि अमरीकी सरकार के विभिन्न विभागों की भी यही राय 
है कि भारत को अपने विकास की योजना बनाते हुए इन्ही दो विभागों 
पर खास जोर देना चाहिये । इन कर्जों में से एक भी ऐसा नहीं है जिससे 
भारत के औदोगीकरण में मदद मिलती हो | इसके पहले कई हिन्दुस्तानी 
पूंजीपति नये उद्योग खोलने के लिये बेक से उधार मांग चुके हैं । परन्तु बैक 
ने किसी की न सुनी। उल्टे, उसने भारत सरकार की यह सलाह दी कि 
उसे रेल के इंजिन बनाने के पचड़े में न पडना चाहिये। विश्व बेक के 
अध्यक्ष मि० यूजीन ब्लैक ने न्यू यौक में २३ अक्तूबर, १९४५० को बोलते 
हुए पहले कज के बारे में यह फरमाया 


“ संक्षेप में, हमारे सलाहकार ने हमसे जोरदार सिफारिश की है कि 
अमरीका और कनाडा से लगभग ६५० रेल के इंजिन और दूसरे 


पट 


पुझे मगाने के छिग्रे बकरे को करता देना आाहिये | १८ अगस्त को 
0 कं हो 

जो पहला कज बक ने मारत को दिय। । 

कजो ३४० राख डालर का था... ; 


हि 


“४ ( भारत ) सरकार ने बक के सामने रेल के इंजिन बनाने की 
भी एक योजना रखी थी । 


४ हमारे सलाहकार ने इसका सख्त विरोध क्रिया ,. । 


पाचवी बात यह है कि ये करे उसी वक्त मिले हैं जब अमरीका क॑ 
नीति में परिवर्तन हुआ है । जब तक भारत सरक्वार ने अमरीकी पूंजी की 
बुनियादी मांग मान नहीं ली, तब तक उसे विच्व बक से भी कोई कज्ञी नहीं 
मिला ) पहला कज्ञो पंडित नेहरू की अमरीका यात्रा के समय दिया गया । 
भारत सरकार को खुश करने के लिये अमरीहा जो कोशिश कर रहा था, यह 
कझ्नो भी उसी का भाग था। आखिरी कर्ज़ा अग्रेंल १९०० मे दिया गया। 
उस वक्त तक भारत की चीन सम्बंधी नीति से अमरीका की नाराजगी शुरू 
नहीं हुई थी । हम कर्जो का सम्बंध अमरीकी सरकार की नीति से जबदस्ती 
नही बैठा रहे हैं! इसका सबूत चाहिये तो देक द्वारा आम तौर पर कने दिये 
जाने के ढंग पर एक नजर डाल जाइये। पोरेड ओर चकोस्लोवाकिया को 
कज्ञो बिल्कुल नहीं दिया गया। यूगोस्लाविया को कजा मिला तो उस वक्त 
जब अमरीकी सरकार खुढेआम टीटो सरकार की तारीफ करने लगी थी । 


अन्तिम बात यह है कि विश्व बेंक से कज्न लेनेवालो को कुछ गर- 
आर्थिक शर्ते भी माननी पडती हैं। कर्ज की रकम से जो सामान खरीदा 
जायगा, उसकी बैक के लोग जाँच करेंगे | यही नहीं, वे सारे द्विसाब-क्रिताब 
ओर कागज़-पत्तर पर निगाह रखेगे ओर चाहेंगे तो उनक्की नकल उतार छेगे। 
जिसके लिये को दिया गया हो, उस पूरी योजना की भी वक्त के लोग देखरेख 
करेंगे। यहाँ तक कि इन शर्तों वी वजह से ब्रिटिश कोलोनियल डेबलेपसेन्ट 
कार्पोरेशन ने विश्व बेंक से कजो लेने से ही इनकार कर दिया था। 

इसलिये, कोई आश्वये नहीं यदि वबकर की नीतियों से लोगों में असतोष 
हुआ हो। भारतीय प्रतिनिधि सर रामास्वामी सुदालियर ने १६ फरवरी, 
१९०० को सयुक्त राष्ट्र सब की आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल की बेठक मे 
विश्व बेक की शिक्षायत करते हुए यह कहा था . 

हक 


““ दक-मालिकों की आम विशेषता के मुकाबले में मेने इनसे ( यानी 
विश्व बेंक के मालिकों से--अनु०) थोड़ी अधिक सहानुभूति की, थोडी 
अधिक उदारता की और थोडा कम ताक़िक होने की आशा की थी। ”” 


इरान के प्रतिनिधि खोसरोवानी ने सीधे-सादे शब्दों में सयुक्त राष्ट्र सघ 
की जेनरल असेम्बली के सामने २७ नवम्बर, १५७१ को कहा था 


“ विश्व बेक सही माने में अमीरों का बेक है, अमीरों द्वारा चलाया 
जाता है, अत स्वाभाविक रूप से अमीरों के हित में काम करता है। 


टूमन कायक्रम के चोथे सूत्र के मातहत मिलने वाली मदद 
से 

भारत ने अमरीका के साथ चौथे सूत्र के समझौते पर २८ दिसम्बर 
१९५० को दस्तखत किया और पाकिस्तान ने ९ फरवरी, १९५१ को। इन 
समझौतों के मातहत भारत को १९ लाख डालर की मदद मिली और 
पाकिस्तान को ५ छाख डालर की । 


इन समझौतों में किसी विशेष योजना का जिक्र नहीं था, केवल मदद 
पनिवाले देश के कतेव्य उनमें बताये गये थे । 


भारत के साथ जो समझौता हुआ, उसमें कहा गया था कि चौथे सूत्र 
के कार्यक्रम में जो खर्च होगा, उसका “ एक उचित भाग ” भारत के जिम्मे 
रहेगा और वह कार्यक्रम के “ विज्ञापन और प्रचार का पूरा प्रबंध ” करेगा। 
“ उचित भाग ” में अमरीकी अधिकारियों के दफ्तरों का स्र्च और उनके 
भारत के अन्द्र आने-जाने का खर्च भी शामिल था । अमरीका से जो विशेषज्ञ 
इस कार्यक्रम के मातहत आयेंगे, उन्हें वे सब विशेषाधिकार और राजदूतों 
जेंसी सुविधाएँ मिलेंगी जो स राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों को मिलती हैं । भारत यदि 
ओर किसी देश से अथवा अन्‍न्तरराष्ट्रीय संगठनों से टेकनिक्रल मदद सागेगा तो 
उसे इसको पूरी इत्तिला अमरीफ़ा को देनी पड़ेगी । जाहिर है क्लि इस शर्त से 
भारत की स्वाधीनता को चोट पहुँचती है । 


इसके बाद, अलग-अलग योजनाओ के बारे में समझौते हुए और 
अमरीका के दजनों विशेषज्ञ भारत आने छगे। पहले बारह विशेषज्ञों में 
४० टी ,6+ 0७." ः लक [३.५ 
६ खेती के विशेषज्ञ थे, दो अमली भूगभ-शास्र के, एक बिजली कल खडी 
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करने के, एक गंबक का लतजाव बनाने के, एक हझाव-जन्नु ( बायोलोजिकल 
प्रोडक्ट ) के और एक सामाजिक शिक्षा के। वूगभ-द्यात्र के दो विशेष 
से एक, जॉन ए स्व्राजिक, इसके पहले क्यूबा में मंगनीन की खोज कर 
थ्रे । इस सूची को दखने से ही पता चल जाता हे 
उद्योग-बंवों पर नहीं, वाहक खेती पर ओर सनिम दष्टि से आवृध्यक ख 
पदार्थों पर है । 


| लत ल्ज्जट 
की पा 


के 
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प्रश्न है कि क्‍या कार्यक्रम के चौगे सूत्र की मदद ऐसी है कवि इतन 
खच करके और ऐसी शर्ते मान कर भी हम उसे पाने की कोशिग 

इसमें बहुत सन्देह है। अमरीकी विशेषज्ञों को बडी ऊची-ऊँची तनखाह 
और मोटे भत्ते देने पढते हैं। और उनमे से अधिकतर भारतीय #जीनियरों 
या वेज्ञानिको से अधिक योग्यता नहीं रखते । 


हा, अमरीका को इस कायक्रम से जल्र बहत छान है। थोद सा पेसा 
खच करने के एवज में उसके विशपतज्ञ मारत आकर स्वतंत्रताएवंक हमारे देश 
के आर्थिक साधनों की जॉच-पडताल कर ले जायगे। सारत की आशिक व्यवस्था 
के कमजोर और मजबूत अगो की पूरी-परी इत्तिठा अमरीका पहुँच जायगी। 
भारत यदि कोई योजना बनाता है तो वह जितना अमरीका की रज़ामन्दी के 
अमल में नदी आ सकती । यदि भारत दूसरी सरकारों से या अन्तरगष्ट्रीय संगठनों 
से कुछ बातचीत बरता हैं, तो उसकी सूचना तनन्‍्काल अमरीका पहुँच जाती 
है। इसके अतिरिक्त यह शक्र निराधार नहीं है कि “चौथे सूत्र ' के विशेषज्ञ 
टठेकनिकल मदद के अलावा कुछ ओर काम भी करते हैं, वरना इस 
कार्यकम के बजट ( हिसाब ) को सुप्त रखने की क्या वजह हो सकती है ! यह 
बात मी काफी दाऊ पेदा करती है कि २४ जुला३, १५०१ को होरेस होम्ज 
ने अमरीका की हाउस (प्रतिनिधि सभा ) की वेदेशिक सम्बंध समिति के 
सामने, भारत में इस “चौथे सूत्र ” के विशेषज्ञ के रूप मे अपने काम की जो 
रिपोर्ट दी थी, उसका एक भाग गुप्त रखा गया है। 


संकट-कालीन अच्च सहायता 


युद्ध के बाद से ही भारत अमरीका से गेहूँ और दूसरा अनाज खरीदने पर 
करोडों डालर ख़चे कर चुका है। जब १९४५ में अन्न सम्बंधी रिथति और 
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उसही तो भारत सरकार ने अमरीका का मुँह जोहा। अगस्त में २८० लाख 
मन अमरीौडी गेहूँ के लिये बातचीत शुरू हो गयी । 


अक्तूबर में अपनी अमरीका यात्रा के दौरान मे प॑. नेहरू ने बार-बार 
इस बात का जिक्र क्रिया कि भारत को अमरीका से गेहेँ की शक्ल में मंदद 
मिलने की आशा है। २६ अक्तूबर को विदेश मंत्री एचीसन ने बताया कि 
कि अमरीकी विदेश विभाग और भारतीय सरकारी अफसर भारतीय मैगनीज़ 
और अबरक की अमरीकी गेहूँ से अदला-बदडी करने के बारे में बातचीत कर 
रहे हैं। नवम्बर के अन्त तक अमरीका का कमौडिटी क्रेडिट कार्पोरेशन 
भारतीय प्रतिनिधियों से सौदेबानी के बारे मे खीचतान ही करता रहा । २८ 
दिसम्बर को, मजबूर होकर भारत को बातचीत तोड देनी पडी क्योकि समझौते 
की कोई आशा नजर नहीं आती थी । 


बातचीत क्यों टूट गयी १ क्या इसलिये कि अमरीका में गेहूँ की कमी 
थी : नहीं । अमरीकी सरकार के गोदाम गेहूँ से फटे पड़ रहे थे। अनाज 
की जमा करने और लाने-हेजाने पर ही अमरीक्षी सरकार को २,३७,००० 
डालर प्रति दिन खचे करना पड रहा था। भारतीय समाचार पत्रों ने बताया 
कर बातचीत असर में इसलिये टूटी कि अमरीका कुछ ऐसी शर्तों पर 
अडा हुआ था जिनका अनाज के सौदे से कोई सम्बंध न था। उधर पंडित 
नेहरू यह अच्छी तरह समझते थे कि बहुत से भारत-वासियों के मन में 
उनब्री अमरीका यात्रा के उद्देश्य के बारे में काफी शक है और वे कोई ऐसा 
समझौता नहीं करना चाहते थे जिससे इन सन्देहों को आधार मिलता हो । 


१९५० में अन्न की स्थिति और बिगड़ती गयी और जून तथा अक्तूबर 
में अमरीका के आर्थिक सहयोग व्यवस्था ( माशेल योजना का संचालन करने 
वाला विभाग ) के जरिये भारत सरकार ने कुछ मोटा अनाज खरीदा । 


नवम्बर में, भारत सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि उसके पास इतने 
डालर नही हैं कि वह अपनी जरूरत भर का अनाज अमरीका के बाज्ारों में 
खरीद सकेगी। इसलिये, उसने ग्रेर-सरकारी तौर पर पता लगाया कि अमरीका 
से उसे कर्ज मिल सकेगा या नही । १५ दिसम्बर को श्रीमती पंडित ने सरकारी 
तौर पर अमरीकी वैदेशिक विभाग से ५ करोड़ ६० छाख मन अनाज कने 
के रुप में मागा। इस वक्त अमरीका के पास २८ करोड़ मन फ़ालतू गेहूं था। 
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जनवरी यों ही बीत गयी और अमरीकी सरकार ने भारत के अनुरोध पर 
कोई कारवाई नहीं की। उल्टे, वेदेशिक विभाग से इस प्रकार के संकेत मिलने 
लगे ओर अमरीकी पालामेट के कई ट्रमन-समर्थक्ष सदस्य इस तरह के बबान 
देने लगे कि जब तक भारत अपनी वेंदेशिक नीति नहीं बदलेगा, और चीन 
के खिलाफ अमरीझका का समर्थन नहीं करेगा, तब तक उसे गेहूँ भी नहीं 
मिलेगा । जब बहुत सी धार्मिक संस्वाओं आर उदारबादी संगठनों ने णोर 
मचाया और मानवता के नाम पर फौरन गेहूँ ठेने की मास ही और इसके 
परिणामस्वरूप पालोमेंट के चोबीस सदस्यों ने इस सम्बंध मे एक बिल पेश 
करने का निरचय किया, तव कही जाकर अमरीकी सरकार ने अपने हाथ-पेर 
हिलाये। १९ फरवरी को ट्मन ने पालोमट को एक सन्देश भज कर भारत को 

जे देने का अस्ताव रखा | 


इसके बाद भी तरह-तरह की तिकडमोी ओर टालमट्ूल के द्वारा बिल 
लटका रहा और पाल्मेट दूसरे मामलों मे लगी रही। परदे के पीछे भारत 
पर विभिन्न प्रकार की शर्ते मानमे के लिये दबाव पड़ता रहा। हफ्तों 
तक अमरीकी पालोमेट भारत की नीति पर विचार करती रही, मानों यह 
देश उसके आधीन हो । भारत के अनुरोध करने के परे ६ महीने के बाद 
१५ जून को कर्जा मंजूर हुआ | और यदि इस बीच सोवियत रूस और चीन 
भारत को गेहूँ देना घुरू न कर देते तो शायद्‌ इसमें अभी और देर लगती । 
१५ जून को राष्ट्रपति ट्रमन ने ऐलान किया कि अन्न सहायता का कानून 
“ ज्हरत के वक्त भारतीय जनता की सहायता करने की अमरीकी जनता की 
हार्दिक एवं स्वयंस्फूत इच्छा को प्रकट करता है | ” कम से कम अमरीकी 
सरकार में ऐसी इच्छा कभी नहीं दिखाई पडी थी ' 


अमरीकी राजनीतिक नेताओं के हाथों भारत का जिस प्रकार बार-बार 
अपमान हुआ, जिस तरह उस पर तरह-तरह के दबाव डाले गये, उसके विस्तार 
में यहाँ जाने की जहरत नहीं है । परन्तु गेहूं के कर्ज के बारे में, अन्त में जो 
समझौता हुआ उस पर तफ़सील से विचार करना बहुत जरूरी है, क्यों' 
उसके बारे मे कई गलतफ़दमियों फैली हुईं है । 


पहले, यह माफ हो जाना चाहिये कि अमरीका से हमें सब गेहूँ 
मिला। वहाँ से आने वाले अनाज का काफी बडा भाग ज्वार का था , अनाज की 
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पहली किस्त में (जो कुछ के आधे के बराबर यानी २ करोड «० लाख 
मन थी ) गेहूँ १ करोड़ ८४ लाख ८० हजार मन था, ज्वार ७० लाख मन, 
पक्का १५ लाख ६० हजार मन और चावल ५ लाख ६० हजार मन । 


दूसरे, अनाज का भाव महँगा था। ४ अक्तूबर, १९७१ को भारतीय 
पालोमेठ में सर चिन्तामन देशमुख ने बताया कि अमरीकी गेहूं का भाव 
भारत में आकर २२ शपये मन पडा, जब कि राशनिग वाछे इलाको में वंह 
१७ या १८ रुपग्रे मन के भाव पर बेचा गया । खुद अमरीका में जिस भाव पर 
गेहूँ बिऊ रहा था, वह भी इससे बहुत कम था। १५५०-७१ में अमरीकी किसानों 
ने गेहूं ७३ ९२ डालर फी टन के भाव पर और ज्वार ४२४० डालर फी 
टन के भाव पर बेचा था। सबसे अच्छे गेहूँ का बाजार भाव भी सिर्फ 
८८'ड८ डालर फी टन था। परन्तु भारत से क्‍या दाम वसूढे गये £ गेहूं 
के लिये १०० डालर फ्री टन, ज्वार के लिये ६१ डालर फी टन, मक्का के 
लिये ८० डालर फ्री टन और चावल के लिये २४० डालर फी टन । 


तीसरे, यह अनाज हमें मुफ्त मदद के रूप में या दान की तरह 
नहीं मिला था। भारत ने कजो मागा था, कजो ही उसे मिला । अनाज को 
यहा छाने का पूरा खबचों भी भारत ने दिया। और के की पूरी रकम को 
उसने २० साल के अन्दर अदा कर देने का वायदा क्रिया | ढाई फी सदी 
की दर पर सूद देना भी उसने स्वीकार किया । 


ऐसी हालत में इसे मदद केसे कहा जाता है, यह जरा मुश्किल से 
समझ में आने वाली बात है । यह मदद नहीं, व्यापार का एक साधारण सौदा 
था। परन्तु दुनिया भर में प्रचार किया गया कि दयाठु अमरीका ने भूखे 
भारत की मदद के वास्ते अनाज दिया है और उसकी भाड में हिन्दुस्तान 
पर तरह-तरह की शर्तें थीप दी गयी। शुरू में ये शर्ते उस वक्त पेश की गयी 
थीं जब टूमन ने कर्जे की जगह भेट के रूप में अनाज देने का प्रस्ताव रखा 
था। भारत ने भेट के रूप में गेहूं लेना स्वीकार न किया और अन्त में अनाज 
कर्ज के रूप में ही मिला, पर शर्तें ज्यों की त्यों कायम रही । 


अमरीकी पालमेंट ने जो कानून इस सम्बंव में बनाया, उसकी दूसरी 
धारा में कहा गया था कि कर्जे के एक हिस्से के एबज्ञ में भारत सेनिक दृष्टि से 
आवश्यक कच्चा माल और खनिज पदार्थ अमरीका को देगा। इस शर्त के 
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विरुद्ध बहुत शोर मचने के वादजूद बारत सरकार 
कर ही लिया । 


अमरीकी कानन मे इस बाल का मिक्क नहीं था कि भारत के अन्दर 
अनाज का वितरण अमरीछों बखरेख मे होंगा। छझिर नी इस काम के 
लिये नयी दिल्ली मे एक अमरीकी महक्ूमा खुल गया और उसके अफसरों झो 


राजदूतों जेसे अधिकार दे दिये गये 


शर्ते थी क्लि कम से कम आधा अनाज अमरीकी जहाजों मे लाद कर 
लाया जायगा । सान फ्रासिस्क्ने के मक्ाहों की यूनियन के सख्मपत्र “ डिस्पेचर ” 
ने जुलाई १९५१ में बताया कि जहाजी कम्पनियों के मालिकों ने, यद्यपि वे 
सरकारी जहाजों का इस्तेमाल कर रहे थे, अनाज टोने का किराया साढ़े १० 
डालर फी टन से बढ़ा कर २५७ डालर फी टन कर दिया । इस प्रक घर 
अनाज के लिये किराये में १ करोइ ४५ लाख डालर की बहती हे, गयी 
वास्तव में, भारत को इससे कही ज़्यादा रक्प्त देनी पद्दी क्यो।के अधिकतर 
अनाज अमरीकी जहाजो में ही लाया गया । 
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पूरे कानून में एक ही शत ऐसी थी जिसे मदद समता जा सकता था 
७ वी धारा के अनुसार अमरीकी वेदेशिक् विभाग को इस जद के इजाजत 
गयी थी कि कर्ज पर जो सूद आये उसमें से वह ७० लाख डाठर तक भारत 
से विद्यार्थियों, शिक्षकों और साहित्य की अदला-बदली पर खर्च कर सकता है । 
पर कौन से विद्यार्थी ओर शिक्षक इस अदछा-बदली में भायेगे-जायेगे, इसका 
फेपला करने में भारत का कोई हाथ नही रहेगा। 


भारत ओर अमरीका दोनों ही देशों के सरकारी अधिकारियों का कहना 
था कि इस कञ के साथ कोई राजनीतिक शर्तें नही जुडी थी। परन्तु, सभी 
जानते हैँ कि सितम्बर, १९०१ में जब भारत ने जापानी संधि के अमरीकी 
मसविदे पर दस्तख्तत करने से इनकार किया, तो अनाज का आना यकायक 
धीमा पड गया था; और वह फिर उसी समय झुरू हुआ जब भारत ने 
तेल कम्पनियों से उपरोक्त समझौते कर लिये थे और पारस्परिक्त सहायता 
कानून के मातहत मदद लेना मंजूर कर लिय्रा था। और ज्ञायद यह बात भी 
मतलब से खाली नही है कि भारत और अमरीका का पहला सैनिक समझौता 
माच १९७१ में हुआ था जब अबनाज के कर्जे की बातचीत चल रही थी । 
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राजनीतिक शर्तों का और भी प्रत्यक्ष सबूत अमरीकी पालामेंट 
( प्रतिनिधि सभा ) की वेदेशिक समिति के सामने दिये गये बयानों में मिलता 
है। २४ जुलाई, १९७१ को उस समिति की बेठक में उसके अध्यक्ष 
तथा वेदेशिक विभाग के सहायक मंत्री मि. जौज मघी में नीचे लिखा 
बातोलाप हुआ 


चेयरमन रिचिड्स “ मि० मघी, इस सवाल का अभी तक की 
बातचीत से कोई सीधा सम्बंध नहीं है, पर क्या आप बता सकते हैं 
हैं कि यह गेद्ूूं वाला मामला होने के बाद से मि० नेहरू क्या करते! 
रहे हैं 

मि० मघी “ चेयरमैन साहब, हार में मि० नेहरू ने कई ऐसे 
बयान दिये हैं जिनको यह समिति हमारे दृष्टिकोण से काफी सतोष-प्रद्‌ 
पायेगी । 


“ गत «८ जुलाई को मि० नेहरू ने एक साषण दिया था। में अपने 
साथ उसकी नक्नल छेता आया ड्ँ। शायद आप उसका एक हिस्स' 
सुनना पसन्द करेंगे ? इसका सम्बंध कम्युनिज्म से है । 


चेयरमेन रिचिडसः “क्या पूरा भापण आप नहीं सुनाना 
चाहते हैं * 
प्रि० मघी “नहीं। सिक्र एक हिस्सा जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म 
के बारे में अपना रुख़ साफ किया है। में समझता है आप उसे सुनना 
पसन्द करेंगे । 
चैयरमेन ' “ अच्छा, सनाइये ! 
मिं० मघी “ मि० नेहरू ने कहा हे 
 क्म्युनिज़्म का बहुतों पर इसलिये प्रभाव पडता है कि वह 
मनुष्य की सबसे जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने और 
उसकी रक्षा करने का वायदा करता है। पर हम देव चुके हैं 
कि काप्युनिज्म के साथ-साथ संघर्ष, हिंसा और तानाशाही आती 
है और उसमे व्यक्ति को कुचल दिया जाता है | प्रश्न यह है कि 
क्या हम जनवादी स्वतंत्रताओं की बलि दिये बिना आर्थिक 
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मुक्षा और उन्नति की व्यवस्था कर सकते हैं? कोई कारण 

है २ ब का (४ आम 85 
नहीं है कि हम ऐसा न कर सके, यद्यत्रि मांग कठिन मरूर हो 
सकता है। * 


“ इसी हिस्से का सबसे अधिऊ महत्व है ! 
९ 23 व. कई... ७, 
चेयरमेत “और अभी तऊ वह कम्यनिज्म के बारे में जो कुछ 
कहते आये हैं, उसके यह विल्कुल विपरीत है । है न 
में. मी “ बिल्कुल सहीं हजर । 


अत स्पष्ट है कि यह कर्जा मदद नहीं था और उसके माथ अनेक शर्त 
लगी हुई थी । 
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पारस्परिक सहायता कानून के मातहत मिलनेवाली मदद 


भारत को संबसे हाल में पारस्परिक सहायता कानून के मातहुत मदद 
मिली है। इसकी इजाज्ञत अमरीकी पालोमेन्ट ने अक्तूबर १९५१ मेद्दी थी! 
०७ जनवरी, १५०२ को इसके सम्बंध में दोनों देशों के बीच एक समझौता 
हुआ। उसके अनुसार भारत को ७५ करोड डालर (या २० करोड रुपये ) 
मिले। पाकिस्तान के साथ समझौता २ फरवरी को हुआ, और उसे १ करोड 
डालर मिले। इसके अलावा, अमरीकी सरकार ने टेकनिकल विशेषज्ञों का खचा 
बदोइत करना मंजूर किया। दोनो सरकारों ने कुछ समय पहले “ चौथे सूत्र 
के बारे में जो आम समझौता किया था, यह समझौता उसी के मातहत था। 
पारस्परिक सहायता कानून के अन्तर्गत अमरीका जो रकम खचे करता हैं, 
उसका दसवा भाग कर्जा होता है और बाकी मदद । 

मदद छेनेवाला देश जिम्मेदारी लेता है कि भमरीका जितने डालर 
ख़्े करेगा, कम से कम उसके बरबार वह अपने देश की मुद्रा इस योजना 
पर खर्चेंगा । दोनों देशों बी रकर्मों को मिला कर एक कोष कायम होगा, 
जिसकी व्यवस्था दोनों मुल्कों के प्रतिनिधि मिल कर करेंगे । आम समझौते 
के अलावा, प्रत्येक कार्यक्रम के लिये अलग-अलग समझौते करने पडेगे । 

५ जनवरी को राजदूत चेस्टर बाऊल्स ने ऐलान क्रिया कि इस सम्बंध 
में भारत के साथ जो आम समझौता हुआ है, उसमें कोई राजनीतिक 


शते जुई ते है। पंडित नेहरू ने सी यही कहा। अम्नत बाज़ार 
१०७ 


पात्रका ने इस समझौते को ' अमरीका का एक दूरन्देशी का क्राप्त 
बताओ! । 

परनत सिफ आठ हिन पहले ही इस अखबार ने इस समझोते को 
आदचनः की थी और उसकी राजनीतिक झर्तो की ओर लोगों का ध्यान 


दा 


पंत किया था | इस छेल्न में उसने कहा था 


४ दो बातों पर, जो राजनीतिक स्वरूप रखती हैं, एतराज्ञ किया जा 
कता है। पहली बात इस मदद का उद्देश्य है, जो के समझाते की 
भूमिका में बताया गया है। दूसरी, यह कि (अमरीकी ) डायरेक्टर 
और उसके कर्मचारियों को राजदूतों जेसे अधिकार और भारतीय काननों 
तथा अदालतों से छूट दे दी गयी है। भूमिका में इस बात पर जोर 
दिया गया है कि भारत और अमरीका की सरकारें अन्तरराष्ट्रीय सहयोग 
' को बढ़ाने ओर विश्व शान्ति को कायम रखने के लिये संयुक्त प्रयत्न 
करने के प्रदन पर एकमत हें, और इसलिए वादा कर रही हैं. कि 
वे अन्तरराष्ट्रीय तनाव के कारणों को दूर करने के लिये ऐसे कार्य 
करेंगी जो दोनों सरकारों को मजूर हो। जहाँ तक भारत सरकार की 
अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और विश्व गान्ति कायम रखने की 
उत्सुकता का प्रइन है, किसी को उसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता । 
परन्तु जब इस शान्ति और सहयोग को बढ़ाने के उपायो का प्रइन 
उठता है, तब भारत सरकार और अमरीकी सरकार में काफी मतभेद 
दिखाई पडता है। यह मतभेद अक्पर समुक्त राष्ट्र सव के अन्दर भी 
प्रकट हो चुका है, जहाँ विश्व शान्ति को कायम रखने के समान उद्देश्य 
के बावजूद भारत और अमरीका एक राय होकर काम नहीं कर सके । 
अमरीकी दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण से अक्सर भिन्न रहा --- विशेष 
कर मुदूर-पूव और दक्षिणी-पूर्वी एशिया से सम्बंधित राजनीतिक 
प्रश्नों के बारे में । यदि उनका दृष्टिकोण अछग-अलग है, तो इस बात 
पर केसे एक राय हो सकती है कि अन्तरराष्ट्रीय तनाव के कारणों को 
दूर करने के लिये कौन से काय किये जायें ? यदि समझौते को अमल में 
लाते समय भी आधिक मदद की यह राजनीतिक पृष्ठभूमि बार-बार 
आगे लायी गयी तो हर कदम पर मुझिक्रिले पेंदा होंगी। दूसरी बात, 
यानी (अप्तरीडी ) डायरेक्टर और उसके कमचारियों को दिये गये 
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विशेष अधिकार भी लोगो के दिल्लों से गकू पद करेंगे । इन कमचारियों 
का राजनीतिक मामलों से कोई सम्दंव सही होगा और इसलिये उन्हें 
राजदूतों जमे विश अधिझार ठना उचित नहीं माहठ्म पडता । साथारण 
तौर पर, ऐसे लोगो की, जिनका सम्बंध केवल आवक मामलों से है 
देश के साधारण काननों से पूरी सुरक्षा हो जाती है। समझौते की 
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भूमिका की प्रश्ठभूमि में जिसका हम ऊपर जिक्क कर चुके हु, यह विशेष 
अधिकार विश्वप महत्व धारण कर छेते ते समझौते को अन्तिझ 


रूप से स्वीकार करने के पहले भारत सरकार को इन दो बातों के मतलब 
प्र अच्छी तरह गौर कर छेना च,हिये। ” ( ८ जनवरी, १९०० ) 
पत्रिका ने सारत-अमरीका समझौते के मसविदे को देख कर अपनो 
यह दिपणी लिखी थी। परन्तु पारस्परिक सुरक्षा कानन की घाराओं का गायद 
उसे विस्तृत ज्ञान नहीं था। बारा ५२५ में साफ सार लिखा है 
“ यदि राष्ट्रपति पाते हैं कि किसी राष्ट्र को मदद देना, 
(क) अमरीका के राष्ट्रीय हितों अबवा सरक्षा के अनुद्दूल नहीं है या 
इस कानन की नीति एवं उद्देश्यों से मेल नहीं खाता, या 
(ख) सयुक्त राष्ट्र सब्र की मुरक्षा रुमिति ( सिक्योरिटी काउंसिल) 
के किसी फेसले के खिलाफ जाता है, या 
(ग) इस सिद्धान्त के खिलाफ जाता है कि जिस राष्ट्र के खिलाफ 
सुरक्षा समिति या जनरल असेम्बली ने आक्रमण करने या 
जान्ति को भंग करने या इसकी धमकी देने के कारण कारवाई 
करने की सिफारिश को हो, उसकी सहायता संयुक्त राष्ट्र सव के 
सदस्यों को नहीं करनी चाहिये; 
तो वह इस कानून के मातहत दी जाने वाली मदद को पूरी तौर पर, 
या आशिक रूप से बन्द कर देंगे । ” 
मतलब यह कि अगर सारत, मिसार के लिये, चीन या किसी ऐसे देश 
की मदद करता है जिससे अमरीका खुग नहीं है, तो अमरीछी मदद बन्द 
हो जायगी । 
अत' पं० नेहरू या राजदूत बाऊल्स की तरह जो लोग केवल भारत 
-अमरीफा समझौते की शर्तों को देखते हैँ ओर पारस्परिक सुरक्षा कानून की 
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शतें का जिक्र तक नहीं करते, वे असलियत पर पदों डालने की कोशिश करते 
हैं । अमरीकी मदद का वास्तविक रूप समझने के लिये इस कानून को 
पमझना होगा । 


इस परस्पर सुरक्षा क्रानूत का जन्म जनवरी १९०१ में हुआ था जब 
राष्ट्रपति, टुमन ने एक सन्देश मे अमरीका की सुरक्षा के दृष्टिक्रोण से कार्यक्रम 
के चौथे सूत्र की व्याड्या की थी । इसका समर्थन करनेवाले न्‍्य रिपब्लिक 
त्तामक एक पत्र ने इस सन्देश के बारे में टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपति को 
सम्बोधित करके यह लिखा था 


“आपके सलाहकारों ने आपको सलाह दी कि आप कांग्रेस 
( अमरीओी पाछमेंट ) में घुसे हुए अपने विरोधियों को खुश करने के 
लिये कार्यक्रम के चौथे सूत्र को फौजी वर्दी पहना दीजिये | आपने उनकी 
सलाह मान ली । ” ( १० माचे, १९५२ ) 


इसके परिणाम स्वरूप कार्यक्रम के चौथे सूत्र को ट्रमन-सिद्धान्त, माशेल 
योजना और अटलान्टिक समझौते के साथ नत्थी कर दिया गया और सबको 
मिला कर जो खिचड़ी तैयार हुईं उसका नाम पास्परिक सुरक्षा कार्यक्रम रखा 
गया । सेनिक और आर्थिक सहायता में अब तक जो भेद किया जाता था, वह 
खतम हो गया। भारत जैसे देशों के लिये आर्थिक सहायता का प्रस्ताव पेश 
करते हुए राष्ट्रपति ट्रमन ने उसे सेनिक दृष्टि से आवश्यक बताया । *४ मर, 
१९०१ को, अमरीकी पालोमेट के नाम एक सन्देश में उन्होंने कहा : 


“ एशिया, दक्षिणी अमरीका और अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों में 
सैनिक दृष्टि से एसे आवश्यक कच्चे माल और खनिज पदाथ मिलते हं जो 
र्तंत्र ससार की सुरक्षा आर आर्थिक स्वास्थ के लिये अत्यन्त आवश्यक 
हैँ। इन बस्तुओं का उत्पादन बढ़ना चाहिये। उसके लिये कर्जो की 
ओर विकास सम्बंधी सहायता की आवश्यकता है । ” 


एशियाई देशों के लिये आर्थिक सहायता का विशेष रूप से जिक्र करते 

हुए उन्होंने कहा : 
“ स्वास्थ रक्षा की व्यवस्था, खेती, यातायात, और सुचना के 
साधनों की सुधारने ओर प्राकृतिक साधनों के विक्रास में सहायता देने 
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कं, 


के लिये आवश्यक सामान तथा टेकनिकल विद्येयज्ञों को ( इन देशो में ) 
भेजने के लिये इन रुपयों का इस्तेमाल किया जायगा। “ 


आपने देखा, इसमें उद्योग-बर्थों का कही जिक्र नहीं है। सारा जोर 
यातायात, सचना विभाग, और सनिक्त दृष्टि से महत्वपूर्ण कत्च माल तथा 
खनिज पदाथों पर है! पारस्परिक सुरक्षा कानन के विपय में प्रतिनिधि सभा 
की विदेश सम्बधी समिति में जो गवाहियाँ हुईं, उनमें इस बात पर 
बार-बार जोर दिया गया 


ब्क| 


विदेश मंत्री, डीन एचीसन  “ जापान से लेकर अफगा- 
निस्तान तक जो अध-चन्द्राकार दत्त बनता है, उसमें छगभग ७० करोड़ 
मनुष्य रहते हैं, यानी दुनिया के हर दस अदमियों में से करीब तीन 
ज्ी-पुरुष इस इलाके में बसते हैं ।, . . 

“ पनन्‍्नु स्वतंत्र ससार की सुरक्षा पर गोर करते हुए इस इलाके का 
जो भारी महत्व हो जाता है, वह केवल उसकी बडी आबादी के कारण 
नही है | इस क्षेत्र में जो महत्वरृण कच्चा माल और खनिज पदार्थ 

तायत से पाया जाता है वह स्वनंत्र ससार के उत्पादन को जारी रखने 
के लिये अत्यन्त आवश्यक है जैसे टिन, खबर, जूट, पेट्रोल इत्यादि ।? 


पौल होफ़मेल ( माशल योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक ) 
* बतेसान परिस्थितियों मे, सेनिक सहायता और आर्थिक सहायता को 
बुनियादी तौर पर एक समझना चाहिये , . . 


“ सहायता के दोनों प्रकार एक दूसरे से इस तरह जुडे हुए हैं कि 
उन्‍हें अलग नहीं किया जा सकता। वास्तव में, दोनों का रूप तो 
आर्थिक है, परन्तु मुख्य उद्देय दोनों का सैनिक है। एक प्रकार की 
सहायता में अधिक्रतर अमरीका में बना फौजी सामान भेजा जाता है; 
दूसरे प्रकार की सहायता में ऐसी वस्तुएँ भेजी जाती हैं जिनसे स्वयं 
सहायता पाने वाले दशों के अन्दर ज़्यादा फौजी सामान तैयार हो 
सके । ” 


सहायक विदेश मंत्री, जोज मघी “ दक्षिणी एशिया के लिये 
हमारा कार्यक्रम, इस क्षेत्र की कुल आवश्यकताओं को देखते हुए कम 


१११ 


, परन्तु उससे लाभ बहुत होगा और स्वतंत्र ससार की ताकत बढाने 
था हमारी अपनी स॒रक्षा को मजबूत करने में उससे बहुत मदद 
मेलेगी । ... 

“ दक्षिणी एशिया के १०,००,००० व॒ग मील के इलाके में करीब ४५ 
करोड़ आदमी रहते हैं और काली मिचे से छेकर मैगनीज तक अनेक 
महत्वगूण बस्तुएँ इस इलाके में पायी जाती हैं ।... 

“ दक्षिणी एशिया के देशों में से तीन अभी हाल में आज़ाद हुए हैं 
आर सभी दजो की सरकारें गैर-कम्युनिस्ट हैं। एशियाई कम्युनिज़्म के 
बढ़ाव को रोकने के लिये ग्रर-कम्युनिस्ट राजनीतिक संस्थाओं का अबाध 
विकास अत्यन्त आवश्यक्र है। राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ बनने के लिये 
ये देश स्वतंत्र ससार से सहायता पाने की आशा रखते हैें। अन्द्रूनी 
राजनीति में इन देशों ने कम्युनिज़्म का खुछमखुला विरोध करके और 
कम्युनिस्ट कारवाइयों के खिलाफ़ सख्त कारवाई करके इस बात का सबूत 
दे दिया है कि वे कम्युनिज़्म के खतरे से भली भोति परिचित हैं ।... 

“ अमरीका के लिये उसके ( भारत के ) कच्चे मालों का क्‍या महत्व 
है, यह इस बात से प्रकट हो जाता है कि १५७० में अमरीका में 
जितना मेगनीज्ञ बाहर से आया था, उसका ३६ ७ प्रतिशत भाग, 
अबर॒क का ८७ ४ प्रतिशत भाग, कायनाइट का ५५३ प्रतिशत भाग, 
और जूट का ८२० प्रतिशत भाग भारत से आया था ।... 

“ भारत में दुल्म कच्चे मालों के उत्पादन और नियात को बढ़ाने 
के वास्ते भूगभ जॉच कराने के लिये टेक्निकल सहायता दी ज॑ 
सकती है... 

“ पाकिस्तान का अधिकतर क्रोमाइट अमरीका चला आता है।... 

“४ पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्म के मातहत जो आर्थिक सहायता 
पाकिस्तान को दी जायगी, उसमें सबसे अधिक ज़ोर खेती का ढंग 
सुधारने पर दिया जायगा ।... 

“ इस कार्यक्रम में तेजी से सब्के बनाने के आधुनिक उपायों को 
प्रचलित करने का काम भी आ सकता है।...भूगर्भी जाच से पाकिस्तान 
वो अपने साधथनो का ज्ञान प्राप्त करने मे बडी सहायता मिलेगी |...” 


११५ 


43] लि 


बात) 


मागल योजना के व्यरवस्थापर, विलियम फौस्टर ने कहा कि इस 
कार्यक्रम का उद्देश्य सेनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे मालों का उत्पादन 
बढ़ाना है और उसमें “ प्रत्येक कोशिश की जायगी कि प्राइवेट पूंजी और 
व्यक्तिगत उद्योग को अधिक से अधिक बढावा और प्रोत्साहन मिले । *” 


हिन्दुस्तान और पाकिस्तान ने फौजी मदद लेने से इनकार कर दिया, 
क्योंकि अमरीकी सरकार मदद की शक्ल में जो फोजी सामान उन्हें दे रही 
थी, वह उनके किसी काम का न था। इसलिये इन देशा को केवल आशिक 
मदद देने का निश्चय क्रिया गया । 

भारत-अमरीका समझोंते पर हस्ताक्षर होने के समय भारत के विदेश 
विभाग ने एक वयान में बताया कि अमरीका से आनेवाली मदद का अधिकतर 
भाग खेती की योजनाओं पर खचच किया जायगा । 

इस सबसे, यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम 
का बुनियादी उद्देश्य सेनिक दृष्टि से आवश्यक कच्चे मालों का उत्पादन बढ़ाना 
है, और इसलिये, भारत-अमरीका समझौते की भूमिक्रा में “भारत के 
सुनियोजित आर्थिक विकास ” की जो बात कहीं गयी है, वह कोई अर्थ नहीं 
रखती । 

यही नहीं। २४ जुलाई, १९५७१ को मि मधघी ने प्रतिनिधि सभा की 
विदेश विभाग समिति के सामने उन योजनाओं के बारे में एक बयान दिया 
था जो विदेश विभाग भारत में प्रारम्भ करना चाहता था। भारत की 
अन्दरूनी परिस्थिति पर खूब विस्तार से विचार प्रकट करने के बाद उन्होंने 
पहले खेती, मछली मारने, और भूगर्भी जॉच की योजनाओं की तफसील बतायी 
और फिर कहा * 

“ इन योजनाओं के अलावा, जिनका मेने अभी वर्णन किया, कुछ 
और योजनाएँ भी हैं जिनके बारे में में आपको बताना पसन्द करूँगा | 


“ इसके आगे की बातचीत लिखी नहीं गयी। ” 


( पारस्परिक सुरक्षा कानून प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग 
समिति के सामने दी गयी गवाहियाँ, पृष्ठ १००३ ) 


पाकिस्तान के सम्बंध में मि० मघी ने जो बयान दिया, उसके अन्त में 
भी यही नोठ दिया हुआ है । 


८ श्र्रे 


प्रइन बहुत साव्रण सा अह है कि यदि इस कार्यक्रम का सम्बंध केवल 
थक सदायता से है, तो फिर मि० मी की योजनाओं को इस तरह छिपाने 
की कया! महरत थी £ यह गुपचुप क्या बातचीत हो गयी * उसे लिखा क्‍यों न 
न गया ? वे ऐसी कौन सी योजनाएँ हैं जिन्हें अमरीकी सरकार अपने यहाँ की 
जनता तक से छिपा कर रखना चाहती है? और जिनके बल पर मि. मधी को 
नीच लिखा यह दावा करने का साहस हुआ 

“ हमारा विचार है कि इस छोटे से कार्यकम से ... तटस्थता की उस 

भावना को दूर करने में मदद मिलेगी जो दुर्भाग्य से अभी तद 

( भारत में ) फेली हुई है । ” 

१९ जनवरी, १९५२ को राजदूत बाऊल्स ने ऐलान किया कि भारत 
“ निश्चित रुप से स्वतंत्र राष्ट्री के साथ है।” इसके ठीक दो सप्ताह पहले 
भारत पारस्परिक सुरक्षा सहायता वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका था । 
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सानवाँ अध्याय 


भारत की अथ-व्यवस्था से अमरीका को लाभ 


भारत की मौजूदा अथ-व्यवस्था मे अमरीका को बड़ी दिलचस्पी हैं 
क्योंकि उससे उसे भारी लाभ होता है। भारत के व्यापार में अमरीका ने 
प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है और भारत में लगी हुई अमरीकी पूंजी' बडी 
तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार अधिकाधिक अमरीकी मदद पर निभर 
होती जा रही है और इसलिये उसकी आर्थिक नीति पर अमरीका गहरा प्रभाव 
डाल सकता है। 


अग्रेजों ने भारत पर दौ सो वर्ष तक राज किया, परन्तु अमरीका सिर्फ 
तीन साल की कोशिशों में उनकी बराबरी करने का दावा करने लगा है। मिसाल 
के लिये १९४८ में भारत और पाकिस्तान में जो अग्रेजी पूंजी लगी हुई थी, 
उसका जोड़ ३१ करोड़ ५० छाख पौण्ड होता था। अमरीका ने कज्ने और मदद 
के रूप में तीन साल के अन्द्र कुछ १२ करोड ५० लाख पौण्ड की पूंजी भारत 
और पाकिस्तान भेज दी है । 


भारत में रबर की दयूब ओर टायर बनाने वाली दो फैक्टरियाँ हैं । 
उनमें से एफ अमरीकी है । यहा तेल साफ़ करनेवाले तीन कारखाने खुलने वाले 
हैं । उनमे से दो अमरीकी होगे। इसके अलावा जूट, लाख, पुर्मे ज्ञोड कर 
मोटर खडी करने, केमिकल, रेयॉन, मैगनीज्ञ, रेडियो, दवाइयों आदि के 
उद्योगो ओर बेको तथा बीमा कम्पनियों में भी अमरीकियों का हाथ है । 
हिन्दुस्तान के प्रत्येक गाव में उनका आर्थिक प्रभाव महसूस डिया जा सकता है। 


अमरीका के साथ भारत के आजकल जेसे आर्थिक सम्बंध है, उनसे 
भारत के हितों को धक्का लगता है और अमरीका को मोटे मुनाफ़े होते हैं । 


१९५४९ सें भारत, पाकिस्तान, बम और लंका में अमरीकी कम्पनियों की 
५ करोड़ डालर की पूंजी लगी हुईं थी। उस पर उन्होंने १ करोड़ ९० छाख 
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का मुनाफा कमाया | इस रकम में अमरीकी बीमा कम्पनियों के मुनाफे शामिल 
ही हैं और न उन मनाफों को इसमें जोश गया है जो फिर से व्यवसाय में 
दिये गये । 

१९४९ के बाद से भारत ओर पाकिस्तान में अमरीका ने बहुत सी और 
पूंजी लगायी है। तेल साफ करनेवाले दो कारखानों में ही ७ करोड डालर 
की पूंजी लगनेवाली है । 

भारत में लगी हुईं अमरीकी पूंजी का हिसाब करते समय हमें उस 
पूंजी का भी ध्यान रखना होगा जो अग्रत्यक्ष ढंग से, त्रिटिश, और किसी कदर 
कनाडा की कम्पनियों के ज़रिये यहा छगी है । ब्रिटेन की बहुत सी कम्पनियों में 
अमरीकियों के हिस्से है--विशेष कर उन बढ़ी कम्पनियों में जो विदेशों में पूंजी' 
लगाने की सामथ्य रखती हैं । अत ब्रिटिश कम्पनियों को हिन्दुस्तान में लगी 
हुई पूंजी से, भारतीय व्यापार से और सामान लाने-लेजाने वाले जहाज्ों से 
जो मुनाफा होता है, उसका एक भाग अमरीका के हिसाब में गिना जाना 
चाहिये । यदि ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था के इन अगों पर अमरीका का २०४ 
नियंत्रण मान लिया जाय तो अंग्रेज कम्पनियों के जरिये अमरीका को होने 
वाला मुनाफा ३० करोड़ रुपये साल का बैठता है । 


इसके अतिरिक्त भारत के साथ व्यापार करके भी अमरीका खूब कमाता 
है। आज पूंजीवादी दुनिया में अमरीका का बोलबाला है । बहुत सी वस्तुओं 
का व्यापार तो पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है । इसलिये, अपनी विशेष स्थिति से 
फायदा 5ठा कर वह अपने यहों आने वाली चीज़ों के दाम कम और दूसरे 
देशों को जाने वाली चीज़ों के दाम ज़्यादा लगा सकता है । संयुक्त राष्ट्र सघ ने 
हाल में पिछडे हुए देशों के आयात और नियात के दामो का अध्ययन किया 
था। उससे पता चला कि ये देश अमरीका और ब्रिटेन को जो माल भेजते 
हैं, उनके एवज्ञ में उन्हें १९४७ में १५१३२ की तुलना में बहुत कम दाम 
मिले । अनुमान किया जाता है कि इस तरह इन देशों को २० करोड से 
लेकर ३० करोड़ डालर तक का वार्षिक नुकसान हो रहा है । इस स्थिति 
का भारत पर क्या प्रभाव पढ़ता है, जरा अब यह देखिये । 


१९४८-४९ में भारत ने अमरीका से ५३,७६,००० पौण्ड कागज 
७,,९०,००० डालर में खरीदा, यानी हमने ११ डालर फी सौ पौण्ड के भाव 
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पर दाम दिये । परन्तु १९८८ मे ही, न्यू यौक में अखबारी कांगन का दाम 
४ ८८ डालर फो सौ पौण्ड था । 


१९ ८८-४९ में नारत ने अमरीका से ७,२२,००० पौण्ड पेकिंग करने 
का क्रागज्ञ १,५२,००० डालर में खरीदा, यानी हमने २१ ठालर फी १०० 
पौण्ड की दर से दाम दिये । १९७८ में न्यू यौ्क में पेक्रिग के कागज का भाव 
६७१ डालर फी सौ पौण्ड था । 


१९४८-४९ से भारत ने २७,८०८ टन दीन ७३,२६,००० डालर 
में, यानी २०० डालर फी टन के भाव पर खरीदा। १९ ४८ में टीन का अमरीका 
में क्या भाव था, यह हमें ज्ञात नहीं है, परन्तु १५४७ में उसका भाव 
११७५ डालर और १९४५ में १०० डालर फी टन था । 


इसलिये, बहुत कप्त करते हुए भी यदि हम यह अनुमान लगाये कि 
अमरीका ने भारत स आने वाली चीजों के एवज में ३० प्रतिशत कम दाम 
दिये और भारत जाने वाली चीजों के एवज में ३० प्रतिशत ज्यादा दाम लिये, 
तो १९५० के २०० करोड रुपये के सारत-अमरीका व्यापार पर केबल 
इस मद से ही अमरीका को होनेवाला मुनाफा ६० करोड रुपये बैठता है । 


इसके अलावा, अमरीका पर्चिमी जमेनी, जापान आदि देशों के 
ज़रिये भी भारत से मुनाफा कमाता है, क्योंकि इन देशों की अर्थ-व्यवस्था 
पर उसका नियंत्रण है। फिर, भारत से आने वाढे माल पर और भारत 
को जाने वाले माल पर अमरीका में जो चुंगी छगती है, उससे भी काफी 
कमाई होती है। मिसाल के लिये, १९४६ में भारत ने अमरीका को जो माल 


भेजा, उस पर हमे १,३१,४६,००० डालर चुंगी के रूप में देने पडे थे । 


हमारे देश में लगी हुईं अमरीकी पूंजी से होने वाले मुनाफे तथा 
व्यापार से होने वाले छाभ के अछावा दूसरे विभिन्न ढंग से भी अमरीका 
काफी कमाता है--जैंसे बीमे की फौस, जहाजों का किराया, फिल्मों का किराया, 
रायल्टी, तनखाएँ, कजों का सूद इत्यादि । विदशों की यात्रा, जहाज़ों का किराया 
और बीमे की फीस की मद में सारत को १५४६ में २८३ छाख रुपये और 
१९४७ में ४०४ लाख रपये अमरीका को देने पड़े थे। ये रिज॒वे बैंक के 
आकडे हैं । 
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इसलिये, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अमरीका को भारत 
से १ अरब रुपये का वाषिक मुनाफ़ा होता है। इसे शोषण न कहा 
्ै ञ 
जाय तो आर क्या कहा जाय ० साम्राज्यवादी शोषण आर केया होता है ९ 


अत यादि अमरीका को भारत में अपने स्वार्थों की रक्षा करने की इतनी 
फिक्र है तो आइचये क्या है? परन्तु भारत को इस सम्बंध से सरासर 
नुकसान दी नुकसान है। कारण कि भारत के अमरीका से दबने का कोई 
कारण नहीं है। यदि भारत को अमरीका के कारखानो के बने माल की जरूरत 
है, तो अमरीका को भी हमारे कच्चे माल की आवश्यकहृता है। जैसा कि 
उद्योग मंत्री डॉ० व्यामाप्रसाद मुकर्जी ने ऊटी सम्मेलन में कहा था : 


“ सौदा करने की ताकत हम में भी है। यदि हमें उनसे मशीनें 
चाहिये तो उन्हें हमारे जूट, हमारे रबर, हमारे टिन, हमारे टंगस्टेन, 
और दूसरी ऐसी अनेक वस्तुओं की सख़्त ज़रूरत है जिनके बिना उनके 
कारखाने नही चल सकते। ” ( “ हिन्दू ,” ६ जून, १९४८ ) 


परन्तु इस सौदा करने की ताकत से भारत सरकार ने और भारतीय 
पूंजीपतियो ने कोई काम न लिया | इसके बावजूद उन्होंने अमरीका के आधीन 
होकर रहना स्वीकार क्रिया, और अब तो वे रोज़ नये बंधनों का स्वागत कर 
रहे हैं। ऐसा करते समय, जब उन्हें और कोई तके नहीं मिलता है, तो वे कहते 
हैं कि सोवियत संघ ने भी तो शुरू में विदेशी सहायता स्वीकार की थी और 
चीन ने सोवियत से मदद ली है। थोडा सा विचार करने पर तुरन्त पता चल 
जायगा कि उन्होंने कितनी गलत मिसाल हूंढी है । 


सोवियत रूस ने शुरू में कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाये जरूर थे, परन्तु 
बाद में पता चला कि उनमें से बहुत से अपना काम करने के बजाय विदेशी 
सरकारों की तरफ से जासूसी किया करते थे। सोवियत के अनुभव से यदि 
कुछ सिद्ध होता है तो सिर्फ यही कि साम्राज्यवादी देशों से विशेषज्ञ बुलाना 
जान-बूझ कर खतरा मोल लेना हैं। और सोवियत ने विदेशी पूंजी क्रितनी 
बुलायी थी १ १५२६-२७ में सोवियत में छगी हुईं विदेशी पूंजी कुल औद्योगिक 
पूंजी का केवछ ०५ प्रतिशत होती थी। और भारत सरकार पंच-वर्षीय 
योजना के लिये ही लगभग ४० ग्रतिशत पूंजी विदेशों से मंगाना चाहती है । 
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अब चीन और सोवियत संघ के समझौते को लीजिये, जिस पर १४ 
फरवरी, १५०० को हस्ताक्षर हुए थे। इसके मुताबिक सोवियत संघ, चीन 
को ३२० करोड डालर कम देगा। इस समझौते में तफसील के साथ लिखा 
गया हैं कि सोवियत संघ क्या-क्या मीन और दूसरा सामान चीन को देगा 
और चीन उनके एवज में क्या चीजे सप्लाई करेगा। उसमें न कोई राजनीतिक 
शत है, और न “ देखरेख ” की किसी प्रकार की व्यवस्था का जिक्र है। 
सूद की दर केवल ९ प्रतिशत है! 


२७ माच, १९७० को चीन और सोवियत सघ के बीच जो समझौता 
हुआ, उसके मातहत तीन संयुक्त कम्पनियों बनायी गयी हैं जो सिक्रियांग में 
तेल और धातु के उत्पादन का प्रबंध करेंगी और हवाई यातायात का प्रबंध 
करेंगी । इन कम्पनियों मे दोनों देशों की बराबर-बराबर पूंजी लगी है, और 
व्यवस्था तथा मुनाफे में भी दोनों का बराबर का हिस्सा है। इन कम्पनियों 
को कोई विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं। जो कानन और नियम चीनी 
कम्पनियों पर लागू हैँ, वे ही इन्हे भी मानने पडते हैँ । इन कम्पनियों के 
जीवन की एक अवधि बाध दी गयी है, उसके समाप्त होने पर चीन को 
अधिकार होगा कि बिना मुआवजा दिये कम्पनियों पर अधिकार कर ले । यानी, 
उनके ज़रिये चीन में कोई स्थायी विदेशी स्वार्थ नही पदा होता । 


इसलिये, ज्ञाहिर है कि इन समझौतों कौ भारत-अमरीका समझौतों से 
तुलना नहीं की जा सकती। कुछ प्रभावशाली भारतीय फिर भी क्‍यों 
अमरीका के जाल को हमारे देश में फेलाना चाहते हैं ? इसका कारण जानने के 
लिये भारत-अमरीका सम्बंधों के कई पहलभों पर विचार करना पड़ेगा । यहाँ 
हम सिफ एक पहलू की तरफ इशारा करेंगे । 


जनवरी, १९५४० की बात है। उस वक्त डॉ पी, एस, लोकनाथन 
बिडला के यहाँ नौकर थे। डॉ लोकनाथन ने अमरीकी सरकार के सामने 
लडाई के बाद भारत को ३ अरब डालर कज देने का सुआव रखा। बिड़ला 
५ |/५ हु ५ 
के पत्र इस्ठडने इकोनोमिस्ट के दाब्दों में, डाक्टर साहब को, 


“ पता चला कि “अमरीका से भारत को सीघे-सीघे यदि ऐसा कोई 
ः ४६ 
कर्ज मिलेगा तो उसके साथ बहुत सी राजनीतिक शर्ते लगी हुईं होंगी '; 
उदाहरण के लिये, आश्वासन देना होगा क्रि कज्ो लेने वाले देश मेँ 
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राजनीतिक शाति रहेगी ओर कज्ा ऐसे उद्योग बनाने में नहीं खच 
ऊ्िया जायेगा जो बाद में अमरीकी उद्योगों से प्रतियोगिता करे। 
दक्षिणी अमरीका के देशों में कर्जो के ज़रिये राजनीतिक मतलूब साथा 
गया है, परन्तु यदि हम इस खतरे को अनदेखा कर ढें, तो भी ये 
गत कर्जों को मखोल बना देती हैं। इसलिये, अमरीकी सरकार तथा 
अमरीकी व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बहुत विस्तार के साथ व्यक्तिगत 
रूप से बातचीत करने के बाद डॉक्टर लोकनाथन इस नतीजे पर पहुँचे 
हैँ कि भारत सरकार के लिये यह उचित न होगा कवि वह सीधे अमरीका 
से कज्जो मोंगे । ” 


परन्तु, आज बिडला अमरीका से कजो लेने के कट्टर सम्थेक हैं और 
लेकनाथन, संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया तथा छुदूर॒ पूर्व के आर्थिक कमीशन 
( यूनेकाफे ) के कार्यवाहक मत्री की हैसियत से उसका समर्थन कर रहें हैं । 
यह मत-परिवतन, वास्तव में, भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थिति 
में कुछ बुनियादी परिवतेनों का सूचक है । 


भारत के अधिकतर पूंजीपति तथा व्यापारी आशा लगाये हुए थे कि 
स्वतंत्रता मिलने के बाद उनके व्यवसाय और व्यापार फले-फूलेगे । इसीलिये, 
उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का साथ दिया था । परन्तु, दूसरे वर्गों के कुछ और 
हित थे | वे न फेवल साम्राज्यवादी शोषण का अन्त करना चाहते थे, बल्कि 
पूंजीवादी शोषण की उग्रता को भी कम्र करना चाहते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन 
के कार्यक्रम में कुछ हृद तक यह बात शामिल भी थी । 


जैसे-जैसे अंग्रेज शासकों के प्रस्थान करने का समय नजदीक आता गया, 
वैसे-वैसे राष्ट्रीय आन्दोलन का यह अन्दरूनी विरोध बढ़ता गया। भारतीय 
पूंजीपति चक्‍की के दो पाटों के बीच में फैंस गये। एक तरफ, विदेशी 
पूंजीपतियों का उन पर दबाव था। दूसरी तरफ, देश में समाजवादी विचार 
फेल रहे थे और मज़दूर आन्दोलन तथा वामपक्षी दल बढ़ रहे थे। इस हालत 
में पूंजीपतियों के एक हिस्से ने अपने वर्ग-हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखा 
और विदेशी पूंजीपतियों से सुलह कर ली तथा इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन में 
दरार डाल दी। उन्हें आशा थी कि विदेशी पूंजीपतियों का सहारा छेकर, उनकी 
ताकत और असर के जरिए वे भारत सरकार पर दबाव डाल सकेंगे कि 
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पूंजीवाद के प्रति वह अधिक उदारता का बरताब करें और व मपश्षियों के 
याथ पख्ती से पेन आये | 


परिणाम-स्वरूप भारत में तीन पूंजीवादी गुटों का एक नया संयुक्त मोचों 
अन गया। इनमे सबसे तातकबर भारत में व्यवसाय करने वाली अंग्रेज 
कम्पनियों थीं, जिनमे से कुछ का अमरीकी कम्पनियों से पनिष्ठ सम्बंध था। 
उनके बाद भारतीय पूंजीपतियों करा वह भाग आता थः जो संख्या में कम पर 
प्रभाव में बहुत शक्तिशाली था और जिसने सदा अपने को राष्ट्रीय आन्दोलन 
से दूर रखा था । तीसरा गुद राष्ट्रीय आन्दोलन के समथक पंजीपतियों 
में से सबसे प्रभावशाली लोगों का था जिन्होंने पिछले चन्द्‌ वर्षों मे 
विदेशी पूंजी से गठबंधन कर लिया था। ये लोग भी अब पहले दो गुटों के 
साथ मिल गये थे । इस त्रिगुट की सबसे बडा सहारा विदेगी पूंजी का था । 
बहुत से क्षेत्रों में उनके हित और विदेशी एकाधिकारियों के हित मिलकर 
एक हो गये थे । 


इस त्रिगुट की प्रबल शक्ति का अनुमान लगाने के लिये इतना कह देना 
काफी होगा कि भारत के सबसे बद्े पूजीपति--छ्नश्याम दास बिडला, जे, 
आर, डी टाटा, रामकृष्ण डालमिया, वालचन्द हीराचन्द, कस्तूरभाई लालभाई 
ओर अम्बालाल साराभाई--सब क्रिसी न किसी रूप में विदेशी एकाधिकारी 
पूंजीपतियों से बंधे हुए हैं । और जिन प्रमुख उद्योगों पर विदेशियों का सीधा 
प्रभुत्व नही है, वे सब इन्ही लोगों के हाथ में हैं । 

अत इस त्रिगुट के दबाव ओर अपर के खिलाफ वहीं सरकार खड़ी 
रह सकती है जिसके रहनुमा सच्चे साम्राज्य-विरोधी द्वों। कार्ग्रसी सरकार 
में यह ताब न थी कि उनकी नाराजगी मोल लेने की हिम्मत कर सके । बल्कि 
वह तो पूरी तरह उनकी मुद्ठी में थी। जेसा कि प्रसिद्ध अर्थ-शासत्री एन सी. 
सोवानी ने लिखा है . 


“ व्यापारी वर्ग और कारखानेदार, जाहिर है, पूरी तरह अमरीकियों 
के साथ हैं। अमरीकी पूंजी किस क्षेत्र में लगे -- जैसे कुछ प्रइनों पर 
भले ही उनके कुछ मतभेद हों, पर ये तो आपसी बातचीत से हल हो 
जाने वाले सवाल हैं। भारत सरकार भी चूंकि अधिकतर इन्हीं लोगों के 
असर में है, इसलिये वह भी इसी पक्ष के साथ है । ” 
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ते के बड़े पूंजीपति, विदेशी पूंजीपतियों की ओर झुक रहे हैं और 
उनका अपने ठेश की सरकार पर बढा प्रभाव हैे--यह अमरीका वाले भी 
भी अच्छी तरह जानते थे । फ़िलिप्स टेडबोट नामक एक अमरीकी लेखक ने 
यह लिखा है 


“ कदर दक्षिणपंथी पटेल भी पूंजीपतियों का मित्र है। एक बार एक 
अमरीकी कूटनीतिज्ञ को पठेल ने दावत पर बुलाया। वहाँ करोड़पति 
घनव्याम दास बिडला भी मौजूद थे । वह इस विषय पर बातचीत करने 
को बहुत उत्सुक मालूम पडते थे कि अमरीका के साथ भारत के केसे 
आर्थिक सम्बंध हो सकते हैं। अमरीकी कूटनीतिज्ञ ने बाद में किसी से 
कहा - उस बातचीत के दोरान मे मेरी समझ मे नही आता था कि 
( भारतीय ) सरकार की ओर से कोन बोल रहा है, पटेल या बिड़ला । 
(“दि रिपोटर ?, न्यू यौके, १८ जुलाई, १९५५० ) 


आठवां अध्याय 


कर | अप कक. करे 


अमरीका की वदाशिक नीति आर भारत 


७ दिसम्बर, १९४७ को राजदूत एक ग्रेही ने कहा था 


“ भारत को विद्ध संघव में अपने साथ रखना हमारे लिये भारी 
महत्व रखता है। ” ( न्यू यौक॑ हेराल्ड ट्रिब्यून ) 


अमरीकी सरकार के रक्षा विभाग की राय में दो बडे कारण हैं जिनकी 
वजह से भारत ने हाल में अमरीकी नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है 


“ हिन्दुस्तान का महत्व केवल इसी बात में नहीं है कि पाकिस्तान 
को मिला कर उसका क्षेत्रफल योरप के बराबर हो जाता है और उसकी 
आबादी बहुत बडी है, बल्कि इस बात में भी है कि अन्‍न्तरराष्ट्रीय 
मामलों मे भारत जो रुख लेता है, उसका दूसरे एशियाई राष्ट्रों के रूव 
पर्‌ बड़ा प्रभाव पडता है।” ( अमरीकी रक्षा विभाग के प्रकाशन 
भारत--पूवे की तीसरी शक्ति? से। यह पुस्तिका सेनिकों 
की शिक्षा के लिये प्रकाशित की गयी है। ) 


भारत को अपनी तरफ करने की यह अमरीकी कोशिश कई बरस से 
चल रही है। १९५४० मे, जब अमरीका जाने वाले हिन्दुस्तानियों के सम्बंध 
में एक बिल पर अमरीकी काग्रेस ( पालामेट ) में बहस चल रही थी, तो उसी 
साल १० अक्तूबर को प्रतिनिधि सभा के सदस्य नोआ मेसन ने कहा था * 


“अपने देश के हितो को ध्यान में रखते हुए, और यह समझते हुए 
कि अमरीका और रूस के बीच रस्साकशी अब शुरू हो रही है, मे 
कहता हैँ कि हम छोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिये । ”” 
( हिन्दू _, १९ अक्तूबर, १५४० ) 
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अन भारत के प्रति अमरीका की नीति का मुख्य आधार, सोवियत संघ 
के खिलाफ लडने के वास्ते एक मोचा बनाने की उसकी ससारव्यापी नीति 
है। परन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद अमरीका की नज्नरों में भारत का महत्व 
कुओमिन्ताग चीन और जापान के बराबर नहीं था । 


अमरीका को भारत में बहुत मुश्किलों का सी सामना करना पडा । 
भारतीय जनता की साम्राज्य-विरोधी परम्परा बहुत पुरानी थी और वह 
अमरीका को भी यदि साम्राज्यवादी नहीं तो कम से कम साम्राज्यवादियों का 
मित्र जरूर समझती थी । 


१२ जनवरी, १५४७ को राजदूत आसफभली ने भारत सम्बंधी अमरीकी 
आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त उनका देश एक “ उग्र 
राष्ट्रवादी ” अवस्था से गुजर रहा है। जहाँ कही से भी उसे सहानुभूति और 
सहायता मिलती है, वह उसका स्वागत करता है। इस प्रकार, आसफ 
अली साहब, वास्तव मे इस बात की सफाई दे रहे थे कि दक्षिणी अफ्रीका के 
सवाल पर सोवियत संघ ने भारत का जिस तरह साथ दिया है, उसके कारण 
भारतवासी रुस के प्रति कृतज्ञ बनते दिखाई देते हैँ । 


इसलिये, इस जमाने में अमरीका की यह कोशिश थी कि आर्थिक 
और राजनीतिक दबाव डाल कर जल्द से जल्द इस “ उग्र राष्ट्रवादी अवस्था ” 
का अन्त कर दिया जाय ताकि भारत बराबर अमरीका का समर्थन करे | 


१९४९ के शुरू में, अमरीका ने भारत पर दबाव डाला कि वह 
इंडोनीशिया तथा दूसरे औपनिवेशिक देशों की मदद करने में इतनी चुस्ती 
न दिखाये । 

१ जनवरी, १५४९ को इंडोनीशिया के सवाल पर एक अन्‍न्तरराष्ट्रीय 
सम्मेलन बुलाते हुए, पं. नेहरू ने पश्चिमो योरप की सरकारों तथा अमरीका की 
कड़ी आलोचना की क्योंकि वे डच साम्राज्यवादियों की मदद कर रहे थे । 
नेहरू ने कहा * 

“हमें दुख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ देशों का 
रवेया इस ( डच ) आक्रमण का चुपचाप समर्थन करने का है। हालेण्ड 
परिचिमी सघ नामक संस्था का एक सदस्य है। इस सघ का क्या उद्देश्य 
है ! उसने हालेण्ड को बहुत सा घन दिया है। हाल में, डच-पूर्वी 
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द्वीप समूह वो जाने वाली माल सहायता तो बन्द कर दी गयी है 
पर हालेण्ड को अभी तक यह मदद दी जा रही है । ” 


प॑ नेहरू ने माग की कि डच सरकार फौरन अपनी फौज इंदोनोशियः 
से हटा छे और दुनिया की दूसरी सरकारें हालेण्ड को मदद देना बन्द करें । 


अमरीका में इस बयान से बडी चिन्ता पेंदा हुईं। अमरीकी लेखक 
लौरेंस के, रोजिजर के छब्दों में 


“ .,. वारिग्टन और लूंदन को चिन्ता थी कि ( नयी दिल्ली में होने 
वाले सम्मेलन में ) बातचीत पता नहीं क्‍या रुख अख्नियार कर ले; 
मिसाल के लिये, डर था कि कहीं यह सम्मेलन औपनिवेशिक शक्तियों 
के खिलाफ पूरब के लोगों की भमावनाओ को उकसाने का काम न करे, 
कही ऐसा न हो कि इस सम्मेलन में एक एशियाई मोर्चे की नीव पद 
जाय, और पता नही दुनिया की राजनीति पर इसका क्या असर पडे | डर 
था कि कही यह सम्मेलन सयुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा समिति पर दबाव 
डाल कर उससे कोई ऐसा काम कराने में न सफल हो जाय जिसके 
लिये अमरीका और ब्रिटेन तेयार नही हैं। यह मी खतरा था कि कही 
फिल्स्तीन जैसे दूसरे नाजुक सवाल भी न इस सम्मेलन में उठ आये | 
इन सब बातों को ध्यान में रख कर अमरीका ने भारत पर काफी 
कूटनीतिक दबाव डाला कि नयी दिल्‍ली का सम्मेलन जहाँ तक सम्भव हो, 
एक नरम रुख अपनाये और अधिक से अधिक स्रीमित क्षेत्र भें काम 
करे। ” (फॉर इस्टने सरवे, ५ अक्तूबर, १९४५; पृष्ठ २३१ ) 


सम्मेलन का प्रचार इस ढंग से किया गया था जिससे मालूम पड़े कि 
वह पूरे एशिया का सम्मेलन है। परन्तु, सोवियत प्रजात॑त्रों को या वियतनाम को 
निर्मत्रण नहीं दिया गया था, यद्यपि नयी दिल्ली में होने वाले पहले एशियाई 
सम्मेलन में इन देशों ने भाग लिया था। दूसरी ओर अस्ट्रेलिया और 
न्यू जीलेण्ड को दावतनामा भेजा गया था। < जनवरी, १५४९ को लन्दन के 
इकोनोमिस्ट ने इस बात पर सन्तोष प्रकट क्रिया कि “ पंडित नेहरू ने 
जिन देशों को निम्मत्रण भेजा है, उस सूची में कई महत्वपूण देशों के नाम 
गायब हैं। 
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९५ जनवरी को पंडित नेहरू ने एक और बयान दिया। उसमें पश्चिमी 
संघ ओर माशल योजना का कोई जिक्र न था और कहा गया था कि एशियाई 
मोचा बनाने का किसी का कोई इरादा नहीं है। इसके दस रोज बाद, भारत 
सरकार के समाचार विभाग ने अपने ओटठावा दफ़्तर से एक बयान निकाला । 
उसमें यह लिखा था : 


“ पाचवीं बात . ब्रिटेन और अमरीका का रुख--शुरू में इन दोनों 
देशों को जो घबराहट हुईं, उसका कारण यह डर था कि कहीं एशियाई 
देश इस पहले सम्मेलन के बाद समान हितों के लिये मिल कर काम 
करना न सीख के और इस तरह कही वे पश्चिमी शक्तियों की आधीनता 
से मुक्त न हो जाये। इन दोनों सरकारों से जो विचार-विनिमय हुआ, 
उससे अब उनकी सद्भावना प्राप्त हो गयी है । ” 


न्यू योके टाइम्स ने २९ जनवरी को लिखा . 


“ बताया जाता है कि इस सम्मेलन में भारत में अमरीकी राजदूत, 
लौय हेण्डरसन बहुत महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं। ब्रिटेन क्री राय से, 
मिं, हेण्डरसन बड़ी होशियारी से भारतीय प्रधान मंत्री प॑ जवाहरलाल 
नेहरू को यह सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अमरीका और ब्रिटेन की इस 
आशा का ध्यान रखना चाहिये कि सम्मेलन नरम रुख अपनायेगा और 
ऐसे फ़ैसले करेगा जिन पर सचमुच अमल किया जा सके । /” 


इस दबाव का पहला परिणाम यह हुआ कि इस सम्मेलन में इंडोनीशिया 
के सिवा और किसी सवाल पर विचार न हुआ। लौरेंस रोजिजर ने अपनी 
की. फह जप 
पुस्तक भारत और अमरीका में लिखा है * 


“ कोई भी प्रस्ताव इतना सख्त न था जितने सख़्त प्रस्तावों की पहले 
उम्मीद की जाती थी। इंडोनीशिया वालों की यह उम्मीद पूरी न हुई 
कि सम्मेलन डच सरकार के खिलाफ़ कार्रवाई करने और इंडोनीशिया 
की मदद करने के लिग्रे अपील करेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय 
बात यह थी कि सम्मेलन के प्रस्ताव में कही इसका भी कोई जिक्र 
न था कि यदि सयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति ने तुरन्त कोई कारेवाई 
नहीं की तो सम्मेलन में भाग छेने वाले देश हालेण्ड के ख़िलाफ़ 
आर्थिक कारवाई करेंगे | प्रस्ताव में अस्पष्ट सी केवल यह बात कही 
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गयी थी कि सम्मेलन में भाग छेने वाले दश अजय फिर बिचार-विनिमय 

करगे। यह बात मी मह्खत्रपृर्ण थी कि किसी प्रस्ताव में यह मुन्नाव 

भी नहीं दिया गया था कि पत्चिनी रणषट्री को हालेण्द की मदद नहीं 

करनी चाहिये | ” ( प्रठ्ठ ९९ ) 

जाहिर था ऊक्‍्वि भारत ने अमरीका के दबाव के सामने सिर झक्का दिया 
था। रोजिजर के ही शब्दों में 

“ ,,आने वाढे महीनों में इंदोनीशिया के सवार पर भारत ने 

खुलेआम बहुत कम दवाव डाला |.,..इस ग्रतन पर जो सार्वजनिक 

बाद-विवाद चल रहा था, उसमें भारत अब अभिकाधिक प्रष्टसूमि में 

ही रहना चाहता था। वास्तव में, नयी दिल्‍ली और वाशिग्टन ने अब 

जान लिया था कि ( पूर्वी ) हीप समूह के बारे में उनके सोचने के 

तरीकों में बहुत कुछ साम्य है।” ( पप्ठ १०० ) 

विचारों का साम्य इंडोनीशिया के प्रइून तक ही सीमित न था। यह उस 
समय प्रकट हुआ जब भारत ने मई १९४९० में ब्रिटिश कौमनवेन्थ में रहने 
का कैसलछा कर लिया । जैता कि इस्टन इकोनोमिस्ट ने लिखा था 


“ कौमनवेल्थ सोवियत हस के मुकाबले में अबरीका के ज्यादा नजदीक 
है। इसलिये छौमेनवेल्थ भे शामिल रहने का मतलब असल में यह 
होता है कि हम अमरीका की ओर झुक रहे हैं । इस राजनीतिक सचाई 
का परिणाम क्‍या होगा, यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये | छोटे सवालों 
वो छोड़ कर, हम राष्ट्र सघ में, या और कही, कोई ऐसी नीति नहीं 
अपना सकते जो कौमनवेल्थ और अमरीका की नीति के विपरीत हो ।” 
( $१ दिसम्बर, १५४८ ) 


यूं, नेहरू की अमसीका यात्रा 


अमरीकी कठपुतली च्याग काई-शेक की चीन में हार होने के बाद 
अमरीका की नजरों में भारत का महत्व एकाएक बढ गया। प्रसिद्ध पत्रकार 
चाल्टर लिपमेंन ने जनवरी, १५४५ में ही लिखा था 


“ ज्ञाहिर है कि राष्ट्रवादी चीन, हाढेण्ड और फ्रास में अब सामथ्ये 
नहीं कि वे एशिया मे वह भूमिका पूरी कर सके जिसकी हम उनसे 
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आशा करते थे। तो अब हमारे मददगार कहाँ से आयेंगे एशिया में 
अमरीकी नीति निश्चित करने के लिये हमें पहले इस बुनियादी समस्या 
की हल करना होगा |... 


“ मेरी राय में, बहुत उचित होगा यदि चीन और इंडोनीशिया में 
अपनी पूरी नीति ते करने के लिये हम नेहरू से बातचीत शुरू करें।* 
( न्यू यौके हेराहड ट्रिब्यून, १० जनवरी, १५४५) 
इसके कुछ सप्ताह बाद पं० नेहरू को अमरीका बुलाया गया और ११ 

अक्तूबर से ७ नवम्बर १९४९ तक उनका अमरीका में खूब स्वागत हुआ | चीन 
में अमरीका की हार के बाद भारत का महत्व क्यों इतना बढ़ गया था, 
यह अमरीकी समाचार पत्रो की टिप्पणियों से स्पष्ट हो गया। ३० अगस्त, 
१९४९ को युनाइटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने यह समाचार भेजा था 

“ ऐसे कूटनीतिशञों की संख्या बढ रही है जो समझते हैं. कि एशिया 
में अमरीका की सफल वेदेशिक नीति की कुंजी भारत .. है। ” 
२५ सितम्बर को ओवरसीज़् न्यूज़ एजेंसी के संवाददाता मेल्श्रोल्म हौब्स 

ने यह लिखा : 

“ अमरीकी बेंदेशिक नीति के विकास का अगला क्षेत्र भारत होगा । 
ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेविन और अमरीका के विदेश मंत्री एचीसन की 
बातचीत में यह निश्चय किया गया .. 

“ भारत को यहाँ एक ऐसा अपूर्व अवसर समझा जाता है जिससे 
लाभ उठाकर अप्तरीका एशिया में अपनी हार को जीत में बदल सकता 
है।” (डेली कम्पास, २६ सितम्बर, १५४० ) 
अक्तूबर के शुरू में, रुदूर पूषे की समस्याओं के अमरीकी विशेषज्ञ 

षेवेन लेटीमूर ने लिखा और जो ५ अक्तूबर १९४९ करो प्रकाशित हुआ 

“ चीनी कम्युनिस्टों ने सारे चीन की एक नयी सरकार बनाकर 
अपना काम शुरू कर दिया है ।... 

“ इस घटना का मुकाबला करने के लिये अमरीका ने भी अपनी 

नी भी] | श8५ 
करिवाई शुरू कर दी है। वह प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। बड़े 
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ज़ोरों से यह कोशिश होनेबाली है कि भारत--पाडिस्तान नहीं--अमरीका 
की विश्व नीति क्रा एक मुख्य अग बन जाय। यह कोशिश या तो 
प्रधान मंत्री पं, जवाहरलाल नहरू की अमरीका यात्रा के समय या 
उसके बाद आरम्भ होंगी। ! ( सन्‍हे कम्पास, न्यू यौक ) 
१६ अक्तूबर, १९ ४९ को न्यू याके टाइम्स ने यह लिखा 

“ महीनों से, चीन में कम्युनिस्ट फौज बढती आ रही हैं और 
वाशिग्टन की आशाएँ एशिया के दूसरे सबसे बडे राष्ट्र, भारत पर और 
उस व्यक्ति--प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू--पर लगी हुई हैं जो 
उसकी नीति निधारित करता है । अमरीका को आग! है कि भारत 
एशिया में प्रजातांत्रिक तत्वों का केन्द्र-बिन्दु बन सकेगा । ... 





“ अमरीका फिर मे पश्चिमी प्रभाव को शक्तिशारी बनाने और इस 
प्रकार सुदूर पूर्व में कम्युनिज्म को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा 
है। इस उद्देश्य को सामने रख कर वाशिग्टन दक्षिग पूर्वी एशिया के 
अधिकतर देशों के गेर-सरकारी प्रतिनिधि, प्रधान मंत्री नेहरू का सहयोग 
प्राप्त करने की चेश कर रहा है। ” 


२० अक्तूबर को सेनेटर ( अब अमरीका के विदेश मंत्री ) डलेस 
जौन फौस्टर ने न्यू यौऊे में एक महत्वपूण भाषण दिया जिम्तकी रिपोर्ट अगले 
रोज के न्यू योक टाइस्स में इन शब्दों में प्रकाशित हुई " 

“ यह सोचते हुए कि कहीं चीन में कम्युनिज़्म के लिलाफ अमरौका 
की कोशिशों का ग्रछढत मतलब न लगाया जाय, (सेनेटर डलेस ने ) 
सुझाव दिया क्नि खुदूर पूर्व मे कम्युनिस्टों के बढ़ाव को रोकने की लड़ाई 
का नेतृत्व इस क्षेत्र के उन लोगों को करना चाहिये जिनके हित इस 
लड़ाई में दोँव पर लगे हुए हैँ । 

“ से, डलेस ने ( इस लड़ाई के ) नेतृत्व का काम करने के लिये 
भारत के प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का नाम सुझाया है । 
पं, नेहरू आजकल न्यू यौक आये हुए हैं। ” 

२२ अक्तूबर को न्यू यौक की आर्थिक पत्रिका विज़नेस वीक 
ने लिखा ६ 
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“पं नेहरू गत सम्राह ठीक उस समय वाशिग्टन पहुँचे जब चीनी 
क्रम्पुनिस्ट कैंन्टन फ़तह करने की तेयारी कर रहे थे। यह कोई 
आकस्मिक घटना नहीं थी। चीन में राष्ट्रवादियों की अवश्यम्भावी 
पराजय, और उससे पदा होने बाली, भारत के साथ अमरीका के 
धनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता ने हमारे विदेश विभाग 
को प॑ नेहरू की अमरीका यात्रा को व्यवस्था करने के लिये प्रेरित 
किया था। ” 
आगे इसी पत्रिका ने लिखा था कि नयी दिल्‍ली के कुछ हल्कों का 

“ क्रदना है कि यूरेशिया के किनारे वाले देशों को--जिनमें ब्रिटेन से लेकर 
इंडोनीशिया तक के ससी ढेण शामिल हं--इस भूमि-खण्ड के ' हृदयस्थल * के 
थानी सोवियत संघ के इद-गि बाले देशों के खिलाफ मिलकर काम करना 
चाहिये । इन क्षेत्रों की राय में भारत का काम हिन्द महा सागर की रक्षा करना 
है ।” इस समाचार पर इस पत्रिका ने शीपक दिया था “ अमरीका चाहता 
है कि सोवियत संघ और चीन वाले हृदय स्थल के खिलाफ चारो ओर समुद्री 
देशों की घेरेबन्दी में सारत को गामिल करने के लिये नेहरू की मदद 
ली जाय । 
२३ अक्तूबर को न्यू योके ठाइम्स ने समाचार छापा * 

“ अमरीका के कूटनीतिक क्षेत्रों का विचार है कि अन्त में भारत 
एक ऐसी अवस्था में पहुँच जायगा कि पूर्च और पश्चिम के संधर्ष में 
तटस्थ रहना उसके लिये असम्भव हो जायगा । और ऐसी अवस्था में 
भारत पश्चिमी जनतांत्रिक देशों का समर्थन करने का निश्चय करेगा । 
अत वाशिग्टन में भारत के साथ काफी राजनीतिक सहानुभूति और 
मि० नेहरू की अपने देश की समस्याओं की हल करने में मदद करने 
की इच्छा पायी जाती है। *' 

२७ अक्तूपर वो मागेरेट पाटन ने हेराहड [ट्रेब्यून में लिखा 

४ जैसे-जैसे कम्युनिज़्म चीन में जमता जाता है और दक्षिण पूर्वी 
एशिया के लिये उसका खतरा बढ़ता जाता है, वेसे-वेसे पूव में भारत 
जनतंत्र के सबसे दृढ़ स्तम्भ के रूप में सामने आता जाता हैं ।.. 

“ जनतात्रिक देशों के वास्ते एशिया में अब जितने फौजी' भद्ढे 
अचे हैं, उनमें सबसे बश् अड्डा बनने की शक्ति भारत में है। उसकी 
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जन-शि र हैं। उसके पास कोयला, मेगनोज, लोहा, अवरक 
और कुछ पेट्राल भी हूं । उसके पास दुनित्रा का एक सबसे बडा इस्पात 


का कऋरनयाना हू । 


ए 


फारचतन नामक पत्रिका के दितम्बर, १९५०९ के अक में, “ सुदूर पूर्व 
हैः 
भर अमरोक़ा की व्यापार एवं उद्योग समिति के कायवाहक उपाच्य 
मल्डरेड हथूज ने लिख 


४ अधिकाधिक अमरीकी जोग सारत को एशिया में बढ़ती 
कम्युनिज़्म वी लहर को रोकने के सबसे मजबूत केन्द्र के रूप में देखने 
लगे हैं। मिसाल के लिये, स्वय॑ मेरा विचार है कि अब से पॉच साल के 
बाद या तो सुदृर पूव में अमरीकः के हितों का कोई शक्तिशाली रक्षक 
नहीं रहेगा या रहेगा तो वह भारत होगा। ?! 


| रे 


दिसम्बर १९४५ में नयी दिल्ली मे जो मारत-अमरीका सम्मेलन हुआ, 
उसमें अमरीका के वेदेशिक नीति सब (फौरेन पोलिसी एसोसियेशन) की सदस्या 
वीरा मिचल्स डीन ने अमरीका के नये दष्टिफरोण की इस प्रकार व्याख्या की 


“ एक बार चीन से निराग हो जाने के वाद अमरीका भारत की ओर 
बढती हुईं दिलचस्पी के साथ देखने लगा। ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त 
करने के बाद से भारत में चूंकि तुलनात्मक दृष्टि से राजनीतिक शान्ति 
रही है, इसलिये अमरीका की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी 
हैं । पं, जवाहरछाल नेहरू और दूमरे भारतीय नेताओं की आवाज को 
अमरीका में बहुत ध्यान से सुना जाता है क्‍योंकि वहों वह ने केवछ 
भारत के प्रतिनिधि समझे जाते हैं, बल्कि लोगों का खयाल है कि उनमें 
एक दिन सारे एशिया के प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। अमरीका 
के लिय आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत महत्वपूर्ण है, क्‍योंकि बह 
लाख, जूट, अबरक, मैगनीज और ऐसी अनेक वस्तुएँ पेंदा करता है 
जो सेनिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हैं। उधर, भारत बिजली पैदा 
करने और औद्योगीकरण कौ एक बडी भारी योजना तैयार कर रहा 
है जिसके लिये उसे अमरीका से टेकनिकल और आर्थिक मदद लेनी 
पड़ेगी । कुछ अमरीकी लोगों को पहले यह डर था हि भारत अमरीका 
और सोवियत संघ के बीच तटस्थता का रुख अपनायेगा । परन्तु जद 
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१९४९ में भारत ने उस ब्रिटिश राष्ट्र समूह ( कोमनवेल्थ ) में रहने का 
निश्चय किया, जिसके साथ अमरीका का १९४० से ही पूर्ण 
राजनीतिक, आर्थिक और सेनिक सहयोग चल रहा है, तो यह भय 
किसी कदर दूर हो गया।” ( “ युद्धोत्तर कालीन अमरीछी वेदेशिक 
नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ ? शीर्षक साइकलोस्टाइल लेख जो नयी 
दिल्ली के सम्मेलन में पढा गया ) 
८ दिसम्बर, १९४५ के मेनचेस्टेर गाजियन में लेफ्टिनेट जनरल 
सर फ्रासिस टुकर ने लिखा 

“ बताया जाता है कि सि० नेहरू को वाशिग्टन आने का निर्मत्रण 
देने में अमरीकी सरकार का उद्देश्य यह था कि उनके साथ दक्षिण-पूर्वी 
एशिया की सैनिक तथा आर्थिक समस्याओं पर बातचीत कर सके | ” 
९ फरवरी, १५०० को लन्‍्दन के पत्र डेली ग्राफिक ने लिखा 

“ अमरीका प नेहरू से हिन्दुस्तान में हवाई अड्डे लीज ( पढट्टे ) पर 
लेने के सम्बंध में बातचीत करेगा। 
बिजनेस वीक ने २२ अक्तूबर, १५४५ को बताया 

“ विदेश विभाग नेहरू को अमरीका इसलिये बुलाना चाहता था 
कि उसे इस प्रकार उनकी “ तटस्थता * को दूर कर देने क्री आशा थी । 
इसी उम्मीद से मंत्री एचीसन संयुक्त राष्ट्र सघ की सुरक्षा समिति में 
कनाडा की सीट को प्राप्त करने में भारत की कोशिश का समर्थन करेंगे। 


“ एचीसन सोचते हैँ कि एक बार छरक्षा समिति का सदस्य दो 
जाने पर भारत ( १ ) मारक्ो के तौर-तरीकों से परिचित हो जायगा 
और ( ९ ) खुलेआम मास्कों का विरोध करने लगेगा । ” 


नेहरू एक समाजवादी के रूप में भी मशहूर हैं, इस बात को अमरीकी 
नीति के लिये बहुत उपयोगी समझा गया। जेसा कि अमरीका की इंडिया 
लीग के अध्यक्ष जे, जे सिंह ने १३ मार्च, १५४९ में ही कहा था 
“४ दक्षिणी-पूर्वी एशिया की करोडें-करोड भूखी जनता के बीच 
कम्युनिस्ट नारों और कम्युनिस्ट कार्यक्रमों का मुकाबला केवल गरम 
नारों और गरम कार्यक्रमों के द्वारा ही किया जा सकता है।” 
( स्यू यौके टाइस्स में प्रकाशित सम्पादक के नाम पत्र ) 
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इसलिये प॑ नेहरू की समाजवादी शब्दावली और “ तटस्थता * के दावों 
मे अधिक्रतर अमरीकी अक्नमरों को कोई खास परेशानी नहीं होती थी । २८ 
नवम्बर, १९ ४९ को भारतीय पाछामेंट मे पं. नहर ने बताया कि “ अमरीका 
के जिम्मेदार छोग भारत की किसी सी गुट का साथ न देने की मौजूदा नीति 
को समझते हं---और उनमें से कुछ तो उसको पसन्द सी करते हैं । ” 


अमरीका में प॑ नेहरू का जो जोरदार स्वागत हुआ, उसझे जवाब में 
उन्होंने अमरीका के साथ मित्रता प्रकट करते हुए कई बयान दिये । और जब, 
२६ अक्तूबर, १५४५ को शिकरागो में बोलने हुए उन्होंने खुलेआम “ सोवियत 
व्यवस्था ”” की निन्‍दा भी कर दी तो अमरीकी अधिकारियों के मन की कली 
खिल उठी । 


प॑० नेहरू की अमरीका थात्रा के समय सारतीय अफसरों ने अमरोकी 
अफसरों से महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की । परन्तु पं० नेहरू जानते थे कि 
उनके देश में लोगों को उनकी अमरीका यात्रा के बारे काफी सन्देह है और 
अमरीहझी गुट भारतीय जनता को अधिक पसन्द नहीं है। इसलिये, उन्होंने 
कोई साफ वायदा करना उचित नहीं समन्ना। उधर भारतीय सन्देहों को दूर 
करने के लिये राजदूत लोय हेण्डरसन ने भी यह जहूरी समझा कि एक बयान 
निकाल कर यह बात साफ कर दे कि अमरीका ने पं० नेहरू से कोई खुफिया 
या गुप्त वायदा करने की माग नही की है । 

पं० नेहरू के भारत लौट आने के थोडे दिन बाद लौरेंस रोजिजर ने 
अपनी किताब में लिखा कि अयी भारत-अमरीका के सम्बंधों ने “ ठोस रूप ”! 
वारण नही किया है। परन्तु सहायक विदेश संत्री जौज सघी ने १३ दिसम्बर, 
१९४९, को ऐलान जिया कि अमरीका प॑० नेहरू की यात्रा को “ हमारे भावी 
सम्बंधों के लिये एक बहुत महत्वपूणे बात समझता है। ” 


2९५०-५१ में भारत और अमरीका के मतभेद 

मि० मधी का मत निराधार नहीं था | यह जून और जुलाई १५५० में 
सिद्ध हो गया जब भारत ने कोरिया के बारे में सुरक्षा समिति के प्रस्तावों का 
पूरी तरह समर्थन किया। पं० नेहरू ने रतालिन और एचीसन को जो खत 
लिखे थे, उनसे अमरीकी अधिकारी कुछ नाराज़ तो हुए, परन्तु बाद में कहा 
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गया कि नेहरू वास्तव में इन पत्रों को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, बह तो 
सोवियत हम ने उन्हें छाप दिया। पं, नेहद ने शिकायत की कि पश्चिमी 
ताकतें “ एशिया की असली जहरतो और उसके लोगों के दिमाग को समझे 
विना ही ” एशिया के सवालों पर फेसले कर छेती हैं। अमरीकावाले इस बयान 
पर भी नाराज नहीं हुए। न्यू योक टाइम्स ने ७ अगस्त, १९७० को 
अपने सम्पादकीय में लिखा | 


इढ 


नेहरू चूँकि एशिया के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और भारत चूँकि 
उस महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण ग्रर-कम्युनिस्ट देश है, इसलिये 
हम नेहरू के दृष्टिकोण से सहमत हो या नहीं, उसे समझना हमारे 
लिये अत्यन्त आवश्यक है |” 
नेहरू की वेदेशिक नीति का मूल्याकन करते हुए उसने आगे लिखा 

“ जीन में वह रूस के बाद कम्युनिस्ट सरकार के सब से बडे 
समर्थक हैं। चीन के प्रति भारत का यह रुख समझ में आने वाली 
चीज है । परन्तु हमारा कहना है क्ति चीन के सवाल को कोरिया के 
सवाल के साथ नहीं उलझाना चाहिये। नेहरू ने दोनों सवालों को 
उलझा कर, और चीन के सवाल का रुसियों को खुश करने के लिये 
रिश्वत के रूप में इस्तेमाल करके पश्चिम के लिये मुश्किल पेदा कर दी 
है और उसे कमजोर बनाया है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें 
एशियाई दिमासश ने पश्चिमी दिमाग को नहीं समझा, अन्यथा यह तो 
पहले से ही स्पष्ट था कि पश्चिमी ताकतें नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार 
नहीं कर सकती थी । 


“ फिर भी, प॑ नेहरू ने कोरियाई हमले की निन्‍्दा की है। जैसा 
उन्होंने कठ कहा कि वह और भारत कभी तटरस्थ नहीं रहे। वे तो 
जनतंत्र के पक्ष में हैं, जिसका मतलब यह होना चाहिये कि जत्र कभी 
कम्पुनिस्टों और पश्चिमी देशों के बीच चुनने का समय आयेगा, 
जैसा कोरिया के सवल पर आया था, तब भारत हमारा साथ देगा। 
जब तक हम स्वतंत्रता और जनतंत्र के लिये लड़ते रहेंगे, तब तक 
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चलने वाली कोई सरकार हमारा 
विरोध नहीं करेगी । ”” 
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कर 


अगस्त के अन्त में, अमरीका को प॑. नेहर से बडी आशाएँ थी । 
३२५ अगस्त, १५०७ को न्यू योक्त दाइम्स ने लिखा 


“४ एशिया का संघर्ष सम्भवत एक आदनी के दिसाग के अन्दर हारा 
आ जीता जायगा--बवह है जवाहरलाल नेहहू। चाह आप उनके 
विचारों से सहमत हों या नहीं--और हम में से अधिकतर उनके कुछ 
विचारों से किसी कदर दुखी रहे हैँ--फिर भी कोई इससे इनकार नहीं 
कर सकता कि एशिया की सबसे महत्वपूण गेर-कम्युनिस्ट आवान नेहरु 
की है। एक मानी में वह कम्युनिम्ट पक्ष के माओ से-तुंग के मुकाबले 
में जनतंत्र के पक्ष का पलड बराबर करनेवाले हैं। एशिया का समर्थन 
प्राप करने के सपर्ष मे नहर को अपने साथ ले आना कई डिबीजन 
फ्रेज को अपने साथ छे अ'ने के बराबर है। और उनको अपना 
विरोधी या आलोचक बना छेना सारे एविया में पस्चिनी जनतंत्र की 
स्थिति को सक्ट में डाल देना हैं... । ” 


परन्तु चन्द सप्ताह के अन्दर भारत मे नगरी शक्तियों ने ज्ञोर पकरड 
लिया। कोरिया में अमरीका जिस निर्मम टंग से युद्ध चला रहा था, उसका 
भारतीय जनमत पर बहुत बुरा प्रभाव पड रहा था। भारत के लोग इस 
नतीजे पर पहुँचने लगे कि एशिया में अमरीका की नीति अलग-अलग आकस्मिक 
गलतियों का तोता नहीं है, बल्कि एक सुनिश्चित नीति है । उसका मुख्य आधार 
एशिया के इन्सानों की जिन्दगियों को दो कौर्डी का समझना है। बुद्धिजीवियों के 
छोटे परन्तु प्रभावशाली क्षेत्र में बडी तेजी से यह विचार फेल गया। उदाहरण 
के लिये, प्रशान्त क्षेत्र के सम्बधो की सस्था (इंस्टीच्यूट ऑफ पेसिफिक 
रिलेशन्स ) के लखनऊ सम्मेलन भें, जो अक्तूबर १९७० में हुआ, यह भावना 
जोरों से प्रकट हुईं। सम्मेलन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 


“कई प्रतिनिधियों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि आजकल 
एशिया में परश्चिम-विरोधी भावना ब्रिटेन के खिलाफ इतनी नहीं, 
जितनी अमरीका के खिलाफ़ काम करती है। एशिया के लोगों में 
नीचे लिखे विचार पाये जाते हैं अमरीका एशिया में बहुत ज़्यादा 
दूर तक अपने फ़ौजी अंड्ठे फेला रहा है; अमरीका रूस से एशिया की 
भूमि पर लडना चाहता है, जिसकी मिसाल कोरिया है, अमरीका योरप 
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में तो नहीं पर एशिया में एटम बम का इस्तेमाल करने को तैयार है 
अमरीका एशियाई छोगों की मिन्दगी की कतई परवा नहीं करता--चाहे 
जितनी सी एगियाई जानें लडाई में कुरवान हो जायें, उसकी बला से. 
अमरीका ने कोरिया में सथुक्त राष्ट्र संघ को इतनी चुस्ती से काम करने 
दिया क्योंकि वहाँ उसके सेनिक हितों का सवाल था । 


भारतीय प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में जो राय जाहिर कौ, उससे 
पं, नेहरू ने अपने की अलग कर लिया; परन्तु आसानी से समझा जा सकता 
है कि उसका भारत सरकार पर असर पद्य और कुछ दिन बाद उसने एशिया 
के सघर्ध को शान्तिपूर्वक सुलझाने का प्रस्ताव पेश झिया । 


अमरीकावाडे तो उससे एकदम बौखला उठे। उन्हें सबसे ज़्यादा 
गुस्सा इस बात पर था क्नि नेहरू सरकार ने भारतीय जनमत को “सही 
दिशा में मोइने की कोशिश करने के बजाय, खुद भी उसके सामने सिर 
झुका दिया। भारत के रखेंगे का एशिया के दूसरे देशों के रबेये और स्वयं 
अमरीका के जनमत पर असर पड़ रहा था । इस गुस्से को जाहिर करते हुए 
१९ अक्तूबर, १९५० को न्यू यो टाइम्स ने एक सम्पादकीय लेख 
में लिखा 


“इंस्टीच्यूट ऑफ पेंसिफिक रिलेशन्स के लखनऊ सम्मेलन में 
भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने अमरीका पर जो हमले झिये 
हैं, उन्हें सहन करना कॉठन है--विशेष कर ऐसे समय जब एशिया 
की रक्षा के लिये और उसक्रा जीवन स्तर ऊँचा उठाने के वास्ते 
अमरीकी खून बहाया जा रहा है और अमरीका के सभी कर देने वालों 
का रुपया पानी की तरह खर्च किया जा रहा है । 


“ यदि ऐसा होता क्वि केवल अपने अज्ञान और उससे उत्पन्न 
आ्रात धारणाओ के कारण कुछ व्यक्तियों ने यह आरोप लगाया था कि 
आर्थिक सहायता का उद्देश्य साम्राज्यवादी है, तो कहना पडेगा कि दोष 
नयी दिल्‍ली और करोंची की सरकारों, वाशिग्टन में उनके राजदूतावासों 
और भारत तथा पारस्तान के अखबारों का है । विश्वास नहीं होता 
कि इन सरकारों के अफसरों में इतनी भी बुद्धि नहीं कि उन्हें अपने 
बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को इस भ्रम में नही रहने देना चाहिये था कि 
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विद्या को आर्थिक सहायता केवल इसलिये भेज रहा है ताकि 


अमरीका ए 
| वाले बॉल स्ट्रीठ के गुलाम बन जाये 


एमिय 


“ भारत से मित्रता रखने वाले एक समाचार पत्र की दतियत से 
हम अपने क॒तंब्य की अवहेलना करेंगे यदि हम यह स्पष्ट न कर 5 कि 

रिया के सम्बंध में प्रधान मंत्री नेहह जिन नौतियों पर चल रहे हैं 
उनसे अमरीक्ियों को भी शोर निराज्ा हुई है । .. 


कसजल 


४ पं, नेहरू एशिया की ओर से बोलने का दावा करत हैं, परन्तु 
यह तो सम्यास-दृत्ति की आवाज हैं। वह आलोचना करते हैं तो 
विनाशकारी । वह नीति निधारित करते हैं तो शत्रु को खुश करनेव ली । 
सब से बुरी बात यह है कि उनके रुख से यह भी नहीं माल्रम होता झि 
वह किस नेतिक सिद्धान्त के आधार पर अपना मत निश्चित करते 
हैं। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि नेहरू की नीति पर 
इतिहास का निर्णय यही होगा कि उसका उद्देश्य अच्छा था, परन्तु वह 
एक कमज़ोर, ढीली, भद्रदर्शी ओर ग्रेर-ज़िम्मेदार नीति थी। 
स्वतंत्रता, एशियाई राष्ट्रवाद और न्याय तथा सत्य के पक्ष को नेहरू 
हानि पहुँचा रहे हैं । 
इसी बीच में भारत ने अमरीका से कर्ज पर गेहूँ मागा तो गालियों के 

साथ-साथ दबाव भी इस्तेमाल किया जाने लछगा। दिसम्बर, १९५० में विदेश 
मेत्री एचीसन न श्रीमती पंडित को बताया कि वह ऐसा कोई प्रस्ताव अमरीकी 
कांग्रेस के सामने लेकर गये तो उसका अच्छा स्वागत नहीं होगा | यू, एस 
न्यूज़. एण्ड बढ्ड रिपोर्ट पत्रिका ने १५ जनवरी, १५०१ को लिखा . 


“ नेहरू बीस लाख टन अमरीकी अनाज भेट के रूप में चाहते हैं । 
उसे पाने के लिये उन्हें सम्भवतः बहुत दिन इन्तनार करना पड़ेंगा। 
कोरिया में चीन के आक्रमण के प्रति भारत ने जो रुख अपनाया है, 
यथा सुरक्षा की व्यवस्था में उसने जितना सहयोग दिया है, उसका इस 
देश के अधिकारियों पर अच्छा असर नही पडा है ।” 


दो दिन बाद एसोसियेटेड प्रेस ऑफ़ अमरीका ने यह समाचार 
प्रकाशित किया : 
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“ अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के दाखिले 
की बार-बार माग करके, कोरिया में समझौते पर जोर देकर, और 
आक्रमणकारी के रूप चीन की निनन्‍्दा करने का खुछमखुछा विरोध करके 
नेहरू ( अमरीकी अधिकारियों की ) उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, 
बहिकि उल्टे मुश्किल पेंदा कर रहे हैं ।” 
सेनेट की वेदेशिक नीति सम्बंधी समिति के अध्यक्ष, दौम कौनोली ने 

२० जनवरी को ऐलान किया कि भारत की दरखास्त पर उस समय तक कोई 
कारवाई नहीं की जायगी, जब तक क्रि एक उपसमिति “भारत के साथ 
अमरीकी सम्बंधों के पूरे प्रश्न पर विचार ” न कर छे। 


अन्त में, १९ फरवरी को अमरीकी राष्ट्रपति ने अमरीकी कांग्रेस के सामने 
प्रस्ताव रखा कि वह बीस छाख टन गेहूँ भेजने की इजाजत तो दे दे, परन्तु 
रुपया अभी दस लाख टन के लिये ही छे। न्यू यौके के डेली कम्पास 
ने इस पर १४ फरवरी को लिखा 


“,, राष्ट्रपति ने जो शर्ते लगा दी है, उसका और कोई स्पष्टीकरण 
अभी नहीं दिया गया है, इसलिये उसका यही मतरूब लगाया जा 
सकता है कि उसके द्वारा भारत को यह चेतावनी दी गयी है कि अब 
उसे सयुक्त राष्ट्र सघ में अमरीका के कहे पर चलना चाहिये । 


परन्तु चीन के सवाल पर अमरीका के दबाव के सामने भारत नहीं 
झुका । नतीजा यह हुआ कि अमरीकी अखबारों ने और भी जोरों से गाछियाँ 
देनी शुरू कर दी । २४ जनवरी, १९०१ को न्यू यौक के डेली मिरर ने 
संयुक्त राष्ट्र सघ के भारतीय प्रतिनिधियों के बारे में कहा कि वे “ सोवियत रूस 
के. ..हिन्दू दलाल ” हैँ। जब अगस्त, १९०१ में भारत सरकार ने जापानी 
संधि के अमरीकी मसविदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो अमरीकी 
पत्रों की बौखलाहट सीमा पर पहुँच गयी | २७ अगस्त को एसोसियेटेड प्रेस 
ने वाशिग्टन से यह समाचार भेजा 
“ जापानी शान्ति सधि का बहिष्कार करके भारत अपनी ओर 
अमरीका की नीति को और सख्त बना देगा । ” 
२८ अगस्त को डेली मिरर ने नेहरू पर आरोप लगाया कि बह 
“ एशियाई सजिश ” कर रहे हैं और ऐलान किया कि “इस देश का एक 
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हुआ के हिन्दुस्तन है,” न्यू योके टाइम्स ने “ पव-श्र८ नेता * 
शीपकऊ से एक सम्पादकीय लेख में आह लिखा 
जवाहरलार नेहन बहुत तजी से युद्धोत्तर-कालीन युग की एक 
परन निराशाजनक प्रथना बनते जा रहे हैं ।. ( चन्द ब्ष हुए ) 
व्विम समझता था कि लाज्ञिमी तौर पर वह एक स्वतंत्र, जनवादी, 
कम्यनिम्ट-विरेध्धी एशिया का समर्थन करेंगे और उनके नेतृत्व में 
भारत एवजिया का नेतृत्व करेगा । 

“ एशिया के भछ्े के लिय्र उसका नेतृत्व अपने हाथ में लेने के 
बजाय नेहरू अपनो जिम्मेदारियों ले हट गये उन्होंने भरत की 
रदासीनता की घोषणा की और एक “स्वन॑त्र ' तीसरी शक्ति बाला 
भारत बनाने की चेष्टा की जो हमारे युग के दो निगायक्र आन्दोलनों 
--केम्युनिज्म जिसका नेता रुस हे, और जनतंत्र जिसका मुख्य समथक 
अमरीका है--के बीच हवा में लटका रहेगा। 


हु 


वर 


“४ परिणाम यह हुआ कि नेहरू और भारत दोने झन्य में मस्न 
हो गये । उन्होंने महानता को ठुकराया है--और इतिहास इसके छिये 
उन्हें क्षमा नहीं करेगा । ” 

२५ अगस्त को प्रतिनिधि सभा के सदस्य वेसढी डेव,2 ने सकझाव 
पेश किया कि जब तक भारत “क्रेमलिन का उल्दू सीधा करता है ” तब तक 
अमरीका को उसे किसी तरह की मदद नहीं देनी चाहिये। स्क्रिग्स हौबड 
गुट के अखबारों में नियमित रूप से लिखने वाले पत्रकार लुब्वेल डेनी ने 
नेहरू को “ अन्द्र से तोड-फोड करने वाला ” कहा। 

६ सितम्बर को, पत्रकार जौज सोकोल्स्की ने यहाँ तक कह डाला कि 
नेहरू की बनियों जेसी मनोदइत्ति है और “ कम्युनिज़्म के साथ उनका कम से 
कम १९२५ से सम्बंव है ।” यू. एस. न्यूज़ एण्ड वहड रिपोर्ट जैसे एक 
जिम्मेदार समझे जानेवाछे पत्र ने १७ अगस्त और ३१ अगस्त को लिखा कि 


ध्दे 


प॑ नेहरू छेडी माउटबेटन के असर में आकर अमरीका का विरोध करने लगे हैं । 
पुनर्मिलन 
परन्तु अनेक प्रभावशाली अमरीकी यह बात समझन लगे थे कि 
धमक्रियों और गालियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उल्टे उनसे एशिया मे 
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अमरीका की स्थिति के बिगिड जाने का खतरा है। वाशिग्टन में कुओमिताग 
वमथल अमरीकियों ने भारत के साथ अमरीका के सम्बंध बिगाड़ने के लिये 
कुछ उठा न रखा था । परन्तु १९०१ के सध्य से एक उल्ठा आन्दोलन वहाँ 
शुरू हुआ। भारत पर दबाव तो जारी रहा, पर साथ ही कुछ मित्रता का 
प्रदशन सी होने लगा । अमरीकी अधिकारी मतभेदों पर कम और सम्रान बातों 
पर ज़्यादा जोर देने लगें । 


उप-सहायक विदेश मंत्री वटन बेरी ने २८ फ़रवरी, १५५१ को कहा : 
“ पाकिस्तान और भारत . दोनों हमारी ओर मित्रता का भाव 
रखते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है ।... 


४ भारत...जिसकी आबादी ३० करोड़ है, बुनियादी तौर पर हमसे 
दोस्ती रखता है । मि नेहरू ने ज़रूर कुछ ऐसी बाते कही हैं और कुछ 
ऐसे कार्य किये हैं जिनको हम उचित नही समझते, परन्तु ऐसी चीज़ों की 
वजह से हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि भारत को जनतात्रिक 
देशों के परिवार का सदस्य बनाये रखना हमारे लिये कितना आवश्यक 
है । 23 
सहायक विदेश मंत्री मघी ने भी २८ जुलाई, १९५१ को भारत 

की नीति का कुछ इसी तरह का मूल्यांकन किया 


“ गोकि भारत की सरकार और उसके अधिकतर लोग घरेलू 
मामलों में तानाशाही और कम्युनिज्म के कट्टर विरोधी हैं, किन्तु सोवियत 
सघ और उसके अधीन देशों के खिलाफ पश्चिमी,.. देशों का 
भारत ने दृढता से साथ नहीं दिया है । दूसरी ओर, भारत स्वेच्छा से 
ब्रिटिश राष्ट्र समूह कासदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य है, और 
उसकी स्थापना के समय से ही, एक चीन के सवाल को छोड़ कर, प्राय 
सभी प्रइनों पर गे्‌र-कम्युनिस्ट देशों के साथ वोट करता आया है ।... 
कम्युनिस्टों के साथ, जो भारत की वर्तमान सरकार के सब से कहर 
आलोचक हैं, भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारें बहुत सख़्ती से 
पेश आती हैं । 


भारत के बारे में इतनी “समझदारी ” भब क्‍यों बरती जा रही थी! 
मई-जून १५०१ मे, वेदेशिक सम्बंधो के विषय में एक ग्रुप्त और बहुत ही 
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छः शक क्र रिपो ए 
महत्वपूर्ण कनाडा-अनरीका सम्मेढन हुआ था। उसकी करवाई की रिपोर्ट 
में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है 


“ एक कनाडा-वासी ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं के अन्दर 
तो कम्युनित्म का विज्ेप जप से विरोधी है, परन्तु बाहर वह उसकी 
ओर से एक अजीब ढंग से उदासीन रहता हैं| उसकी राय में इसके 
दो कारण हो सकते हैँ । एक तो भारत-वासी चीन में “ जनता की जीत 
को पश्चिम की हार समझते हैँ। दूसरे, भारत योरप में कम्युनिज्ञ्म 
के बढाव पर और कम्युनिस्टों के आधीन देशों पर उसके बुरे प्रभाव 
की ओर उचित ध्यान नहीं देता। कोई बहुत जोरदार त्रकका लगने 
पर ही भारत के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर पड़ सकता हैं--ऐसा घक्का 
उसे लग सकता था यदि पश्चिम वाले तिब्बत में कम्युनिस्टों के घुसने 
का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर पाते | 


४ सस्मेलन की राय थी कि “साम्राज्यवादी ” अमरीका के विरोध 
की भावना का गढ़ भारत है...। 


“ कनाडा-वासियों का खयाल था कि एशिया में अपने लिये सहानुभूति 
पेदा करने और कम्युनिज़्म का मुकाबला करने की पश्चिम की कोशिशों की 
सफलता या असफलता बहुत कुछ भारत पर निर्भर करेगी। भारत न 
सिफ एशिया का प्रमुख जनतातिक देश है, बल्कि उसने चूँकि अग्नेजों 
के राजनीतिक तरीकों और शासन प्रणालियों को विरासत में पाया 
है, इसलिये वह एशिया का सबसे दृढ़ और मजबूत भाग मी है।... 


“ कनाडावासियों का कहना है कि अमरीका को मि० नेहरू की 
कठिनाइयों को समझना चाहिये, और उनसे यह आशा नहीं करनी 
चाहिये कि वह एक अमरीकी राजनीतिज्ञ की तरह काम करने लगेगे। 
नेहरू के सुझावों का इस प्रकार स्वागत नहीं करना चाहिये जैसे “एक 
तीसरे दज के दोस्त की दूसरे दर्ज की सलाह ” का स्वागत किया जाता 
है। इससे वह हम लोगों के विरोधी बन जायेगे। एशिया में एक जनवादी 
नेतृत्व के विकास के लिये आवश्यक है कि पश्चिमी ताकते एशियाई 
नेताओं के साथ बराबरी का व्यवहार करें; उनकी राय सुने और 
यदाकदा उनकी सलाह पर चलना भी स्वीकार करे | 
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“कम से कम एक अमरीकी भी ऐसा था जो इन तर्की से सहमत 
था। उसने कहा कि मि नेहरू सौ प्रतिशत तो सही नहीं हें, पर 
“ क्राश चीन में भी हमारे पास एक नेहरू होता, यदि कोरिया में आधा 
नेहरु होता, और इंडोनीशिया में चौथाई नेहरू ही होता” तो झ्लितना 
अच्छा होता ।* ( टनेर रोबट की क्विताब, छृष्ठ ५५-६० ) 


सक्षेप में, मतलब यह था कि भारत जेसे महत्वपूण देश को 
जल्दबाजी में छोड नहीं जा सकता। भारत सरकार, बुनियादी तौर पर 
अमरीका की समर्थक है, और यदि कभी उस अपने देश के छोकमत का 
खयाल करके कुछ कहना पड़ता है तो हमें उसे पर नाराज नहीं होना 
चाहिये। माशल योजना के भूतपूर्व व्यवस्थापक पौल हौफमैन ने भी यही 
राय प्रकट की। उन्होने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों में बिल्कुल अधकच रे 
अमरीकी यह चाहेगे कि भारत को जो गेहूँ दिया गथा है, उसके बढले में 
भारत के स्कूली बच्चे हर रोज अमरीकी झण्डे की सलामी दिया करें । 


भारत के प्रति यह नया, ज़्यादा समझदारी का ” रुख कुछ सरकारी 
अधिकारियों और प्रोफेसरों तक ही सीमित नहीं था । रिपब्लिकन पार्टी के नेता, 
हैरोल्ड स्टेसेन ने ५ अक्तूबर, १५०१ को सेनेट की विदेश विभाग समिति 
के सामने कहा कि “भारत के साथ उठने वाले खास-खास सवालों पर हमने 
इस प्रकार का व्यवहार किया है कि उसके साथ हमारे सम्बंव और बिगड़ 
गये हैं । ” स्टैसेन ने विदेश विभाग पर आरोप छगाया कि वह ऐसी नौतियों 
पर चल रहा है जिनसे मारत में कांग्रेस पार्टो और ५० नेहरू की जड कमजोर 
हो रही है और भारत कम्युनिज़्म की गोद में जा रहा है। मतलब यह था कि 
भारत पर इतना अधिक दबाव न डालो कि उसका उल्टा असर पड़े । 


कुओमिन्तांग के समर्थक अमरीकी राजनीतिज्ञों के नेता, विलियम बुलिट 
ने लाइफ़ पत्रिका के १ अक्तूबर, १९०१ के अक में लिखा कि भारत को 
“ अग्नेज़ों के साथ और हमारे साथ सैनिक बातचीत करके पारस्परिक सुरक्षा 
का इन्तज्ञाम करने की कोशिश करनी चाहिये। ?! 


इस नयी नीति का तुरन्त अच्छा फल मिला। २५ दिसम्बर, १९५१ 
को न्यू योके टाइस्स ने भारतीय आम चुनाव के बारे में समाचार 
भेजते हुए लिखा : 
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अन्दहनी जानकारी रखने द।छे हतझं से मचना प्राप्त हुई है क्रि ज्ञीघ्र 
ही भारत ( सरकार ) और मी स्पष्ट रुप 

साथ देने लगेगा, क्योंकि अब ऐसी नीनिका देश के अन्दर बुरे 
राजनीतिक परिणाम होने का दर नहीं रहना 


है; 


० जनवरी, १९०७२ की सारत और अमरीका के बीच परस्परिक 


इरक्षा समझौता है| गया, जिससे प्रकट हुआ कि दोनों सरकारें अब झिर 
एक-दूसरे से सहयोग करने लगी हैँ! २६ जनवरी को न्यू योके दाइम्स 
जे इस बात पर सतोप प्रकट किया कि 


को तुलना में बेहतर ओर मित्रतापूर्ण हैं, ... 

“ जब हमारा भारत से कोई झगड़ा होता है, या भारत का हमसे, 
तो बह तफर्मील की बातों को लेकर होता है, बुनियादी बातों 
पर नहीं, , 


२० फरवरी १९५०२ को राजदूत चेस्टर बाऊन्स ने ऐलान किया 


“ पुराना वातावरण अब छेंट रहा है और भारत की सफलताओं 
की ( अमरीका के ) लोग अधिकाधिक तारीफ कर रहे हैं। ”” 
इस प्रकार, चन्द महीने के बाद, भारत ने अमरीकी योजनाओं में फिर 
बही महत्वपूणण स्थान प्राप्त कर लिया। फिर अमरीकी शासक चीन का काम 
भारत से लेने की सोचने लगे। हाल के कई बयानों में तो मौजूदा हिन्दुस्तान 
की चीन से तुलना भी की गयी है। 


१४ जनवरी, १९५२ को न्यू योक पोस्ट ने लिखा: 


“ चीन में तो हम असफल रहे, पर भारत में असफल रहने का 
दुस्साहस हम नहीं कर सकते। च्याग की छ्बती नॉव में तो हम दोलत 
डालते जा रहे हैँ, पर भारत की मदद करना. ..ज़्यादा अर्थ रखता है।” 
राजदूत चेस्टर बाऊल्स ने १५ जनवरी, १५५२ को ऐलान किया * 

“ यदि भारत में प्रजातात्रिक सरकार असफल रही, तो सम्पूण स्वतंत्र 
संसार वो एशिया भर में भारी धक्का लगेगा। जब कम्युनिस्टों ने चीन 
को जीता था, तब स्वतंत्र संसार को घक्का लगा था, उससे यह ज़्यादा 
बड़ा धक्का होगा .. 
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“ जीन के सबक से हमें चेतावनी मिली थी कि भारत में क्या हो 
सकता है | यदि हम इस सबक से भी फायदा नहीं उठा सकते तो 
निश्चय ही भविष्य अधकारमय है ।” 

“४ हमें इस सचाई का सामना करना ही पड़ेगा कि हमें भारत की 
और अधिक मदद करनी है । ” (“अमृत बाजार पत्रिका, २० जनवरी) 
न्यू थोक दाइम्स के कूटनीतिक सम्बाददाता जेम्स रेस्टन मे २४ 

जनवरी, १५०२ को समाचार भेजा 


“ टूमन सरकार भारत और जापान को केन्द्र बना कर एशिया में 
अपनी नीति का फिर से निर्माण कर रही है।.. ” 


रिपब्लिक के ४ फ़रवरी, १९०२ के अंक में उसके वाशिंग्टन 
सम्बाददाता टी आर बी ने लिखा 


“ पिछले दो सप्ताह से राजदूत चेस्टर बाऊल्स कोहरे की तरह 
वाशिंग्टन पर छाये हुए हैं। चाहे किसी कमिटी वी बेठक हो, चाहे 
समाचार पत्र वालों की दावत हो, या कोई प्राइवेट सभा हो - कही भी 
जाइये तो कोई ऐसी जगह न मिलेगी जहाँ बाऊल्स आपको बोलते नज्र 
न आयें। , उनका सन्देश बहुत सरल और बहुत महान है। वह 
यह कि जनतंत्र के लिये भारत ओर एशिया को बचाने के वास्ते हल 
मशीनगन से कहीं अधिक महत्वपूण है . 

“ सच्ची बात यह है कि आज १५०२ में भारत, १९४० के चीन 
की अवस्था में है । कम्युनिज्म अपनी पूरी मोहिनी डाल कर भारत 
तथा झदूर पूर्व को मायाजाल में फँसाने की कोशिश कर रहा है। यह 
क्रेमलिन और “चोथे सूत्र ” की टक्कर है और दोव पर आधी दुनिया 
लगी हुई है ।... अमरीका ने च्याग की सेनाओं को ढाई अरब डालर 
घोल कर पिला दिया, पर चीन उसके हाथ से निकल ही गया । सवाल 
यह हैं कि क्‍या अमरीफी कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों ने सचमुच इस 
अनुभव से कुछ सीखा है--ओर क्या वे मृत चीन की ओर से अपनी' 
आँखे हटा कर जीवित भारत की ओर निगाह डाल सऊते हैं । ” 
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नोवां अध्याय 
अमरीका के प्रति भारत की नीति 


अमरीका से घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की इन्छा भारत की वेदेशिक 
नीति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ४ दिसम्बर, ५०४७ को 
विधान परिषद में वेदेशिक्न मामलों पर पहली बहस चल रही थी, तो प॑० नेहरू 
ने ऐलान किया था 


“ हम अमरीका के साथ सहयोग करना चाहते हैं और सदा 
उसके मित्र रहेगे।”” 
अमरीका के सरकारी तथा व्यापारी क्षेत्रों म॑ सहानुभूति प्राप्त करने की 
भारत सरकार ने अनथक कोशिश की हैे। १९४५ में प० नेहरू ने अमरीका 
की यात्रा की तो इसी प्रयत्न के एक अग के रूप में | सरकार के बड़े अधिकारियों 
से भेंट करने तथा व्यापारिक सगठनों के सामने भापण करने के अलावा उन्होंने 
नेशनल सिटी बैंक के उपाध्यक्ष के साथ रात का खाना खाया और चेज 
नेशनल बेक के डायरेक्टरों के बोड के अध्यक्ष के साथ दोपहर का भोजन 
किया | ये दोनों अमरीका के सबसे बड़े बेक हैँ । 


भारतीय अधिकारी इस बात से अच्छी तरह परिचित रहे हैं कि 
अमरीकी सरकार को सबसे ज्यादा दिलचस्पी कम्युनिज्म से लड़ने में है । 
वाहिंग्टन में भारतीय राजदूत के दफ्तर से भारतीय अफसरों के कम्युनिस्ट- 
विरोधी बयान और यहां तक कि सन्देहास्पद समाचार भी अक्सर प्रकाशित 
होते रहते हैँ | उदाहरण के लिये, १० मई, १९५४८ को भारतीय राजदूतावास 
से एक विशेष समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें हिन्दू के नयी दिल्ली 
सम्बाददाता की भेजी हुईं एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि 
४ हैदराबाद का शासक कम्युनिस्टों को अपना मित्र बनाने की कोशिश में 
लगा है।” यह भी शायद आकरिमिक घटना न थी कि पंडित नेहरू के 
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अमरीका पहुँचने के ठीकू बारह दिन पहले भारत सरकार के गृह विभाग ने 
* भारत में कम्युनिस्ट हिसा ” नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और 
उसे भारतीय दूतावास ने बाशिग्टन में खूब बॉटा था । 


भारत के जो दूत अमरीका की सरकार से कोई मदद या कजो मांगने 
जाते हैं, वे भारत में कम्युनिज़्म के “ख़तरें ” का जिक्र करना कभी नहीं 
भूलते। २० अक्तूबर, १५९४८ को राजदूत सर बी. रामा राव ने अमरीका से 
को मागा तो कहा 


“पूव में कम्युनिज्रम के मुकाबढे में संतुलन कायम रखनेवाली 
एक्रमात शक्ति, भारत है ।” 


२४ दिसम्बर, १९५५० को श्रीमती पंडित ने एक प्रेस कान्फ्रेस में करे 
पर गेहूँ पाने की भारत की इच्छा को समझाते हुए कह्दा . 


“,,,जिस हद तक भारत अपना पेट भर सकेगा और अपना 
जीवन स्तर ऊपर उठा सकेगा, उसी हद तक' वह वर्तमान सक्ृद -- 
कम्युनिज्म--का मुकाबला करने में भी मदद दे सकेगा ।” 


अमरीका की दोस्ती पाने के लिये भारत सरकार ने कुछ और भी 
असाधारण उपाय काम में लाये हैं । प्रचार करने के लिये उसने छ. महीने के 
लिये एक अमरीकी विशेषज्ञ को नौकर रखा और उसके ऊपर ५० हजार डालर 
खर्च किये । माहवारी तनख्ा के रूप में यह ४० हज़ार रुपया मासिक बेठता है। 
जैसे सिगरेट या किसी और वस्तु का बाज्ञार में विज्ञापन होता है, वैसे ही इस 
विशेषज्ञ को भारत का अमरीका में विज्ञापन करने कहा गया था। 


असलियत तो यह है कि अमरीका की मित्रता प्राप्त करने की प्रबल 
इच्छा का भारत की पूरी वेदेशिक नीति पर प्रभाव पडा है । 


भारत की वेदोशिक नीति के पिद्धान्त 


सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत की वैदेशिक नौति एक 
स्वतंत्र नीति है । परन्तु इस मोटी परिभाषा का कोई विशेष अथे नहीं होता । 
जैसा कि स्वयं पंडित नेहरू ने कहा है 
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“ ससार में बहुत से देश हैं .., जो कहने को सौ फीसदी स्वतंत्र 
और व्यवहार में सौ फीसदी परनंत्र हैं, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति नहीं 
कि अपनी इच्छा के अनुसार काय कर सके; क्योंकि राजनीतिक, 
आर्थिक, अथवा किमी ओर दृष्टि से वे क्विसी दूसरे देश की इच्छा पर 
निभर करते हैं ।” ( खतंत्रता और उसके बाद, प्र १३४ ) 


भारत की वेदशिक नीति की एक और व्याख्या इस प्रकार की गयी है 
कि वह शान्ति और स्वतंत्रता का समथन करने वाली नीति है । परन्तु इसका 
भी कोई विशेष अथ नहीं होता क्योंकि पुन. पंडित नेहरू के ही शब्दों में 
“ यह बडी सुन्दर बात है जब हम कहते हैं कि हम शान्ति और 
स्वतंत्रता का समर्थन करते हैँ, फिर भी उससे एक कोरी सदिच्छा से 
अधिक कुछ विशेष मतलब नहीं निकलता। 
“ ,,,अस्पष्ट ढंग से यह कह्दना कि हम जञानिति और स्वन॑त्रता के 
समर्थक हैं कुछ माने नहीं रखता क्योंकि यह तो हर देश कह सकता 
है, चाहे उसका असली उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो। ” ( वही पुस्तक, 
प० २०१ ) 
इन दो हवाई बातों के अलछाबा यह कहा जाता है कि सारत की 
ब्रेदेशिक नीति तीन बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है। 

पहला सिद्धान्त यह कि भारत किसी “गुट ” में शामिल नहीं होगा। 
प॑० नेहरू ने कहा है कि हम “इस बडी शक्ति या उस बड़ी शक्ति के साथ 
मिल कर इस आशा से उसके पिछलर्गू नहीं बनाना चाहते कि उसकी थाली के 
चन्द बचे हुये टुकड़े हमे भी मिल जायें।” परन्तु भारत को ब्रिटिश 
कौमनवेल्थ का मेम्बर बनाये रखने के फैसले के समथन में उन्होंने कहा था: 

“४ यदि हम कौमनवेल्थ से अपने को बिल्कुल अछूग कर ले तो दम 
दुनिया में एकदम अकेले पड जायेंगे। हम एकदम अकेछे नहीं रह 
सकते और इसलिये हमें किसी न किसी दिशा में झुकना ही पड़ेंगा। 
और यह किसी दिशा में झुकना आदान-प्रदान के आधार पर ही 
होगा ...। दूसरे शब्दों में, उसकी वजह से हो सकता है कवि हमें 
आज की तुलना में कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों अपने ऊपर लेनी पड़े | ” 
( बही पुस्तक, पृष्ठ २७९ ) 
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अत भारत सरकार ने व्रिटिग कौमनवेल्थ की ओर झुकने का निश्चय 
क्रिया जिसके दो सदस्य अटलान्टिक समझौते पर दस्तख़त कर चुके हैं और 
दो प्रशान्तर समझौते पर । अर्थात , भारत सरकार एक ऐसे गुठ की ओर झुकी 
है जिसका अमरीका से घनिष्ठ सम्बंध है । 

दूसरा बुनियादी सिद्धान्त औपनिवेशिक देशों को मदद करना बताया 
जाता है । २६ सितम्बर, १५४६ को पं, नेहरू ने एक प्रेस कान्फ्रेम्त में कहा 
था कि “ भारत पराधीन देशो की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का दढता से समर्थन 
करेगा ।” १९ दिसम्बर, १९४८ वो उन्होंने अखिल भारतीय काग्रेस कमिटी के 
अधिवेशन में कहा : “ हमारी वेदेशिक नीति यह है कि किसी विदेशी गरक्ति 
को किसी एशियाई देश पर राज नहीं करना चाहिये। '” इसका मतलब है कि 
अमरीका के गुलाम पुअरटो रिको, आदि देश पं, नेहरू के इस सिद्धान्त की 
सीमा के बाहर पडते हैं। स्वयं एशिया में, मलाया पर अग्रेजों का राज है 
और हिन्द चीन में फ्रास एक खूनी युद्ध चला रहा है और पं० नेहरू ने अभी 
तक इन दोनों देशों के स्वतंत्रता सग्रामों की मदद के लिये कुछ भी नहीं 
किया है। अत भारत की नीति की कुछ इस प्रकार व्याख्या की गयी है 
और उस्ते इस तरह कार्यान्वित किया जाता है जिससे अमरीका को कोई 
परेशानी न हो । 


तीसरा सिद्धान्त रंगभेद का विरोध करना है। परन्तु हम शायद्‌ यह 
भूल जाते हैं कि रंगभेद दक्षिणी अफ्रीका में ही नहीं, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया 
ओर कई अन्य देशों में सी है। परन्तु इन देशों का तो पं० नेहरू इस सम्बंध 
में अभी ज़िक्र तक नही करते । 


आर्थिक ओर सेनिक स्थिति 


४ दिसम्बर, १९४७ को पं० नेहरू ने विधान परिषद के सामने भाषण 
करते हुए कहा था * 

“ अन्तिम रूप में, बेदेशिक नीति आथिक नीति से निकलती है; 
और जब तक भारत अपनी आर्थिक नीति को पूर्ण रूप से निधोरित नहीं 
कर लेता, तब तक उसकी वेदेशिक नीति क्रिसी कदर घुंधली, अस्पष्ट, 
और राह खोजती हुईं सी मालूम पड़ेगी। मुझे दुख है कि हमने अभी 
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तक कोई रचनात्मक आध्िक योजना या आशिक नीति नहीं निश्चित की 
है. ..जब हम यह काम कर छेगे तब हमारी वेदेशिक नीति इस सभा के 
सामने दिये गये तमाम भापणों से उननी निधोरित नहीं होगी, जितनी 
वह हमारी आर्थिक नीति से होगी ।” ( वही पुस्तक, पृष्ठ २०१ ) 


तब से, भारत की आर्थिक नीति भी स्पष्ट हो गयी है। हमारः व्यापार 
अधिकतर वत्रिटिंग कौमनवेल्थ और अमरीका से होता है। हमारी आर्थिक 
विकास की योजनाएँ विदेशी, विशेष ऋर, अमरीकी पूंजी पर निभर करती हैं । 
अग्रेग ओर अमरीडी पूंजी भारत की आयिक व्यवस्था के नि्णायक्र अगों 
पर छायी हुई है। भारत सरकार की आर्थिक नीति अमरीकी जरुरतों के अनुसार 
बनायी जाती है । 3 जुलाई, १९०० को रबये पंडित नह॒रू ने स्वीकार किया 
था कि “ हमारी आविक व्यवस्था, जाहिर है कि इगलेण्ड और दूसरी पश्चिमी 
ताकतों से वंत्री हुईं है । ” इसके बाद उन्होंने जल्दी से यह भी कह डाला 
था कि “ राजनीतिक नीति में यह बात नहीं है।” लेकिन उन्होंने यह नहीं 
बताया कि १५४७ में उन्होंने जो यह सिद्धन्त स्थापित किया था कि वेदेशिक 
नीति आर्थिक नीति से निकलती है, वह १९०० में केसे अठा हो गया ' 


इसलिये, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक प्रव्नो पर, भारत प्राय अमरीका के साथ 
रहता है। कभी-कभी तो इससे बडी अजीब स्थिति पेंदा हो जाती है। १२ 
सितम्बर, १५०१ को सयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और मामाजिक समिति में 
भारतीय प्रतिनिधि टी० टी० क्रृष्णमाचारी ने “ व्यापार को रोकने वाले 
नियमों ” पर बोलते हुए पहले यह कह। कि “ उनके मन में अमरीकी प्रस्तावों 
से कोई उत्साह नही पेंदा होता,” और बाद में बोले कि भारत सरकार के 
आदेश के अनुसार वह उसका समर्थन करेंगे। अमरीकी प्रस्ताव में कद्दा गया था कि 
किसी सरकार को बाहर से आने वाले माल पर चुंगी या टेकक्‍स आदि लगा कर 
स्वतंत्र होड को नहीं रोकता चाहिये। पिछड़े हुए और कमज़ोर देशों का 
कहना था कि उन्हें अपने उद्योगों को विदेशी, विशेष कर, अमरीकी 
होड से बचाने के लिये इस तरह के टेक्स लगाने ही पडेगे । 


जहाँ तक सामरिक प्रश्नों का सम्बंध है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 
रत के पड़ोसी अमरीका या व्रिठेन से घनिष्ठ रुप से सम्बंधित हैं। 
कांग, मलाया, अदन, और फ़ारस की खाड़ी की शेखों की रियासत्तें अंग्रेजों 
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में 
हींग 


दी गुलाम हैं। लंका, इराक, और जौटन, मिश्र से ब्रिटेन के फौजी समझौते 
हूं जो इन देशों की पराधीनता का दूसरा नाम है। दक्षिणी कोरिया और 
प्रशान्त महासागर के अनेक द्वीप अमरीकी फ्ौजों के कब्जे में हैं । जापान, 
फ़ार्मोसा, फिलीपाइन और सऊदी अरब में अमरीछा के फ्रौजी अड्डे हैं। 
एक भारतीय लेखक विद्या प्रकाश दत्त के शब्दों में : 

“ अतः पश्चिमी और पूर्वी ” ताकतों के बीच यदि युद्ध छिड़ा तो 
एशिया के, विशेष कर प्रशान्त महासागर क्षेत्र के अधिकतर देश पायेंगे 
कि वे पहले से ही एक पक्ष के साथ बंधे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पश्चिमी 
योरप के देशों के साथ फौजी समझौते कर रखे हैं। ” 
अत हमने भी अगर पहले से ही यह ते नहीं कर लिया है कि हम 

हर हालत में अग्रेज्ञ-अमरीकी गुट का ही साथ देगे, तो भारत सरकार को इन 
फौजी समझौतो को देख कर गहरी चिन्ता में पड़ जाना चाहिये । 


परन्तु, असलियत तो यह है कि स्वय॑ भारत अपनी फौज के लिये 
हथियार और सामान और ट्रेनिंग देने वाढे अफसर ब्रिटिश कौमनवेल्थ या 
अमरीका से मंगाता है। भारत की सेनाओं की शिक्षा-दीक्षा, व्यवस्था व 
संगठन सब अग्रेज अफसरों की सलाह से होता है । भारतीय सेना अग्रेज् सेना 
के साथ मिल-जुल कर मोर्चेबन्दी का अभ्यास करती है। जैसा कि अमरीकी 
कूटनीतिज्ञ विलियम बुलिट ने हाल में कहा था 


“ दूसरे महायुद्ध में भारतीय सेना बीस लाख सिपाहियों की एक 
शानदार फौज थी । परन्तु उनके हथियार सब ब्रिटेन या अमरीका के 
बने हुए थे। भारत खुद एक जीप तक नहीं तैयार कर सकता था। ” 


और तब से अमरीका के साथ हमारे देश का फौजी सहयोग और 
बढ़ता ही गया है । 


[ 


सितम्बर, १९४८ में अमरीका के समुद्री बेंडे का एक सदूभावन। मण्डल 
एक कूजर और दो डिस्ट्रौयर जहाज्ञों के साथ बम्बई मे आया । एडमिरल रिचडे 
कौनोली इस मण्डल का नेता था। बम्बई के प्रधान मंत्री बालासाहब खेर ने 
उसका स्वागत करते हुए कहा . 
“ एक शक्तिशाली समुद्री बेडा बनाने के काम में हमें आपके जेसे 
देशों की मदद की आवश्यकता है...। 
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१६ जनवरी, १९४५ को ल्यू योक टाइम्स के सामरिक आलोचकऋ 
हेनसन बाल्डविन ने समाचार दिया कि सारतीय और पाछिस्तानी फौजों के 
अफसर लीवेनबर्थ के अमरीकी फौजी कालिज में शिक्षा पा रहे हैं । 


अप्रेल, १९४५ में एक भारतीय फौजी मिशन अमरीका गया । इसमें सेना 
तथा समुद्री बेड़े के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल थे । उसका उद्देश्य अमरीका 
में फोजी सामान खरीदना और वहाँ बडे भारतीय अफपरों की शिक्षा का प्रबंध 
करना था । जुलाई में भारतीय सेना के कनल के. एस, काटोंच और कर्नल 
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एस, पंडित को अमरीका में ऊँची फौजी शिक्षा पाने के लिये भेजा गया। 


१९४५९ के अन्त में एक और भारतीय फौजी मिशन अमरीका गया । 
इसमें रक्षा विभाग के मंत्री एव, एम. पटेल, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर 
जनरल कलवन्त सिह और समुद्री बेडे के सेनापति वायस-एडमिरल पेरी 
भी शामिल थे। 


३० जून, १९५० को लीवेनवर्थ कालिज्ञ (अमरीका ) के दीक्षान्त 
समारोह में कुछ भारतीय और पाकिस्तानी अफसरों ने भी भाग लिया । 


१९०१ के शुरू में, दक्षिण भारत में वेलिंग्टन के संयुक्त सेनिक स्टाफ 
कालिज में कुछ अमरीकी अफसरों ने भी भाग लिया। 


लेकिन, अमरीका में फौजी सामान खरीदने में काफी कठिनाई पड़ी । 
२७ माचे, १५४० को न्यू योके टाइम्स ने समाचार प्रकाशित किया 


“ भारत ओर पाकिस्तान दोनों अमरीका मे हथियार खरीदना 
चाहते हैं और इसके लिये डालर खर्च करने को भी तेयार हैं । परन्तु, 
अमरीकी विदेश विभाग इसकी इज्जाजनत नहीं देता । और यह रोक 
उस समय तक लगी रहेगी जब तक दोनों डोमीनियनों के बीच 
मौजूदा तनाव कायम रहेगा। 


“ परन्तु, छुदूर पूवे में तैनात अमरीकी अफसर, ..चीन के बिखर जाने 
के कारण, भारत और अमरीका के बीच अधिक से अधिक घनिष्ठ 
सम्बंध स्थापित करने को तेयार हैँ । ” 


इसके लगभग एक साल बाद अमरीका के न्यूजर्सी प्रदेश में दक्षिणी 
एम्बीय नामक स्थान में एक बड़ा भारी विस्फोट हुआ। उससे प्रकट हुआ कि 
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पाकिस्तान की अपरीका जहाज़ भर-भर कर गोला-बारूद, बम और दूसरा 
फौजी सामान भेज रहा था, जब कि हिन्दुस्तान को उसने फौजी सामान बेचने 
से इनकार कर दिया था। १० जून, १५०० को श्रीमती पंडित ने विदेश 
विभाग के अधिकारियों से मिल कर इस घटना घर अपनी “ चिन्ता ”* प्रगट 
की और कुछ मोला-बारूद ओर होमन टेक भारत के लिये मागा। 
माचे १९५१ में भारत सरकार ने अमरीका से फौजी सामान खरीदने 
के सम्बंध में एक समझोता किया और उसमें अमरीका के पारस्पिक स॒रक्षा 
सहायता कानून (१५४९ ) की हार्ते मान छी। मगर इस समझौते की ख़बर 
प्रकाशित नही की गयी--शायद्‌ इस खयाल से कि कोई यह न समझे कि 
अमरीका से गेहूं कज पर लेने के एव में भारत को इस समझौते पर दस्तखत 
करना पडा है। 
अमरीका में भारतीय अफ़सरों की शिक्षा होना और अमरीकी सामान 
पर भारतीय सेना का निर्भर रहना--ये दो ऐसी बातें हैं जिनके कारण भारत 
कमी पूरी तरह स्वतंत्र नीति पर नहीं चल सकता । भारत और अमरीका 
के लेखक लौरेंस के रोजिजर ने लिखा है 
“, ,,जब कोई कमजोर सरकार किसी बडी ताकत से फौजी मदद 
पाने की कोशिश करती है, तब उसका कम से कम इतना मतलब तो 
होता ही है कि यह मदद ऐसे ढंग से इस्तेमाल नहीं की जायगी जो 
बड़ी ताक़त के बुनियादी सामरिक दृष्टिकोण से टकराता हो। और एक 
बार ऐसा सम्बंध कायम हो जाने पर दोनों पक्ष जानते हैं कि यदि 
उनके बीच कभी कोर तीव्र राजनीतिक या आर्थिक मतभेद पेदा हुआ, 
तो उनका यह सहयोग ज्ञारी न रह पायेगा। यदि विदेशी सलाहकारों 
को बड़ी ताकत ने वापिस बुला लिया, या फौजी सामान भेजना बन्द 
अथवा कम कर दिया तो कमज़ोर देश की सेना और सरकार सकट में 


पड जायगी। इसलिये, एक बार ऐसा समझौता करने पर, कमजोर 
सरकार को बड़ी ताकत से राजनीतिक सम्बंध बताये रखने के लिये एक 
फौजी कारण भी मिल जाता है । ” ( पृष्ठ १३१-३२ ) 


सुदूर पृ के सम्बंध में अमरीका से मतभेद 


इन आर्थिक और सैनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए किसी को इस 
एः हीं . 25० पक. में 
बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि वैदेशिक मामलों में अक्सर भारत की 
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राय अमरीका से मिलती रही है। भारत सरकार ने मागठ योजना की खूब 
प्रशंधा की है। भारत सरकार ने मलाया और इंडोनीगिया के कम्युनिस्टों की 
निनदा करके और बमों सरकार को कमा देकर अमरीकी सरकार का मतलरूब 
साधने में मदद की है| अक्तूबर १९४५८ की ओझोमनवेल्थ कास्फ्रेंस में भारत 
परकार ने फिर से हथियारबन्दी करने और पश्चिमी योरप की ताकतों का गुट 
बनाने का समर्थन किया था। रोजिजर ने १९०० के शुरू में ही अपनी पुस्तक 
में यह लिखा था 


“ निस्सन्देह, कुछ अन्तरराष्ट्रीय सत्रालो पर नयी दिल्ली ने 
अधिकतर कमजोर गक्तियों की तुलन' में अधिक स्वतंत्र रुख अपनाया हे | 
परन्तु, यह स्वतंत्रता समय बीतने के साथ कम होती गयी है। जसे-जेसे 
बड़ी शक्तियों के बीच और भारत के अन्दर विरोधी तत्वों के बीच तनाव 
बढ़ता गया है, वैसे-वेसे भारत सरकार धीरे-धीरे व्रिटेग और अमरीका 
की ओर. बढ़ती गयी है, यद्यपि स्वतंत्र वेढेगिक नीति की शाब्दाब॒ली 
को उसने अभी नहीं छोडा है।” (“ भारत और अमरीका, पृष्ठ ३५ ) 


लेकिन, १६००-०१ में चीन, कोरिया, और जापान के सवालों को लेकर 
भारत और अमरीका की सरकारों के बीच तीव्र मतनेद उठ खडे हुए । 


ब्रिटिश सरकार से परामश करने के बाद, ३० दिसम्बर, १९४० को 
भारत सरकार ने चीन की जनवादी सरकार को मानता दे दी । उस समय 
अमरीका ने उसकी इस कारबाई का कोई उम्र विरोध नहीं किया था। 
परन्तु, ब्रिटेन की तरह भारत केवल कागज्जी तौर पर मानता देकर ही संतुष्ट 
नहीं हो गया। उसने चीन के साथ पूण कृठनीतिज्न सम्बंध स्थापित किया 
और वह खुलेआम इस बात का समर्थन करने छगा कि अन्तरराष्ट्रीय 
संस्थाओं में चीन की जनवादी सरकार को स्थान मिलना चाहिये। ययपि 
भारत सरकार चीन की अनुपस्थिति में भी सथुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा समिति 
के फेसलों को मानती रही, फ़िर भी वाशिग्टन के च्यांग-पररुत अमरीकी 
शजनीतिज्ञों ने कस-कस कर भारत पर चोट करना झुरू कर दिया । 


आम तौर पर कोरिया के सवार पर भारत की नीति अक्तूबर १५५० 
तक, अमरीका के साथ रही। सपुक्त राष्ट्र सघ के जिस अस्थायी कोरिया कमीशन 
ने १९४८ में दक्षिणी कोरिया में अलग से चुनाव कराने की इजाजत दी थी, 
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उस कमीशन के अध्यक्ष एक भारतीय अफमर श्री के पी, एस. मेनन थे । 
उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया के बारे में जो कमीशन बनाया, उसमें 
भारत की ओर से डा० अनूप सिह शामिल थे । 


२७ जून, १९५० को अमरीका ने सुरक्षा समिति से शिकायत की कि 
उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया है। इसके बारह घंटे 
के अन्दर भारतीय प्रतिनिधि ने, जो उस समय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था, 
अमरीका की शिकायत पर विचार करने को बैठक बुला भेजी । बैठक के अन्दर 
उसने अमरीका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि दक्षिणी कोरिया के 
प्रतिनिधि की बात छुनी जाय, पर उत्तरी कोरिया के प्रतिनिधि को बुलाया न 
जाय । इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने अमरीका के उस प्रस्ताव का समर्थन 
किया जिसमें उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया था और 
उससे ३८वें अक्षाश के पीछे अपनी फोजे हटा ले जाने के लिये कहा गया 
था। उसने उत्तरी कोरिया के इस कथन को अनसुना कर दिया कि हमला 
वास्तव में दक्षिणी कोरिया ने किया था। उसने अखबारों में प्रकाशित इस 
समाचार की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि दक्षिणी कोरिया की फ्रौज़ें कुछ 
इलाकों में उत्तरी कोरिया के अन्दर घुस गयी हैं। और जिस तेजी के साथ 
सुरक्षा समिति के अन्दर एक के बाद दूसरा सवाल उठ रहा था, उसे देखते 
हुए यह सम्भव नही दिखताथा कि भारतीय प्रतिनेधि हर सवाल पर नयी 
दिल्‍ली से सलाह के रहा था। लगता है कि उसे एक आम हिदायत दे दी 
गयी थी कि कोरिया के मामले में अमरीका का समर्थन करो और वह उसी 
पर अमल कर रहा था । 


२७ जून को, उत्तरी कोरिया का जवाब आने के पहले ही और कोरिया में 
सैनिक हस्तक्षेप करने के अमरीकी फैसले के चन्द घंटे बाद ही सुरक्षा समिति 
ने वह अमरीढी प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें सभी देशों से दक्षिणी कोरिया 
की मदद करने को कहां गया था । नगरी दिल्‍ली से हिदायत आने में देर हो 
जाने के कारण भारतीय प्रतिनिधि इस प्रस्ताव पर समिति की बैठक में वोट 
न दे सका | लेकिन, बाद में भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि वह इस 
प्रस्ताव का समर्थन करती है और उसने ३०० भआदमियों की एक डाक्टरी 
टुकडी भी दक्षिणी कोरिया में भेज दी । 
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७ जुलाई को घरक्षा समिति ने अमरीका से कहां कि वह दक्षिणी 
कोरिया में लडने वाली सभी विदेशी फ्रौजों की एक संयुक्त कमान बनाये । 
भारत ने इस प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया। लेकिन, बाद में भारत सरकार 
ने इस प्रस्ताव के मानने का भी ऐलान कर दिया । 


४ सितम्बर को कोरिया कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोट सथुक्त राष्ट्र 
की साधारण बेठक ( जनरल असेम्बडी ) के सामने रखी | उसमें विशेष रूप से 
कोरिया में अमरीकी नीति का समर्थन किया गया था। इसके कुछ दिन पहले 
यद्यपि भारत सरकार सिघमन री सरकार की और अमरीकी नीति की कुछ 
आलोचना कर चुकी थी, पर भारतीय प्रतिनिधि ने बिना किसी भी तरह की 
चूँ-चपर किये रिपोट पर दस्तखत कर दिया। 


७ सितम्बर को भारत ने सुरक्षा समिति में सोवियत के उस प्रस्ताव 
का विरोध किया जिसमें युद्ध के कानूनों को तोइ कर गैर-फौजी आबादी पर 
अंधा-धुंध बम बरसाने की निन्‍दा की गयी थी । प्रस्ताव पर बोलते हुए सर 
बी. एन, राव ने कहा . 


“ मुझे मानना पड़ेगा कि कोरिया में बडे पेंमाने पर बमबारी की 
खबरें भारत में काफी फेली हुई हैं और उनसे भारतीय जनता को 
भारी धक्का लगा है | ” 


अमरीकी फौजी कमान के बयानों में भी यह तसलीम किया गया था 
कि कोरिया के शहरों, गॉवों, और कारखानों पर अधा-छुंघध बमबारी की जा 
रही है। पर भारतीय प्रतिनिधि ने इस आधार पर सोवियत प्रस्ताव का 
विरोध किया कि अभी इस आरोप की जांच नहीं हुई है। किन्तु उसने स्वयं 
भी यह सुझाव नहीं रखा कि इसकी जांच होनी चाहिये । 
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अक्तूबर १५०० तक भारत ने कोरिया के सवाल पर कमी अमरीका के 
खिलाफ वोट नहीं दिया । इस बात का महत्व कम नहीं समझना चाहिये । 
जैसा कि अमरीकी रक्षा विभाग ने हाल में कहा था - 


“ ,., एक ऐसी घड़ी में, जिसे युद्धोत्तर संसार के इतिहास की सबसे 
नाजुक घडी कहा जायगा, भारत अमरीका के साथ था। ” 


श्ज्ज 


» अक्तूबर, १९५५० को सयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण बेठक ने एक 
प्रस्ताव पास किया जिसमें एक तरह से जेनरल मेंकार्थर को उत्तरी कोरिया पर 
हमला करने की इजाजत दे दी गयी थी। भारत इस बिना पर तटस्थ रह 
गया कि ऐसा करने पर चीन के लड़ाई में आ जाने का अन्देशा है । यही से 
अमरीका और भारत में मतभेद आरम्भ हुआ। इसी समय से भारत सदा 
बातचीत के द्वारा कोरिया के झगड़े को सुलझाने का प्रयत्न करने लगा और 
अमरीका किसी शान्तिमय हल के रास्ते में अडगे लगाने लगा । अमरीका ने 
प्रस्ताव रखा कि चीन को आक्रमणकारी घोषित कर दिया जाय और उसके 
साथ किसी प्रकार का व्यापार न किया जाय । मारत ने इसका विरोध किया । 
ये मतभेद मई १९५१ तक इसी तरह कायम रहे । जब मई में कोरिया सें 
सुलह की बातचीत शुरू हुईं तो इस मतभेद पर थोड़ा पदों पड़ा गया । 


जापानी शान्ति सधि के अमरीकी मसविदे पर भारत ने दस्तख़त करने 
से इनकार कर दिया क्योकि उसमें जापान में अमरीक्षी फौज रखने और पास 
के द्वीपों पर अमरीकी अधिकार रखने की बात कही गयी थी । वेसे भारत इन 
बातों के खिलाफ नहीं था, पर उसका कहना था कि उनके बारे में अमरीका 
को जापान के साथ अछूग से कोई समझौता करना चाहिये। इस आशय का भारत 
सरकार ने एक नोट भी अमरीकी सरकार को छिखा, पर उसकी यह हिम्मत 
नहीं हुईं कि वह खलमखुछा अमरीका का विरोध करे | इसीलिये, उसने सान 
फ्रांसिस्को के शान्ति सम्मेलन में भाग नही लिया, यद्रपि वहों उसे इस बात 
का अवसर मिल सकता था कि अमरीकी मसविदे में सशोधन करने पर भारत 


ज़ेर दे सके । 


सुदूर पूव की समस्याओं पर भारत और अमरीका के मतभेद, वास्तव 
में, चीन के प्रति उनके भिन्न दृष्टिकोण से उत्पन्न हुए हैँ । चीन के प्रति भारत 
की भावना शताब्दियों से गहरी सहानुभूति की भावना रही है और एक समान 
शत्रु के रूप में साम्राज्यवादी शोषण का मुकाबला करने के कारण आधुनिक 
काल में इस भावना ने दृढ आतृत्व का रूप धारण कर लिया है। दूसरी 
ओर भमरीका का दृष्टिकोण प्रधानत. इस बात से बना है कि एक सौ बरस 
से वह चीन का हिस्सा-बॉट करके शोषण करने में भाग छेता रहा है. । अतः 
जहाँ भारत के लोग मानते हैं फ्ि चीनियों को अधिकार है कि वे जेसी 
सरकार पसन्द करें, अपने यहाँ बनायें, वहों अमरीकी शासक उनका यह 
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की. केन्थ है 


अधिकार मानने को तेयार नही हैँ--विज्ञेपकर तत्र जब 'कि चीनियों की पसन्द 
उनको नापसन्द हो । 


[&। 


सरकारी तौर पर भारत और अमरीका के बीच जो नी मतभेद प्रेदा 
हुए, वे क्षणिक और कुछ विशेष प्रव्नों पर थे। वे प्रायः उन्हीं सवालों पर 
और उसी समय उठते थे जिन सवालों पर और जब कनी विटेन और अमरीका 
के बीच मतभेद पेंदा होते थे। यद्यपि यह भी सच हैं कि मारत की तरह विटेन, 
चीन के प्रति एक दृढ नीति पर न चल सका, कोरिया के सवाल पर वह 
आत्मसमर्पण ऋर बेंठा और उसने जाणनी संधि पर भी दस्तखत कर दिया । 


भारत-अमरीकी मतमभेदों की ओर संसार का ध्यान १९५.०-०७१ से 
तब आकर्षित हुआ जब कि उनकी वजह से चीन के खिलाफ अमरीका एक संबत्त 
मोचा न बना सका । अखबार पढने वाले भारत के छोग जानते हैं कि मारत 
सरकार ने यह नीति प्रधानत. जनमत के प्रभाव के कारण ही अपनयी थी 


भारत का जनमत 


भारतीय जनमत सदा अमरीकी गुट में गामिल होने का दह चैरोधी 
और चीन से मित्रता रखने का प्रबल समथेकर रहा है। एशिया में विदेशी 
शक्तियों के हस्तक्षेप की उसने हर कदम पर निनन्‍्दा की है । जब अमरीका ने 
कोरिया में हस्तक्षेप किया तो भारतीय जनमत और समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया 
उग्र विरोध की थी । भारत सरकार द्वारा अमरीका का समर्थन किये जाने के 
बाद कुछ समाचार पत्र ढीले पड़ गये, पर जब एचीसन ने पं० नेहरू के सुझ्माव 
को मानने से इनकार कर दिया और सोवियत प्रतिनिधि सुरक्षा समिति में 
लौट आये तो सभी भारतीय समाचार पत्र फिर बड़े जोरों से अमरीका की 
आलोचना करने लगे । 


रौबट ट्रम्बल ने इस विपय में नयी दिल्‍ली से एक समाचार भेजा था जो 
न्यू यौंके टाइम्स के ७ जुलाई, १९७० के अक में छपा था . 

“ कूटनीतिज्ञों और यहाँ के दूसरे पर्यवेक्षकों की राय है कि भारतीय 
जनमत की नाजुक दशा को देखते हुए प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल 
नेहरू के लिये यह एक बहुत हिम्मत का काम था कि उन्होंने सुरक्षा 
समिति का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसमें उत्तरी कोरियाई 
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आक्रमण की निन्‍दा की गयी थी और उसका मुकाबला करने के उपाय 
निश्चित किये गये थे ..! 


“,,,इस मामले में प॑, नेहरू ने, , यह खतरा मोल लिया था हि 
हिन्दुस्तान के लोगो का एक बडा हिस्सा उनसे नाराज़ हो जाय। यह 
हिस्सा वह है जो पूर्व और परिचिम के प्रइन से बहुत जल्दी प्रभावित हो 
जाता है। यही कारण है कि नेहरू के काये की प्रशंसा बहुत साहस 
का कार्य कह कर की जाती है । 

“ कोरिया में युद्ध शुरू होने पर बहुत से प्रभावशाली हिन्दुस्तानी 
अखबारों ने कहा था कि बहों का संघर्ष एक अन्दहनी मामला है जो 
अपने-आप सुलझ जायगा और जिसमें किसी बाहरवाले को हाथ नहीं 
डालना चाहिये । राष्ट्रपति दमन के ऐलान और कोरिया में तत्काल 
अमरीकी फौजों के कूद पडने की सख्त शब्दों में निन्दा की गयी थी 
और कहा गया था कि देखो, फिर पश्चिम वाले एक शुद्ध एशियाई 
मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं । 

“ प्रधान मंत्री ने बहुत ध्यान पूर्वक प्रश्न का अध्ययन और विचार 
-विनिम्रय करने के बाद कोरिया पर अपना मत स्थिर किया। अपने 
मंत्रिमण्डल की बेठक बुलाने के पहले वे जिन छोगों से मिले, उनमें 
अमरीका के राजदूत लौय हेण्डरसन भी थे जिन्होंने प्रधान मंत्री को 
अमरीका का दृष्टिकोण समझाया । .. 


“४ म्ि, हेण्डरसन ने पं, नेहरू के सामने अमरीकी दृष्टिकोण का साफ़ 
शब्दों में और पूरा स्पष्टीकरण किया जिसे नेहरू ने बड़ी उत्सुकता और 
दिलचस्पी के साथ छुना ।... 

“ परन्तु, ठीक मंत्रिमण्डल की बेठक के दिन मि, हेण्डरसन से 
नेहरू की बातचीत हुई--इस बात को लेकर भारतीय अखबारों में ऐसा 
प्रचार हुआ कि राजदूत तथा भारत सरकार दोनों को बयान देकर यह 
स्पष्ट करना पड़ा कि मंत्रिमण्डल ने जो निश्चय किया है, उसमें अमरीकी 
* दबाव ” का कोई हाथ नही है । ”! 


२० अगस्त, १५५० के न्यू योके टाइम्स में रौबर् ट्रम्बल ने 
फिर लिखा 
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“४ यद्यपि भारतीय पालामेट प्ररताव पास करके कोरिया के सम्बंध 
कक का जि कफ पे ही के, #०। सन 
म॑ नेहह की कारवाइबी का सम्रधन कर चुडी है, परन्तु असलियत 


चर चक्र (के क् न न क पथ च् 
कुछ और है । पालमेट को नज्ञदीक से देसने वले महसूस करते हैँ 
कि यदि कांग्रेस पार्टी अनुशासन का प्रयोग न करती और सदस्यों 


को कक, 


को सचमुच इच्छानुसार वोट करने की स्वतंत्रता होती तो नेहरू के 
जीतने की सम्भावना पचास प्रतिशत से अधिक ने रह जाती। 


।आी.)] 


आगे आने वाले महीनों मे भारत सरक्'र की नीति पर इस स्थिति 
का प्रभाव पड़ना अवनन्‍्यम्सावी था । 


क ९.० 


जेंसा कि पं, नेहरू ने २२ मार्च, १५८६ को “इंडियन काउंसिल ऑफ़ 
(ः हा च च च्क हि. 
बलड अफेयम *? के सामने मापण करते हुए कहा थ 


(आक 


“ यदि हमारी तरफ से, यानी सरकार की नरफ्त से, किसी एक 
विशेष दिशा में बहुत ज्यादा बह जाने की कोशिश होगी तो स्वये 
हमारे देश के अन्दर कठिनाइयों पेंद्रा हो जायेगी। उसका विरोध 
होगा और हमारे अपने देश के अन्दर ऐसे झगड़े उठ खडे होंगे 
जिनसे न हमारा फायदा होगा, न किसी और देश का । ” 


प॑ नेहरू यह किसको सफाई दे रहे थे ? उन्हें यह सब कहने की क्‍यों 
जरूरत पडी ? जाहिर है झ्लि इन शब्दों के द्वारा पं, नेहरू उन विदेशी शक्तियों 
को सफाई दे रहे थे जिनका कहना भारतीय लोकमत के कारण भारत सरकार 
पूरा-पूरा नहीं मान पा रही थी । 


लन्दन के इकोनोमिस्ट ने प॑ नेहरू की समस्याओं का इस प्रकार 
बणन किया था : 


४ इसमें कोई सन्देह नही है कि पं, नेहरू अच्छी तरह यह जानते 
हैँ कि अग्रेन और अमरीका वालों का भारत की समृद्धि और ख्तंत्रता 
में अपना हित है; उनकी सहानुभूति भी जनतात्रिक देशों के साथ है 
और वह समझते हैं कि सारत का भाग्य जनतात्रिक देशों के साथ 
बंधा हुआ है। परन्तु, इस बात को भारतीय जनता को साफ-साफ 
समझा देना उनके लिये उतना ही मुश्किल काम है, जितना मुश्किल 
काम अग्रेज्ञ पाठकों को नेहरू की इस कठिनाई को समझाना है। 
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“ समाजवाद की ओर बढना बन्द करके पं, नेहरू ने जिस तरह 
अपनी सरकार के कदमों को एकदम पलट दिया और प्राइवेट पूँजी और 
व्यवसाय के हित में वातावरण तेयार करना छुरू फ्िया, उससे का््रेस 
के कार्यफ्रताओं में बडी बेचेनी और अचम्भा फैला हुआ है । इस स्थिति 
में यदि नेहरू उन नीतियों की सूची में वेंदेशिक नीति को और नहीं 
जोडता चाहते जिनज्रे बारे में उन्होंने और सरदार पटेल ने पिछले तीस 
बपों तक अपने समथंकों के बीच प्रचार किया है, और जिनमें से 
प्रत्येक्न नीति को अब थे उलटी दिशा में घ॒मा रहे हैं, तो इसमें आइचये 
की कौन सी बात है। ? 
अमरीकी लेखक लौरेंस रोजिजर ने भी कहा है . 


“,,,यदि भारत सरकार ने अन्‍्तरराष्ट्रीय सवालों पर जरूरत से 
जल अं (पक ००० ३ चओप, हैँ 89 
ज्यादा साक रुख अपनाया तो उम्तके लिये मुश्किलें पेदा हो सकती हैं । 


प, नेहरू ने खुद अपनी अमरीका यात्रा के दौरान में एक जगह कहा 
था . “ मुझे अपनी जनता को भी अपने साथ रखना है।” 

इस प्रकार, आर्थिक एवं सेनिक्र दृष्टियों से जहाँ भारत ब्रिठेन और 
अमरीका के साथ बंधा हुआ है, वहां जनमत भारत सरकार को खुद नेहरू 
के शब्दों में ” एक दिशा में बहुत अधिक नही ” बढने देता । इस स्थिति में 
स्वभावत पश्चिमी देशों की ओर झुकने की, किन्तु खुलेभाम उनके साथ न 
मिलने की नीति सामने आती है । 
भारत॑ाय वेदोशेक नीति की हाल की प्रव॒त्तियाँ 

परन्तु इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि बुनियादी तौर पर भारत 
की वेदेशिक नीति अग्रेज-अमरीक्षी गुट का पक्ष लेने की है । जब आलोचना 
किये बिना काम नहीं चलता, तब बहुत ही नम्न शब्दों में, हज्ञार माफ़ी मागते 
हुए, अमरीका की थोडी-बहुत आलोचना भी कर दी जाती है । 

३० अगस्त, १९५०१ को भारत सरकार ने जापानी संधि के बारे में 
अपने नोट में कहा था . 

“४ भारत सरकार आशा करती है कि ऊपर के पेराओं में जो भावना 
जाहिर की गयी है, और जिसका एशिया के लोगों और पूरी मानवता के 
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भर्वेष्य पर प्रसाव पदेगा, उस सम्बंध में हमारे और अमरीकी सरकार 
के दृष्टिकाण की एकता जादिर होतो है। जो मत्नद दोनों # बीच में 
हैँ, वे तरीकों और उपायों के अन्तर को लेकर हैं। 


का *&४४ तन 58 5३ ह «पल ट 
१९ सितम्बर, १९०; को श्रीमती पंडित ने कहा था : 


डा ३, हि] 
४“ जहाँ तक चीन को मानना देने आ सम्बंध है, हमारा विचार 


#अ ष् #क्मखाक, पक लत 30 ३०० 
है के हमार एसा करने से  ब्वृतद्र राष्ट्रा' का संबा हामा हम सानत॑ 
न म.प्र कू क़्मै 
हक इस सामल स॑ मसंतरद माचद्रम हा सकता है, परना बादतद 
विषय ॥# कक ७) क कक. 
#, एक ही उदब्य का प्रमम ऋरने के लिये हम कवल एक अन्य उपाय 
कक, 


4 
गहन, २० सितम्बर, १९० १) 

6 इंडियेन काइंसिल आफ बन्‍्ठ अफ्नयस ? के सेक्रेशरी जनरल, < 
अपाछेर। ने सुझाव रखा था कि यदि भारत केवल बदेशिक नोति सम्ब“धी 
बयान देना कुछ कम कर दे, तो सारत और अनरीका के सम्बंधों में 
सुधार हो जायगा । 

कुछ लोग मतभनेदों को कम करके दिखाते हैँ, तो कुछ दोनों देशों 
समान हितों की बाते करते हैं | वदशिक्र विभाग के सेकेटरी जनरल सर 
गिरिजाशकर बाजपेयी ने कोरिया का यद्ध शुरू होने के कुछ दिन पहले न्यू 
याक ठटाइस्स के मि. सी, एल, सुल्मबंगर से कहा था कि “ हम्मारी अपनी 
समसस्‍्याएँ इतनी हँ ” कि हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते, परन्तु 

“ यदि तनाव कम नहीं हुआ और दूसरे युद्ध का खतरा पेंदा हो 

गया तो हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी आज्ञाओं के बावजूद 

युद्ध से अलग रहना हमारे लिये मुश्किल हो जायगा | हम अभी कहना 

नहीं चाहते कि तब हम किस पक्ष का साथ दंगे, पर मेरा ख़याल है 

कि आप खुद समझ सकते हैं कि इस प्रइन का क्‍या उत्तर है । ” 

और जैसे कुछ ग्रल्तफ़हमी रह गयी हो, इसलिये उन्होंने आगे यह 
भी फ़रमा ही दिया कि ६ 

“ सोवियत संघ की तुलना में पश्चिम और हमारे बीच कहीं 

अधिक आर्थिक और अन्य ढंग के सहयोग का क्षेत्र खुला हुआ है । ” 

अक्तूबर, १९५७० में छखनऊ में इंस्टीव्यूट ऑफ़ पेसिफ्रिक रिलेशन्स 
का जो सम्मेलन हुआ था, उसके प्रतिनिधि इस राय पर पहुँचे थे कि . 
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४ ,,,सारत और प्राकिस्तान और हुंका अपने को पहले से इस 
बात के लिये बाव देना नहीं चाहते कि हर हालत में वे अमरीका का 
ही साथ देंगे। यहाँ तक कि फार्मोसा जैसे सवालों पर भी वे ऐसा 
करने को तयार नहीं हैं । परन्तु मुख्य सवालो के बारे में, ऐसे सवालों 
के बारे मे, जिन पर स्वतंत्र ससार का भविष्य निभेर है, इन देशों 
की समान परम्परा इस बात की गारन्दी है और पिछले तीन वर्ष का 
अनुभव इस बात का सबूत है झह़्लि अन्त में दक्षिणी एशिया और 
अमरीका एक ही पक्ष में दिखायी दंगे ।” 


१९ सितम्बर, १९०१ को श्रीमती पंडित ने न्यू यौक में एक 
महत्वपूर्ण बयान दिया था और उसमें साफ ऐलान किया था कि भारत की 
नीति “ सयुक्त राष्ट्र सध का समर्थन करने और स्वतंत्र राष्ट्री का समर्थन करने ” 
की नीति है। आधुनिक अमरीकी शब्दावली में स्वतंत्र राष्ट्रों का मतलब 
होता है वे देश जो अमरीका के साथ हैं, भले ही वे स्वतंत्र हों या गुलाम, 
साम्राज्यवादी हों या सामन्तवादी | श्रीमती पंडित ने कहा था 


४ संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल की साधारण बेठकों में हमने ३२८ बार 
आप लोगों के साथ वोठ दिया, ११ बार हम तठस्थ रहे और केवल दो 
बार आप से हमारा मतभेद रहा। ” उनने यह भी जोड़ दिया था कि 


“ पिछले वर्षों के हमारे अनुभव ने कम्युनिस्ट आक्रमण के प्रति 
हमारे विरोध को और भी उम्र बना दिया है। ”” 


लेकिन, यह कौन सा अनुभव था, यह दुभाग्य से मालूम न हो सका ! 


अतः भारत की पूरी वेदेशिक नीति को यदि लिया जाय तो कहना 
पंडेगा कि फ़ौजी तथा आर्थिक कारणों से हमारी नीति धीरे-धीरे अमरीका 
“पक्षी बनती जा रही है। भमरीकी विशेषज्ञ फिलिप्स टेलबौट के दाब्दों में : 


“आारत की वेदेशिक नीति कौ सबसे प्रबल प्रवृत्ति पहले ब्रिटेन का 
साथ देने की थी, परन्तु अब वह क्षीण पड गयी है। उसका सबूत यह 
है कि आज अमरीका में अभूतपूर्व सख्या में मारतीय और पाकिस्तानी 
डाक्टर, इंजीनियर और विद्रार्थी दिखाई देते हैं | 
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दसवां अध्याय 


हा, 


पर एक नोट 


हि [8] 


पाकिस्तान की वेदेशिक नी 


29 


ऊपर हमने अमरीका के प्रति सारत की नीति और नारत के प्रति 
अमरीका की नीति के बारे में जो कुछ कहा, बह मोटे तौर एर परक्रिस्तान पर 
भी लागू होता है । 


भारत की तरह पाकिस्तान की भी सरकार यही दावा करती है कि बह 
एक स्वतंत्र नीति पर चलती है और किसी गुठ के साथ मिलना नहीं चाहती ! 
१७ अगस्त, १५४७ को प्रधान मंत्री लियाकत अली खो ने ऐलान किया था 
कि पाकिस्तान ने अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में विना किसी पूर्व-द्ेंप के प्रवेश किया है 
और वह राष्ट्री के बीच विचारधारा के संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लेगा । 
परन्तु, अमल में पाकिस्तान भी ब्रिटिश कोमनवेल्य का मेम्बर बना हुआ है 
और आम तौर पर, अग्रेज-अमरीकी नीति का वह समर्थन करता है । बल्कि 
सच तो यह है कि अन्तरराष्ट्रीय मामछो में पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान से 
अधिक दृढता से अमरीका का साथ दिया है । 


पाकिस्तान की अथे-व्यवस्था पश्चिमी गुठ, और विशेष कर ब्रिटेन, 
अमरीका तथा अमरीका द्वारा निय॑त्रित जापान के साथ वंधी हुईं है । 


सैनिक दृष्ठि से पाकिस्तान, अंग्रेज-अमरीकी शक्तियों पर निभर करता 
है । उसकी सेना में अग्रेज़ अफसरों की एक बड़ी संख्या है । पाकिस्तान में 
हथियार और दूसरा सामान और शिक्षक भी पश्चिम से ही आते हैं । 


एक सरकारी प्रकाशन में बताया गया था कि १९४५ में पाकिस्तान 
के कई सैनिक अफसरों को अमरीका में शिक्षा मिल रही थी । 


१९४८ और १९०० में अमरीका के समुद्री बेडे के कई जहाज 
सदूभावना प्रकट करने के लिये करोंची आये। रक्षा मंत्री इस्कन्द्र मिज्ो 
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जून १९८८० में अमरीका गये। उद्देश्य यह बताया गया था कि ” जविष्य 
में और पनिष्ठ महयोग स्थापित करने की दृष्टि से वह अमरीकी सेना से 
सम्पर्क कायम करने के लिये वहा गये हैं।” अपना काम खतस करने पर 
उन्होंने एक बयान में कहा था 


४ हम पाकिस्तानी, दुनिया में शान्ति की आशा करते हैं और वह 
कायम रहेगी यदि अमरीदी सेना सदा तयारी की हालत में रखी 
जाये । 


पाकिस्तान को बहुत बडी तादाद में फौजी सामान अमरीका से मिला 
हैं । यह, असल में १५ मई, १९०० को प्रकट हुआ जब दक्षिणी एम्बॉय में 
फौजी सामान से भरे एक जहाज में अकस्मात विस्फोट हो गया। 
४ मई, १९७० को प्रधान मंत्री लियाकत अली खो ने वाशिग्टन में नेशनल 
ग्रेंस क्लब के सामने भाषण करते हुए बताया कि उनकी अमरीका यात्रा का 
एक उद्देश्य “ अपनी सेना के लिये आधुनिक सामान हासिल करना ” है । 
दिसम्बर, १९५० में पाकिस्तान ने पारस्परिक सुरक्षा सहायता कानून के मातहत 
हथियार और फ्रौजी सामान खरीदने का बाकायदा एक समझौता अमरीका के 
साथ कर लिया । 


१९५०० से ही अखबारों में बार-बार ऐसे समाचार निकल रहे हैं कि 
पाकिस्तान ने उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त और कर्मीर भें अमरीका को फौजी 
अड्डे बनाने देने का प्रस्ताव किया है । 


इसलिये, स्वभावत. पाकिस्तान की वदेशिक नीति पश्चिमी गुट की 
नीति के साथ चलती है भारत से कही आगे बढ़ कर पाकिस्तान ने अमरीका 
को खुश करने की कोशिश की । १२ अप्रेल, १९७० को प्रधान मंत्री लियाकत 
अली खो ने उक्ाव रखा कि अमरीका को कोशिश यह करनी चाहिये कि 
ब्रिठेन, भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक सुरक्षा की गारन्दी द दे। 
अक्तूबर, १९५० में पाकिस्तान के प्रतिनिधि-मंडल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 
इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि मेकार्थर को उत्तरी कोरिया के 
इलाके में घुसने की इजाजत दी जाय। भारत ने कोरिया कमीशन में 
शामिल होने से इनकार कर दिया था। छेकिन, पाकिस्तान ने उसमें 
सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया । जनवरी, १५०॥ में प्रधान मंत्री लियाकत 
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अली म्वॉ ने थि नाओं को कब्मीर में आने का निर्मत्रण दिया | सितम्बर 
१५७४१ में पकिस्तान ने जाणनी सतचि के अमरीकी मसबिदे पर दस्तखत कर 
दिया | जून, १७०३ मे पाकिस्तान ने वियतनाम में कठउुती बाओ दाई 
सरकार को मानता उने का फैसला किया । 
पाकिस्तान तेजी के साथ अग्रेजें के अमर से निकल कर अमरीका के 
अमर में जा रहा है। इसका सबृत यह है कि बाहर से आने बाली वस्तुओं 
पर चुंगी लगाने के मामले में व्रिटिश कोमनवेल्य को जो उविधाएँ मिली हुई 
थी, बहुत सी वस्तुओं के लिये वे रह कर दी गयी हूँ | १९०० में लियाकत 
अली खो की अमरीका यात्रा, पाकिस्तान-अमरीका के सम्बधों भें एक विशेप 
परिवर्तन की सूचक थी । उसी वर्ष एक अग्रेज लेखक ने लिखा था 
“ ब्रिटेन से कुछ दूर हो जाने के कारण पाकिस्तान दोस्ती और 
मदद के छिये अमरीका की ओर देखने लगा हैं । एडमिरल नि्मित्न 
करमीर में मतगणना संचालक के रूप में नियुक्त किये जाने का 
बड़ा स्वागत हुआ और डॉन ने लिखा है कि अग्रेनों की जगह 
अमरीकी टेकनीशियन भरती किये जाने चाहिय्रे । ” ( रिचई सिमण्डस 
की पुस्तक ” पाकिस्तान की रचना ” से, छठ १७३ ) 


[का 


अमरीकियो ने इन नीतियों को पमनद्‌ किया। सहायक विदेश मंत्री 
जौज मघी ने २४ जुलाई, १९७१ को ऐलान किया 


“वे लोग (पाकिस्तान के रहने वाले )...बहुत इढता के साथ 
चम की ओर, और विशेष कर अमरीका की ओर झुके हुए हैं... 


“ पाकिस्तान सरकार ने घरेलू कम्युनिस्ट कारवाई को कुचलने के 
लिये सक्रिप कदम उठाया है । पाकिस्तान सरकार ने चीन की कम्पुनिस्ट 
सरकार को तो मानता दे दी है, परन्तु वह कम्युनिज्म के आकरमणकारी 
उद्देश्यों को अच्छी तरह समझती है और अमरीका तथा ग़रेर-कम्युनिस्ट 
देशों से दोस्ती रखना चाहती है। ” 


न्यू योक टाइम्स ने सितम्बर, १९७१ में लिखा था . 


“ कम्युनिज़्म और जनतंत्र के सर्प से सारत अपने को सदा अलग 
सा रखता है, परन्तु पाकिस्तान तो पर्चिमी ताकतों का नेतिक समर्थन 
करने के मामले में मानो लड़ाकू रुख अपनाये हुए है। ” 


श्द्ज 


पाकिस्तान सरकार को अमरीकी अपना एक दृढ़ समर्थक मानते हैं। 
वे समझते हैं कि पाकिस्तान में अग्गे चल कर दूसरी “ मुस्लिम ” सरकारों 
का नेता बनने की सामथ्ये है। परन्तु पाकिस्तान का जनमत भारतीय जनमत 
जैसा ही है । उसने चीन और कोरिया के सवालों पर अपनी सरकार को 
मजबूर कर दिया कि वह भारत सरकार जैसा ही रुख अपनाये । प्रधान मंत्री 
लियाकत अली खो और उनका मंत्रिमण्डल पाकिस्तानी फौजों को कोरिया 
भेजने को तैयार था। परन्तु प्रबक जनमत के विरोध के कारण उनके लिये 
ऐसा कर सकना सम्भव न हुआ । 

परन्तु, पाकिस्तान और अमरीका के बीच यदा-कदा जो मतभेद उठ 
खड़े होते हैं, उनको बहुत महत्व देना भी ग्रढत होगा । 

१९४८ के बसन्‍्त में, पाकिस्तान ने सोवियत संघ के साथ राजदूतों 
की अदला-बदली करने का फेसला किया। ऐसा करके वह “ कर्मीर के 
बारे में सुरक्षा समिति के फेसलों के खिलाफ अपना क्रोध ” जाहिर करना 
चाहता था । एक वर्ष बाद, जब प॑ नेहरू को अमरीका से निर्मंतरण मिला तो 
प्रधान मंत्री लियाकत अछी खॉ ने ऐलान कर दिया कि वह सोवियत संघ 
जाने वाले हैं । परन्तु, फिर उन्होंने बह यात्रा स्थगित कर दी और अन्त में तो 
इरादा ही त्याग दिया और उल्ठे वह अमरीका तशरीफ ले गये । पाकिस्तान 
सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सोवियत सरकार पर डालने के लिये अजीब-अजीब 
किस्से अखबारों में छपवाये । पर अन्तरराष्ट्रीय मामलों के पाकिस्तानी विशेषज्ञ 
के, सरवर हसन ने हाल में उनका पर्दाफाश कर दिया । उसने लिखा 

“ बह ( लियाकत अली खॉ ) यथाथवादी थे । उनका उद्देश्य अपनी 
ग़रीब जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाना था । यह केवल बड़े पेमाने 
पर आर्थिक विकास के द्वारा ही सम्भव था, जिसके लिये पाकिस्तान के 
पास न पूंजी थी, न मशीनें और न तकनीकी दक्षता । ये चीजे सिफ 
पर्चिम से ही आ सकती थीं | इसलिये, वास्तव में, वह देश की 
बुनियादी आथिक आवश्यकताओं के लिये भी पश्चिम पर उसी प्रकार 
निर्भर करते थे--जैसे वह कश्मीर के सवाल को सयुक्त राष्ट्र सध के 
जरिये सुलझाने के लिये उस पर निभेर करते थे ।... 


“प्र, लियाकत अली ख्रॉ की प्रस्तावित रूस यात्रा के लिये पाकिस्तान 
में बड़ा उत्साह था | उसे स्थगित करके--बल्कि कहना चाहिये कि 
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उसका इरादा छोड कर यदि उत्दे उन्हें अमर्रक्तः ज'ना पडा, तो सिर्फ 
ऊपर लिखी महलवपूर्ण आवध्यक्रताओं के कारण ही । ” ( पाकिस्तान 
होराइजन के दिसम्बर, १५०३ के अक में “मि० लियाकत 
अली खां की वेदशिक नीति “ झीप॑क लेख से ) 


सच बात यह है कि पाकिस्तान सरकार को सदा यह डर लगा रहता है 
कि अमरीका कहीं भारत को एशिया में अपना प्रधान अब्र न बनाना ते कर छे 
और उस कारण कही नारत को पाठिस्तान से ज़्यादा “टुकड़े ” न मिलने लगे. 
और अमरीकी सरकार पर दबाव डालने के लिये उसे देशी जनमत और 
अन्तरराष्ट्रीय पेंतरेबाजी का इस्तेमाल करने में भी कोई हिचक नहीं होती है । 
ओह 
न्यू योक टाइम्स ने १० सितम्बर, १५०१ को लिखा था 

“ पाकिस्तानी अब अपने से सवाल करने लगे हैं कि संयुक्त राष्ट्र 
संत्र में और अन्यत्र, अमरीका तथा ब्रिटेन की नीति का रूगातार इछता 
से समर्थन करके उन्हें कोई फायदा भी हुआ है या नहीं ” और क्या 
भारत की तरह तटस्थता का खेल खेलना ही पाकिस्तान के लिये 
अधिक लाभदायक न होगा... 

“वे कहने लगे हैं कि भविष्य में पाकिस्तान को अन्तरराष्ट्रीय 
झगडों पर अपना रुख ते करते हुए इसका ज़्यादा खयाल रखना चाहिये 
कि इसमें मेरे लिये क्या है |” 
इस तरह के दबाव के साथ-साथ पहले से अधिक “ सहयोग ? के 

वायदे भी किये जाते हैं । प्रधान मंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने २९ अक्तूबर, 
१९०१ को कहा था * 


“ कश्मीर की समस्या सुन्दरता के साथ हल हो जाय तो हमारी फ़ौजें 
खाली हो जायेंगी, और तब कोरिया को फ़ोज भेजने के सवाल पर हम 
गम्भीरता के साथ विचार कर सकेंगे । ?! 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
दक्षिण अफ्रीका, कश्मीर ओर हेदराबाद 


सहयोग और पराधीनता में क्‍या अन्तर है? यही कि सहयोग में दोनों 
पक्षों को लाभ होता है और पराधीनता में केवल एक पक्ष को । भारत और 
पाकिस्तान ने अपनी वेदेशिक नीति के द्वारा प्रायः अमरीकी हितों को मज़बूत 
क्रिया है। अमरीकी हितों पर उन्होंने चोट कमी नहीं की । इसलिये, आशा की 
जा सकती थी कि भारत या पाकिस्तान के बुनियादी हितों का सवाल उठने 
पर अमरीका भी यही रुख अपनायेगा । इस अध्याय में हम ऐसे तीन सवालों 
पर अमरीका का रुख देखेंगे । 


दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी 


१९४६ में अविभाजित हिन्दुस्तान की अन्तरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र 
संघ से अपील की थी कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ बबर 
व्यवहार बन्द हो । अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के रगभेद की भावना में अधे 
बने शासकों का साथ दिया और भारत का विरोध किया । 


अमरीका ने दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक्रों का साथ देना पसन्द 
किया क्योंकि उसे इन लोगों की कट्टर प्रतिक्रियावादी नीति में, भारत की 
तटस्थता की नीति से अधिक विश्वास था। रगभेद की नीति का अमरीका 
समर्थन करता है क्योंकि उसे डर है कि हब्शियों और एशियाइयों के साथ 
बह खुद जो भेदभाव बरतता है, कहीं उसके बारे में भी किसी अन्तरराष्ट्रीय 
मंच से सवाल न उठा दिया जाय । इस प्रकार अमरीकी सरकार ने भारतीय 
तथा अफ्रीकी जनता के शत्रु का पक्ष लिया है और भारत की वैदेशिक नीति 
के एक बुनियादी सिद्धान्त का सख्त विरोध किया है । 


श्द्द 


कश्मार 


दूसरा सवाल जा भारत आर पकेस्तानस दाना मे सम्बंधित ह्ल और जा 
सयुक्त राष्ट्र सव के सामने पेश है, बहु कम्मीर का मसला है । इस सवाल पर 
सयुक्त राष्ट्र सध्र॒ की बहनों में अमरीड़ा सबसे अ'गे बढ कर हिस्स 


है। संयुक्त राष्ट्र सब्र की ओर से फ्रेक ग्रहम को झब्मीर के मामले मे मब्यर्थ 
और एडमिरल चेस्टर निमित्ज्ञ को मतगणना सच छक्क नियुक्त क्रिया गया है । 


ये दोनों सज्जन अमरीकी हैं और उनके जरित्रे अमरीकझा इस मामले में बहत 
कररगर ढंग से हस्तक्षेप कर समता है । 

परन्तु, यह समझना गलत होगा कि अमरीका ने ऋप्नीर में फेवल 
जनवरी, १०४८ से, यानी लिंक तसी से दिलचस्पी लेना छुझह किया, जब ऊ़ि 
कर्मीर का मामला छुरक्षा समिति के स मने आया। २७ अक्तूबर १९४० 
को रौबर्ट ट्रम्बल ने नयी दिल्ली से समाचार भेजा थे 


“ सिखों (फोौजियों) को श्रीनगर ले जाने के छिये जो हवाई 
जह्ाज्ञ किराये पर लिये गये थे, उनमें से एक पर दो अमरीकी अन्वेषक 
नयी दिल्‍ली आये--१०० सेण्ट्रल पाक साउथ, न्यू यौक का रहने वाला 
लेखक और भाषणकतों निकल रिमथ: और शिकागो का फोटोग्राफर 
लोरेन टूटेल,..। 

“ प्लि० स्मिथ और मि० टूटेल अपने साथ १८,००० फीट लम्बी 
एक चलती-फिरती फिल्म, जिस पर उन्होंने कश्मीर और पश्चिमी 
तिब्बत के चित्र खींच थे, तो बचा कर ले आये, पर ६,००० डालर के 
मूल्य का कमरा आदि उन्हें वही छोड देना पड़ा . 

“४ पम्ि० स्मिथ हाल के उपद्रव काल मे बहुत दूर-दूर तक कर्मीर से 
घूमे । उन्हें पता चला कि यदि कोई वडा उपद्रव शुरू हुआ तो स्थानीय 
शासक उससे फायदा उआ कर महाराजा के खिलाफ बगावत का झण्डा 
बुलन्द कर सकते हैं। लदाख में ... मि० स्मिथ ने देखा कि स्वतंत्रता 
की भावना आम तौर पर लोगो में फेली हुईं है । ” 
दूसरे दिन ट्ूम्बल ने फिर लिखा 

“ न्यू यौक के लेखक और भापणकरतो निकल स्मिथ, जो कलछ 
आरीनगर से लौटे, खबर लाये हैँ क्रि छदाख प्रान्त की राजबानी लेह 
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में त्म के समर्थन में कुछ कारवाइयों हो रही हैं । छदाख के पड़ोस में 
चीनी तुर्किस्तान है । मि० स्मिथ ने देखा कि गोकि वह एक चीनी प्रान्त 
है, फिर भी वहाँ रूसियों का बहुत असर है । ” 


ये दो अमरीकी कौन थे और कश्मीर में क्या कर रहे थे * 


मेजर टूटेल ने पिछले महायुद्ध में पॉचवी छडाकू केमरा टुकड़ी के कमाडर 
की हैसियत से प्रश्मान्त के यद्ध क्षेत्र में काम किया था। निक्रल स्मिथ खुफिया 
विभाग का गुगां था और विदेशों में जासूसी का संचालन करने वाले अमरीकी 
सरकार के विभाग ( ओवरसीज स्ट्रेटेजिक सर्विसेज ) की ओर से फ्रास, स्याम, 
भारत, लंका और चीन में काम कर चुका था। हाल में प्रकाशित अपनी 
एक किताब तिब्बत का सुनहरा द्वार में उसने कश्मीर यात्रा का उद्देश्य 
बताते हुए कहा है 


“ मेरे मन में एक विचार चक्कर लगा रहा था। दूसरे महायुद्ध 
में में अक्सर पूर्ची तिब्बत के पहाडों के ऊपर सी-४७ हवाई जहाज में 
बेठ कर उड़ा हैं और हर बार मेरे मन में यह डरावना विचार मंडराता 
रहा है कि हमारे नीचे हजारो मीठ तक समतल ज्ञमीन का एक भी 
ठुकडा ऐसा नहीं है, जिस पर हवाई जहाज उतर सके । सवाल यह था 
कि क्‍या पेंगोंग झील का इलाका भी नीचे उतरने के लिये इतना ही 
ख़राब है ? में किसी तरह इस सवाल के जवाब का पता लगाना चाहता 
था ।” ( पृष्ठ २३४ ) 


परन्तु, बीमार पड जाने के कारण स्मिथ पेंगोंग झील की यात्रा न कर 
सका और टूटेल अकेले ही वहाँ गया । 


“ छहोरेन ने जो कुछ देखा, उससे सुझे यह विश्वास हो गया कि 
झील का उत्तरी भाग बीस मील की लम्बाई तक कम से कम दो मील 
चौड़ा है और किनारे के पास भी उसकी गहराई बहुत काफ़ी है । 


“ लोरेन ने अपनी जेब से डायरी निक्राठी और उसने मुझे 
दिखाया कि झील के इस छोर पर हवाई जहाजों के उतरने के लिये कई 
मील लम्बा स्थान मिल सकता है। बल्कि, उसका तो कहना था कि 
यहाँ ऐसे कई स्थान मिल सकते हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर पहाड़ 
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भी इतने नाच हैं कि झील से उबने बाल 
आसानी से उन्हें पार कर सकता हैं। 

“४ हम्त खामोश खड़े-खड एकऋनदइसरें को देखते रह हय,..। 
( वही पुस्तक, प्रट्ठ २४८ ) 


अमरीकी अखबारों न फरवरी १५४८ मे सम,चर छापा कि हेंट नामक 
एक अमरीकी ने आजाद क्मीर फौज में कई महीने तक व्रिगेडियर-लनरल की 


हैसियत से काम किया है और उसका दावा है कि उसने बह्त से हिन्दओं 
को अपने हाथ से मारा है। + 


इससे जाहिर होता है कि कग्मीर में अमरीका की दिलचस्पी बहुत 
पुरानी थी और उसकी सबसे बी वजह कट्मीर की भौगोलिक स्थिति थी । 
उसका सेनिक दृष्टि से बडा महत्व है। रोजिजर ने अपनी पुस्तक भारत 
और अमरीका में लिखा है 


“ करमीर, सोवियत संघ का पड़ोसी है और उसकी सीमा अफगानि- 
स्तान, चीनी तुर्किस्तान ( सिक्रियाग ), तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 
की सीमाओं से मिलती है। गायद इसीलिये, अमरीका को कथ्मीर में 
इतनी दिलचस्पी है।” ( एप १०५) 


भारत सरकार भी यह अच्छी तरह जानती थी कि चीन और सोवियत 
रूस के खिलाफ युद्ध चलाने के केन्द्र के रूप में कस्मीर मे अमरीकियों. 
की बडी दिलचस्पी है। २८ अक्तूबर, १५४७ को रौबट ट्म्बल ने नयी 
द्ल्ली से न्यू योके टाइश्ख में लिखा था 


# सर बी० एन० राव ने फरवरी १५५० में सुरक्षा समिति के सामने 
इस बात का जिक्र करते हुए कहा था “ भारत . चाहे तो इस मामले में 
सख्ती से पेश आ सकता है और हेट की कारवाइ्यों से उसे जो नुकसान 

हुँचा है, उसका मुआवजा अमरीका से तलब कर सकता है। इसमें 
जिन लोगों को हेट ने मार डाला, सिर्फ वे ही नही आते। भारत चाहे 
तो इस लडाई का पूरा खर्चा माग सकता है, क्योंकि हेट द्वारा आजाद 
करमीर फौज का संगठन ऊ़िये जाने के कारण ही भारत को यह युद्ध 
लड़ना पडा । (“हिन्दू / १४ फरवरी, १९५० 
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४ भारतीय अधिकारियों का स्पष्ट मत है कि भारत की सुरक्षा 
के लिये कश्मीर पर अधिकार रखना बहुत आवश्यक है। सरकार के 
जिन बढ़े अधिकारियों से मेने आज बाते की, वे सोवियत सध के बारे 
मे सोच रहे थे जो उत्तरी-पश्विमी सीमा पर गिलंगिठ के पास करमीर 
को छूता है । 


“ एक भारतीय अफसर ने मुझ से कहा ' “इस इलाके की रुसी 
प्रजा चूंकि मुसलमान है, इसलिये पाकिस्तान को इस सीमा की रक्षा 
की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी हमें है ।! इस अफसर के विचार में 
कश्मीर के पहाड़ो को सुरक्षा का पर्याप्त साथन नही माना जा सकता । ” 


इस प्रकार, बडे भारतीय अफसर अमरीका को यह समझाने की कोशिश 
कर रहें थे कि सोवियत रूस के खिलाफ दोनों सरकारों के हित एक हैं । इस 


का हौआ खड्ा करके और उससे लड़ने के लिये मदद का आश्वासन देकर 
वे पाकिस्तान से होड करना चाहते थे । 


१ जनवरी, १९५४८ को भारत सरकार ने सुरक्षा समिति से करमीर में 
पाकिस्तान के हस्तक्षेप की शिकायत की । पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने जवाब 
में मांग की कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी बातों पर मतभेद 
है, उन सब पर सुरक्षा समिति भौर करे । अमरीकी और अग्नेज्ञ प्रतिनिधियों के 
रुख़ से लगता था कि वे भी इस प्रस्ताव को पसन्द करते हैं। जहाँ तक 
कश्मीर का सम्बंध था, उन्होंने भारत की शिकायत को अनसुना कर दिया और 
भाग रखी कि सुरक्षा समिति के मातहत वहाँ “ तटरथ ” शासन कायम किया 
जाय और कश्मीर को उसके हाथ में सोप दिया जाय। जाहिर है कि 
 तरस्थ ” शासन का मतलब अग्रेज-अमरीकी थुट के भेजे हुए विदेशी 
अफसरों का शासन है | व्रिटिश और अमरीकी प्रतिनिधियों को कश्मीर में 
स्वर्तत्र मतगणना कराने की इतनी चिन्ता न थी, जितनी वहाँ अपना शासन 
स्थापित करने की थी । 

२० जनवरी, १५४८ को छुरक्षा समिति ने एक जॉच कमीशन नियुक्त 
करने का निश्चय किया । उसमें एक मेम्बर भारत का चुना हुआ रखा जानेबाला 
था, दूसरा पाकिस्तान का चुना हुआ और तीसरे सदस्य को पहले दो मेम्बर 
चुनने वाके थे। सुरक्षा समिति के बहुमत से भारत नाराज़ था, उसने 
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चकोसलोवाकिया को चुना। पाकिस्तान ने अपना सदस्य च 
अग्रेज-अमरीकी गुठ को मौका मिला, उसने दो महीने के दिये कमीशन 
को खटाई में डाल डदिया। सुरक्षा समिति का अध्यक्ष हर मद्दीन बंद 
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रहा। वह अमरीका से राय लेकर भारत और पराडिस्तान के प्रतिनिधियों 
को गुप्त बातचीत के छिये बुछठाता रहा। अन्त में, पाकिस्तान ने अजन्दाइना को 


कमीशन का मेम्वर नामज़द कर दिया। 


२१ अप्रल की अमरीका और ब्रिटन ने काम ज़्यादा होने का बहान 
बना कर सुरक्षा समिति से कमीशन के सदम्या की सख्या की बढ़ा कर पे चू कर 
देने की इजाजत ले ठी। दो नये स्थान बेत्िज्ञियम और कोलम्बिया को दिये 
गये। ये दोनों दश अमरीका के आधीन हैं। साथ ही प्रस्ताव में यह सी जोड़ 
दिया गया के बाद बारत औरह प्राकस्तान ना दा मम्बर नीसर 
मेम्बर की दस दिन के सीतर चुनने मे असमथ रहते है, तो फ्रासीली प्रतिर्तेदि 
इस स्थान के लिये किसी को नामजद कर देग।। इस तरह अमरीका खद मी 
कमीशन में घुस गया । 

भारत और पाकिस्तान दो 
पर्‌ कमीशन को सुविधा देने के 
कुछ विशेष प्रबंध भी क्रिया । जेंसे 


“ झेख अच्चुछा के समर्थकों से सख्ती से कहा गया कि वे कोई 
विरोध प्रदशन न करें। ' ( ठाइश्स, लन्दन, ११ जुलाई, १५४८) 


गं ने ही इस प्रस्ताव पर एतराज क्रिया था 
लिये दोनों ही तेयार हो गये। भारत ने 


अमरीका के शामिल हो जाने के बाद कमीशन तुरन्त काम करने लगा । 

२० जुलाई को उसने त्रिग्वी ली से कहा कि एक बडा फ्रौजी अफसर सनिक 

सलाहकार बना कर कमीशन की मदद के लिये भेजा जाय। २१४ जुलाई को 

न्दन के टाइम्स ने समाचार छापा 4 

“ कमीशन को भारत सरकार से इजाजत मिल गयी है कि वह 

सामरिक परिस्थिति की प्रारम्भिक जॉच करने के लिये एक अमरीकी 

फौज के मेजर और एक बेल्जियन प्रतिनिधि .., दो सदस्यों की एक 
उपसमिति को कश्मीर भेजे। ”” 

सैनिक परिस्थिति की यह जॉच कमीशन के अमरीकी सदस्य के सनिक 

सलाहकार मेजर फ्रासिस एम. स्मिथ और बेल्नियम के अस्थायी सदस्य 
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री ग्राफे ने की । कमीशन सचिवालय का अग्रेज सदस्य रिच्ड सिमण्द्स भी 


लांगा क साथ गया थीं । 


दा प 7 


कमीगन ने विस्तृत पेमाने पर राजनीतिक और आध्िक जाँच कराने 
के लिये भी कई जत्ये कश्मीर भेज । परन्तु पाकिस्तान और भारत के बीच 
समझौता कराने के लिये उसने कुछ न किया । उल्टे, उसने दोनों सरकारों 
से परस्पर विरोधी बाते करके उन्हें आपस में लडाने की कोशिश की और 
सितम्बर, १९४८ से फ़रवरी १९४५ तक वह योरप में जाकर वेठ गया । 


इमीर में पिछले साल के बसन्त से ही लडाई बन्द थी। इस फ़ौजी 
सीमा को भारत और पाकिस्तान ने १ जनवरी, १५४५ को बाकायदा समझौता 
करके पक्की: कर [दिया । दूसरे रोज मौरिस देलवौय नामक एक बेल्जियन 
जनरल कश्मीर तशरीफ ले आया । फ़रवरी तक ३६ सेनिक दशक वहाँ पहुँच 
गये थे। इनमे से १७ अमरीका से आये थे, ६ मेक्सिको से, ५ बेल्जियम से, 
४ कनाडा से और ४ नॉरवे से । अमरीका ।और उसके गुट वाले कश्मीर में 
मजबूती के साथ जम गये । 


फिर कमीशन ने सुझाव रखा कि संयुक्त राप्ट्र सध के प्रधान मंत्री को 
कर्मीर के लिये एक मतगणना संचालक नियुक्त कर देना चाहिये जिसके हाथ 
में शासन के विस्तृत अधिकार रहें | ६ मार्च, १५४५ को प॑. नेहरू ने बताया 
कि इस पद के लिये जनरल वाल्टर बेडेल-स्मिथ को चुना गया है। स्मिथ 
चूँकि बीमार पड़ गये, इसलिये २२ मार्च को त्रिग्वी छी में फ्लीठ एडमिरल 
चेस्टर निमित्ज की नियुक्ति का ऐलान कर दिया। यह बात महत्व से खाली 
नहीं है कि इस पद के लिये चुने गये दोनों नाम अमरीकी अफसरों के थे । 
बेडेल-स्मिथ एक जनरल था जो बाद में अमरीकी सरकार के संसारब्यापी 
केन्द्रीय खुफ़िया विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निमित्ज समुद्री बेड़े 
का बड़ा अफ़्सर था। मतगणना संचालक की तनख्रा ४५,००० डालर वार्षिक 
रखी हे । इससे ज्ञाहिर होता है कि इस पद को झितना भारी महत्व दिया 
गया है । 


गोकि कमीशन पहले मध्यस्थता या बीच बचाव कराने वाला कमीशन 
कहलाता था, पर वह दोनों पक्षों को कभी एक साथ बेठाने की बात न करता 
था। अगस्त, १५४९ में बडे अधिकारियों की एक संयुक्त बेठक होने वाली थी । 
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ऋतीशन ने उसे मंलूख कर दिया और उल्दे, अमरीकी सदस्य के सुझाव पर 
प्रस्ताव रखा कि एडमिरल निमित्न को पंच बन कर जझगदे का फेसला ढे देना 
चाहिये । राष्ट्रपति ट्रूमन ने ( और स्वर्य॑ निमित्न ने सी। बारत ओर 
पाकिस्तान पर यह प्रस्ताव मान छेने के लिये दव'व इला। परन्तु भारत ने 
इनकार कर दिया । इस समय तक कमीगन और उसके सनिक्त दशकों मं 
* निगरानी ' के बावजूद आज़ाद कश्मीर की फौज बद कर ३२ बटालियन 
हो गयी थी और वह पूरी तरह दृथियारों से लैस थी । 


अमरीका अब कर्मीर की पूरी जिम्मेदारी लेने को तयार था। बह 
एडमिरल निमित्ज को सर्वोच्च शामक ओर पंच बना कर भेजना चाहता था। 
परन्तु भारत सरकार के विरोध के कारण उसे एक बीच छा रास्ता निकालना 
पढ़ा । १४ सार्च, १९७० को क्यूवा, नरिवे और ब्रिटेन के सहयोग से अमरीका 
ने सुरक्षा समिति से एक मध्यस्थ नियुक्त करा लिया। इन चार सरकारों ने एक 
राय से सर ओवेन डिक्सन को इस पद के लिये चुना जो युद्ध काल में 
वाशिग्टन में आस्ट्रेलिया के राजदूत थे और यह सकेत किया कि यदि भारत 
और पाकिस्तान ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया तो भी नियुक्त उन्हें ही 
किया जायगा । १३ अप्रैल को सुरक्षा समिति ने डिक़्सन का नाम मंजूर किया 
और भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने उसे मान लिया। प्रधान मंत्री ली ने 
तुरन्त पेशनयाफ्ता अमरीकी जनरल कुटने एच. हौजेज्ञ को डिक्सन का सैनिक 
सलाहकार नियुक्त कर दिया । 


कुछ महीने बाद डिक़्सन ने रिपोट पेश की कि वह अपने काम में 
असफल रहा है और सिफारिश की कि कश्मीर का बेंटवारा कर देना चाहिए 


जनवरी, १९७१ में जो कौमनवेल्थ कान्फेस हुईं, उसमें आस्ट्रेलिया और 
न्यू-ज्ीलेण्ड के अमरीका-पररुत प्रधान मंत्रियों ने कश्मीर में अपनी झौजें मेजने 
का सुझाव रखा । पाकिस्तान सरकार ने इस छुझ्लाव को भी रवीकार कर लिया; 
पर भारत ने उसे नहीं माना । 


फरवरी १९५१ में, अमरीका और बिटेन ने सुरक्षा समिति से एक दूसरा 
मध्यस्थ ” नियुक्त करने की इजाजत ले ली। जनरल आइज़नहौवर का नाम 
भी आया; पर बाद में अंग्रेज-अमरीकी प्रतिनिधियों ने डा. ग्रेहम को चुना । 
भारत सरकार ने फरवरी वाले प्रस्ताव का विरोब किया था, परन्तु अमरीकी 


श्जण 
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ढठगिक विभाग का दवाव पढने पर ग्रेहम का उसने स्वागत किया। एक 
साल की मेहनत के बाद ग्रेहन महाशय ने २० अप्रेठ, १९०८ को रिपोट 
दी कि अब एडमिरल निमित्न को सी इस मामले में टाल देना चाहिये । 


ञ 


इस प्रकार हम ठटेखते हँ कि पिछले पॉच साल से अमरीका लगातार 

समीर के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है! वह सयुक्त राष्ट्र सध में चौधरी 

बना हुआ हैं। उसने बार-बार ऐसी मागे पेश की हैं जो सवंधा अनुचित 

थी। बार-बार सारत और पाकिस्तान की सरकारों ने दुनिया के सामने यह 

बादा फ्रिया कि वे कस्मीरियों को इन “ पंचो ” की बातें मानने के लिये मजबूर 
करेंगे, गोकि कम्मीरी जनता एसी बातों के सख्त खिलाफ थी 


सुरक्षा समिति का बहुमत अमरीका की जुट्टी में है । उसका प्रयोग 
करके अमरीका ने भारत और पाकिस्तान को सरकारों को विवश कर दिया कि 
उस बहुमत का समर्थन पाने के डिय वे अमरीका की खुशामद करें| इसका 
परिणाम यह हुआ है कि कश्मीर अनिश्चित काल के लिये दो टुकडों में बेंट 
गया है और कश्मीरी स्व अपने भाग्य का निणय नहीं कर सकते । 


भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने प्राय यह स्वीकार किया है कि 
स्मीरियों को आत्मनिणय का अधिकार है | उदाहरण के लिये, १३ जुलाई, 
१९००, को प॑. नेहरू ने अखिल भारतीय कामग्रेस कमिटी के सामने कहा था 


“कश्मीर को, गलती से भारत या पाकिस्तान को मिलने वाला इनाम 
समझा जाता है। मालूम होता है कि लोग यह भूल जाते हैं कि 
कश्मीर कोई बाजार में बिकने वाली चीज्ञ नहीं है । कव्मीर का अपना 
व्यक्तिगत अस्तित्व है और वहा रहने वाले ही अपने भाग्य का अन्तिम 
निर्णय कर सकते हैं ।” 


परन्तु स॒रक्षा समिति की बहसों में हमेशा यह मान कर चला जाता है कि 
कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से क्रिसी एक में शामिल हो जाना पडेगा । 
जैसा कि शेख अब्दुला ने २९ अप्रेल, १५५० को कहा था 


“, ,,जब क्रि प्रत्येक रियासत को यह अधिकार दिया गया था कि 
वह था तो दोनों में से क्रिती एक डोमीनियन में शामिल हो जाय या 


१७६ 


स्वतंत्र रहे, लेकिन संयुक्त र प्र सप हम मजबूर कर रहा है कि हम 
गन 


भारत या पाकिस्तान, किसी किसी डोॉमीनियन मे अवध्य शामिल 
हो जाये । 


इसीलिये, मतगणना पर जोर दिया जा रहा है और विधान परिषद का 
विरोध हो रहा है। विधान परिषद यह ते कर सहती है कि राज्य स्व॒न॑त्र रहे 
या किसी संघ में ग्रामिल हो जाय, बल्कि वह गासिल होने की शर्तों पर भी 
बातचीत चला सकती है। और अमरीका तो कठ्मीरी कौम से मतगणना में वो! 
देने का साधारण हक भी छीनने को तेयार बठा है। वह कच्मीर का विभाजन करा 
देना चाहता है | मई, १९०० में एडमिरलक निमित्ज ने ऐलान किया था कि 
करमीर के सवाल को बातचीत के जरिये हल किया जा सकता है। ३ अक्तृबर, 
१९५१ को दिव्ली के अमरीका-परस्त साप्ताहिक थाट् ने सुझाव रखा था कि 
कश्मीर को एक्र सयुक्त भारत-पाकिस्तानी जासन के हाथ में सोप दना चाहिये 
जिसके मातहत कर्मीरियों को केवल स्थानीय स्वायत्त शांसन का अधिकार 
हासिल हो । 

असल में कस्मीर के सवाल पर अमरीका अपनी समार-व्यापी नीति का 
ही अनुसरण कर रहा हैं। शेख अब्दुल्ला ने अप्रक, १९४८ से ही कहा था 


“ ( मुरक्षा समिति के ) अधिकतर सदस्य कश्मीर को केवल रूस के 
एक पडोसी देश के रुप में ही देखते हैं और उसे भविष्य में रूस पर 
आक्रमण करने के लिये एक महत्वपूर्ण फौजी अड्गा समझते हैं । ” 


प॑ नेहरू ने ६ फरवरी, १९०० को कहा था कि भारत पर जो दबाव 
पड रहा है, उससे प्रकट होता है कि कर्मीर के सवाल पर विचार बरते 
समय ऊुछ बाहरी ग्रइनों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। २८ अक्तूबर, 
१९५० को उन्होंने कहा कि अग्रेज-अमरीकी शक्तियोँ “रंगे हुए चक्मों ' 
से कश्मीर को देख रही हैं। और वे अक्सर भपने दृष्टिकोण से कश्मीर की 
सुरक्षा और कर्मीर में फौजी अड्डे बनाने की बात सोचती हैं । 

इस प्रकार, अमरीका वालों के हाथ में पड़ कर कश्मीर का स्थानीय 
झगड़ा एक गम्भौर अन्तरराष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। इससे नुकसान कश्मीरी 
जनता का ही हुआ है। आज हालत यह हो गयी है कि अगर शेख अब्छुछा 
कश्मीरी कौम के आत्मनिणय के अधिकार और प्रभु-सत्ता का ज़िक्क तक कर 
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छठे 
च्कि 


देत है---जेसा उन्होंने १० अप्रेड, १९०२ के अपने बयान में किया था--तो 
भारत, पाकिस्तान और अमरीका के अधिकारियों में बोखलाहट पेंदा हो जाती 
है । इस स्थिति को पेंदा करने की मुख्य जिम्मेदारी अमरीकी सरकार पर है । 
श्र 
हद 


बाद 


जब निजाम और उसके गुट ने हैदराबाद को भारत से अरूग 
करने के उद्देश्य से सुरक्षा समिति से हस्तक्षेप करने को कहा तो अमरीका 
फौरन उनकी मदद को उठ खडा हुआ | अमरीझी प्रतिनिधि जेसप ने वोट 
दिया कि निजाम की शिकायत पर अवश्य विचार करना चाहिये। जब भारत 
ने हैदराबाद पर चढाई शुरू कर दी तो उसने भारत कौ निनन्‍दा की । अमरीदी 
अखबारों ने एक स्वर से भारत को गाठियों सुनायी । 


बाद में पता चला कि निजाम सरकार ने अमरीकी सेना के तीन हृवा- 
बाज्ञों को नौकर रखा था। उनमें से एक साहब कनक्टीकट के कोलोनल जौन 
मौन्ठे कौब थे । इन लोगों से कहा गया था कि चालीस थण्डरबोल्ट (पी-४७) 
ओर पाच डी सी-३ के हवाई जहाज वे निज्ञाम सरकार के लिये ख़रीदे। इसके 
अलावा निज्ञाम ने अमरीका में प्रचार करने के लिये एक अमरीकी प्रचारक 
फर्म को कई बडी रकमें दी थी । 


मार्च १५५० में, हैदराबाद के भूतपूव प्रधान मंत्री मीर छायक अली 
पाकिस्तान भाग गये। कहा गया कि बी, सी. मेयसे नामक एक अमरीकी 
इंजीनियर और व्यापारी ने भागने में उनकी मदद की थी । 


चूँकि निजाम की सेना की बहुत जल्दी हार हो गयी, इसलिये, शायद ऐसी 
अधिक गम्भीर धटनाएँ न हो पायीं जिनमें अमरीका का हाथ नजर आता। 
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वारहवाँ अध्याय 


आ 


अमरीका की * हिमालय सम्बंधी ” नीति 


युद्ध के बाद से ही अमरीका हिमालय के इलाके में विशप दिलचस्पी 
ले रहा है। इस इलाके में अमरीका जो कुछ करता है, उसका हमारे 
पदडोसी देशों पर गहरा असर पढता हे । इसलिये, उसके इत कामों पर भारत 
तथा पाकिस्तान की जनता को गम्भीरतापूर्वेक विचार करना चाहिये । 


अफगानिस्तान 


अमरीकी वेदेशिक विभाग की नज्ञरों में अफगानिस्तान ” एक महत्वपूर्ण 
और सैनिक दृष्टि से बड़ी लाभदायक स्थिति वाला देश '' है । १७ दिसम्बर, 
$ पु 
१५४८ को क्रिश्चियन साइंस मोनिटर ने यह समाचार छापा था 


“ सोवियत सघ, और भारत तथा पाकिस्तान के वीच का पहाड़ी 
सरहदी इलाका--यानी अफग्रानिस्तान उन देशों में है जिनमें अंग्रेज्ञों 
का असर घटने के साथ-साथ अमरौकी असर बढता जाता है।... 


“ ,,,अफगान सरकार अधिकाधिक अमरीका की समर्थक बनती 
जाती है। उसने अनेक अमरीकी व्यापारियों और टेकनिकल विश्येषज्ञों 
को अपने यहाँ बुला लिया है। अफ़ग्नानिस्तान से हाल में आने वे 
मुसाफिरों ने बताया है कि अफग्मनान राजधानी में आजकल ७०० 
विदेशी रहते हैं और उनमें से लगभग आधे अमरीकी हैं । 


“ अफगानिस्तान के नियात व्यापार में अमरीकी फर्मो का हिस्सा 
बढ़ता जाता है। वहां के अधिकतर कराकुछ की अमरीका रोएँदार 
कपड़े बनाने के लिये खरीद छेता हैं। कराकुछ भफ़ग़ानिस्तान का 
मुख्य नियात है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान में जो विदेशी पूंजी और 
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इस्तेमाल की चीज बाहर से आ रही हैं, उनका अधिकतर भाग 
अमरीका से आता है...। 

“ कुछ समाचारों के अनुसार, यदि कुछ अमरीकी कम्पनियों नये 
उद्योगों में पूंजी लगाने को तेयार होंगी, तो अफगानिस्तान सम्मवत 
अप्तरीकी कम्पनियों को खान खोदने के विशेष अधिकार देने से इनकार 
न करेगा। ” 

३ पि हे है हर 
न्यू योके टाइम्स ने २५ मई, १९४५ को लिखा था * 
“ लड़ाई खतम होने के बाद से अफगानिस्तान “ अमरीकी बनता * 
जा रहा है । ” 
युद्ध के बाद से अफगानिस्तान के व्यापार में सबसे प्रमुख स्थान अमरीका 
का है। १९४६ में, न्यू यौक और ब्वाज (इडाहो) की मौरिसन-क्तुडसन 
कम्पनी को बाथ, पुल ओर सडके बनाने का ठेका दिया गया। १५४५ में 
अमरीकी भूगमंशास्रियों के एक दल ने देश की जॉच-पडताल की । सोवियत 
समाचार पत्रों ने बार-बार आरोप लगाया है कि अमरीकावाढ़े अफग्रानिस्तान 
में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के बहाने फौजी सड़कें बना रहे हैं और 
सैनिक महत्व की दूसरी चीज्ञों के ऑकडे जमा कर रहे हैं । 

खुद अमरीकी अखबारों में बहुत सी ऐसी बातें छपी हैं जिनसे सोवियत 
पत्रों द्वारा लगाये गये आरोप सही साबित होते हैं । १७ द्सिम्बर, १५४८ 
को क्रिश्चियस साइंस मौनिटर ने लिखा था 

“ अफगानिस्तान में अमरीका की दिलचस्पी मुख्यत राजनीतिक 
और सेनिक कारणों से बढ़ रही है। ” 
आगे उसने लिखा था : 

“ ,,अफग्मानिस्तान के हाल के इतिहास में सोवियत का कही सख्त 
दबाव नहीं मिलता... । 

“ इसके अलावा कोई संगठित कम्युनिस्ट पार्टी या उम्रवादी दल 
भी अभी अफ़गानिस्तान में नही पेदा हुआ है।... 

“फिर भी, अफ़ग्मान सरकार का ख़याल है कि रूसी असर का 
मुकाबला करने के लिये उसे बाहरी मदद की आवश्यकता है।*' 
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फिर भी. कुछ विदेशी कुटनीतिज्ञों ने इस बात का सभ प्रकट 
किया है कि अब्ध्वि ने यह सम | 
दिलचस्पी ढेना शुरू क अं 
पुराने जमाने में इसी तरह के कारण बता कर तीन बार अफगानिस्तान 
पर अग्रेजों ने चढाई की थी | अकग्राव सरफर अमरौदी चालो में फैसने के 
लिग्रे पूरी तरह राजी मालूम पड़ती है। १८ नवम्बर, १५४० को डी कोलें 
स्मिथ ने हिनह में लिखा था 
“ झअफगान सूचना मंत्री, रिशधत्या के स्ंद मुहम्मद खोँने 
बताया था कि उनका देश बोल्शविज्म का फेंछाब रॉोझने के 
पश्चिम से सहयोग करने को तेयार है ...!” 


दा 


घु 
लि 


है है, 


कह 


अफगानिस्तान में अमरीकी नीतियों के कारण यदि कह्दी उसका सोवियत 
सव॒ या चीन से कोई झगड़ा हो गया, तो जाहिर है कवि भारत और 
पाकिस्तान के लिये उसका परिणाम गम्भीर होगा । 

अमरीका कितना खुल कर इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा है, इसका 
एक सबूत यह है कि उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के 
झगड़ों मे मी ठाग अडाना शुरू कर दिया है | माचे १९५० में, अमरीका के 
बुमन्तू राजदूत जेसप ने दोनों देशों की यात्रा की । जून में, अमरीका ने इस 
सवाल के सम्पंत्र में एक नोट अफगानिस्तान मभेजा। दिसम्बर में, उसने 
गेर-रस्मी तौर पर कुछ प्रस्ताव दोनों देशो के सामने रखे । जनवरी १९०१ 
में, वेदेशिक विभाग का एक विशेष प्रतिनिधि नोट के आध.र पर आगे 
बातचीत चलाने के लिये काबुल गया । मार्च से सहायक विदेश मंत्री जोंजे 
मी काबुल और कराँची तशरीफ छे गये । 

कश्मीर के मामले को लेकर अमरीका जिस तरह भारत और पाकिस्तान 
को दबाता आ रहा है, ठीक उसी प्रकार सीमा के झगड़े को लेकर उसे 
पाकिस्तन और अफग्रानिस्तान को दबाने का मोंका मिल गया है । 
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सिंक्ियांग 
अफगानिस्तान के पूर्व की ओर हिमालय के क्षेत्र में भारत की सीमा 
चौन को छूती है । इन दो देशों के आपसी सम्बंध पर एशिया का भविष्य 
ए 
निभर करता है। इसलिये, भारत-चीन सीमा पर अमरीकी कारवाइयों का 
सारे एशिया और पूरे ससार के लिये महत्व है । 


अमरीका कई साल से सिंकियाग के प्रान्त में बहुत ज्यादा दिलचस्पी 
दिखा रहा है। सुद्र-पूर्व के मामछों के अमरीकी विशेषज्ञ ओवेन लेटिमूर ने 
सिकियाग को “ दुनिया की धुरी ” कहा है। लडाई के बाद से सिकियाग 
जानेवाले अमरीकी पत्रकारों की सख्या बहुत बढ गयी है। मार्च १९४५९ 
मे न्यू यौके टाइस्स के सम्बाददाता वाल्टर सुलिबेन ने उसमान बेटर 
नामक उस नामी डकंत से मुलाकात की जिसे चीन की जनवादी सरकार ने 
युद्ध अपराधी घोषित कर रखा था। उसमान ने उससे कहा कि वह चीनी 
आजाद फ्रौज्ञ को सिकियाग में घुसने नहीं देगा और अपनी ०,००० की 
फौज लेकर उसका मुकाबला करेगा । 


१९५०-५१ में चीनी आज्ञाद सेना ने उसमान और उसके संगी-साथियों 
को गिरफ्तार कर लिया । उन पर मुकदमा चला जिसमें उन पर १,१७५ 
हत्याओं और २३० डकैतियों का आरोप लगाया गया। उसमान ने अपने 
बयान में कहा कि अमरीकी कूटनीतिज्ञ उसकी मदद किया करते थे। चीनी 
अधिकारियों ने तिहुआ में अमरीकी सहायक-दूत और ब्रिटिश दूत के घरों की 
तलाशी ली। उससे इन साज्ञिशों का भण्डाफोड करने वाली और सामग्री 
भी मिल गयी। 


इस सामग्री से पता चला कि अमरीकी सहायक दूत डगलस मैकियरनन 
अपना अधिकतर समय जासुसी करने और सिक्रियांग में क्रान्तिकारी आन्दोलन 
पर हमले कराने में खचे करता था। १९४७ में, उसने मंगोलिया जनतंत्र की 
सीमा पर झगड़े कराने के लिये कुछ झगड़े कराये थे और उनमें खुद भाग 
लिया था। जुलाई १९५४८ में, उसने उसमान और एक दूसरे डकेत जानिम 
खाँ को अपने जासूसों मे भरती कर लिया था । सितम्बर १९४५ में, जब 
कि सिंक्रियाग की फ्ौज्ञों ने कुओमिन्तांग के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, पर 
नयी जनवादी सरकार अभी अपने को वहा जमा नहीं पायी थी, तो मेकियरनन 


१८२ 


रेडियो के दो सेटों को लेकर पूर्वी भिक्रयाग की ओर भाग गया। बहाँ 
वह उसमान और जानिम खो बगेरा से मिछा। उसने उन्हें सोना और 
गोला-बाहूद दिया तथा सिंफ्रियाग में सोडफोडइ का काम जारी रखने की 


हिदायत दी । 


इसके बाद भेक्रियरनन के दल ने तिब्बत होमर भारत आने की चेड्ठा 
की । २५ जुलाई, १९०० को अमरीछी वदेशिक विभाग ने ऐलान किया कि 
मैक्ियरनन को १३ अग्रेल, १९०० को सीम” पार करते समय कुछ तिव्वती 
संतरियों ने गोली मार दी | कुछ सप्ताह बाद रायटर ने समाचार भेजा कि 
मेकियरनन के साथ दो सवेत रूसी और मारे गये थे । उसने यह सी बनाया 
कि तिब्बत सरकार ने एक विद्येप दूत भजकर सतरियों को आदेश दिया 
था कि एक अमरीकी दल सीमा पार करने वला है और उस पर गोली न 
चलायी जाय | दूत तीन दिन देर से पहुँचा । उस दूत को और गो्ी चलाने 
वाले सतरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । 


अमरीकी राजदूत इल्यादि जिस बदहवासी के साथ तिहुआ से भागे, वह 
भी सन्देह पेदा करने वाली बात है, क्योंकि दूसरे चीनी शहरों में वे 
कुओमिन्ताग के पतन के बाद भी जमे हुए थे। तिहुआ वालो के सागने 
के लिये जो लम्बा-चौड़ा इन्तजाम किया गया था, उससे पता चलता है कि 
अमरीकी सरकार इन लोगों के सुरक्षित ढंग से भाग आने को बहुत महत्व 
देती थी | चौनियों द्वारा जांच किये जाने पर यह सन्देह सच निकला । 


मेकियरनन के घर की तलाशी ली गयी तो १५०३ पेटी विस्फोटक 
पदार्थ, बहुत सा गोला-बाहद और जासूसी का काम करने के लिये विशेष 
तौर पर बना हुआ एक रेडियो सेट वहाँ से मिला । 


द्सिम्बर, १९०० में ब्रिटिश राजदूत जी० फौक्स-होम्ज के घर की 
तलाशी ली गयी तो पता चला हरि मेकियरनन के साथ उसकी सॉ5-गंठ 
थी । तलाशी में गोला-बाहद की दो बडी-वड़ी पेटियों, एक खबरें मेजने और 
ख़बरें नोट करने वाला रेडियो सेट, और कुछ कागज्ञ मिक्ले जिनसे मेकियरनन 
और उसमान के सम्बंधों पर प्रकाश पड़ता था। फौक्स-द्ोम्ज ने अमरीकी 
दूतावास की जासूसी की कुछ रिपोर्ट छिषा दी थी। सिकियाग सें तैनात 
कुओमिन्ताग की ५ वी घुड्सवार फौज के कमांडर मा चेंग-सियाग और 
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चार अन्य युद्ध अपराधियों को भारत भाग जाने के लिये पासपोर्ट उसने 
दिया था । 

इन समाचारों से ऐसा मालूम होता है कि सिंकियाग में अमरीक्षियों की ये 
सरगप्तियाँ भारत सरकार की रजामन्दी के बिना नहीं हो सकती थी। इनसे 
यह बात भी साफ हो जाती है कि हाल में कश्मौर में बहुत से कनाक भगोडे 
किस तरह आ गये हैं और उनके कारण भारत और चीन के वीच बद्मजगी 
पेंद्ा हो गयी है। 

सिक्रियाग में अमरीकी सरगर्मियों से कश्मीर के सवाल पर भी रोशनी 
पहती है और यह मादम हो :जाता है कि आखिर वहा अमरीका क्यो इतने 
जोरों से दिलचस्पी के रहा है । सिक्कियाग में किसी भी तरह की कारवाई करने 
के लिये कश्मीर एक केन्द्र के रूप में काम देता है । 


नेपाल 


दूसरे मद्ायुद्ध से एक सौ साल पहले तक नेपाल का बाहरी दुनिया से 
कोई सम्बंब न था। यह अलगाव अमरीका ने तोडा । २४ मई, १९४५ को 
न्यू यौके टाइम्स ने सम्पादकीय लेख में लिखा था ' 
“ युद्ध के बाद अमरीका का असर नेपाल के राजनीतिक दुगे में 
घुसने में बामयाब हुआ और अमरीका को कोशिशों का वहाँ स्वागत 
किया गया। ” 


सितम्बर, १५४८ में नयी दिल्‍ली स्थित अमरीका के विदेशी आ्िक 
व्यवस्था विभाग के कुछ विशेषज्ञ नेपाल गये । कहा गया कि थे लोग “ जेपाल 
के आर्थिक विकास और अमरीका से सीधे-सीधे व्यापार करने की सम्भावना 
पर गेर-रस्मी तौर पर बातचीत करने?” के लिये वहीं गये हैं। लगभग 
इसी समय लन्दन स्थित नेपाली राजदूत वाशिग्टन गया और वहाँ अमरीकी 
राष्ट्रपति और दूसरे बड़े अमरीकी अधिकारियों से मिला। जुलाई और अगस्त 
१९४६ में, कमाडिग जनरल बाबर शमशेर जंग बहादुर राना के नेतृत्व 
में एक नेपाली सद्भावना-सण्डल अमरीका की यात्रा को गया। यह मण्डल 
अमरीका के वेदेशिक एवं युद्ध विभागों का मेहमान था। नवम्बर, १९४६ में 
नयी दिल्ली स्थित अमरीकी दूत जौज मेरेल नेपाल के प्रधान मंत्री को एक 
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अमरीकी पदक से विभत्वित ऋरने के लिये काठम 7? 


समस्याओं पर विचार करने के लिये नेपाल गया ट 
को द्रमन का एक खत दिया जिसमें नेपाल की स्व॒त्त्रता स्वीकार की गयी थी। 


फरवरी १९४८ में, नेपा७ और अमरीका ने राजदुतों ही अदला--दली 
करने के बारे में समझौता किया। मई में राजदूत हनरी ग्रेडी अपनी पत्नी 
और पॉच कर्मचारियों के साथ राजा के सामने अपना प्रमाण-पत्र पेश करने के 
लिये काठमाण्डह़ गये। ग्रेडी के उत्तराधिकारी लौय हेण्चरसन ने भी कई बार 
काठमाण्ड्' की यात्रा की । 


१८ फरवरी, १९५०० को हलन्दन के टाइम्स ने यह समाचार 
छापा कि नेपाल सरकार ने सइक बनाने, बिजली के स्टेशन बनाने 
बिना तार के तार का प्रबंध करने, खान खोदने और मिचाई की योजनाएँ 
चाल करने के लिये ब्रिटेन और अमरीका दोनों से मदद मांगी है। 
३१ जुलाई, १९०० को न्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा कि राना 
सरकार किसी भारतीय, स्विस या अमरीकी कम्पनी को खनिज पदार्थों की 
जॉच-पडताल का काम देने के प्रश्न पर विचार कर रही है । 


इस प्रकार रानाशाही बहुत तेजी के साथ अग्रेन-अमरीकी गुट में मिलती 
जा रही थी। प्रोफेसर दिल्लीरमण रेग्मी ने १५०७० में ही कहा था कि नेपाल 
का महाराजा निक्रट मविष्य में एक तीसरे महायुद्ध की आशा लगाए हुए है 
और उसके विचार में इस युद्ध में नेपाल और भारत अग्रेज-अमरीकी गुट 
का साथ देंगे । 

७ नवम्बर, १५५० को हिन्दू ने समाचार भेजा कि राना सरकार के 
विरोधियों का कहना है कि रानाओ ने “ ब्रिटेन के छोटे साझीदार--यानी 
भारत के सहयोग से ” नेपाल को “ अग्रनेज-अमरीकी गुट का अड्डा ” बना दिया 
है। नेपाल में अमरीकी यात्री बडी संख्या में भर आये हैं। ऊपर से कहने 
को तो ये लोग पक्षी, पौधे और फल-फूल जमा करने आये हैं; पर अन्द्र-अन्द्र 
वे कुछ और द्वी खिचडी पका रहे हैं। रानाशाही के विरोधियों का कहना था 
कि ये आसार अच्छे नहीं हैं । 


श्टज 


असरीका के बेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय भूगोल समिति और स्मिथ- 
सोनियन इंस्टीच्यूट ने एक वज्ञानिक्रों की टुकड़ी नेपाछ भेजी थी। इसके नेता 
० सिडनी डिलन रिपले थे। रिपले साहब की जीवनी पर नज़र डालिये तो 
पृता चलता है क्वि १५४२ में हरवड विश्वविद्यालय की पढ़ाई खतम करने के 
बाद उन्हें ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेन (केन्द्रीय जासूसी विभाग ) 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में जासूसी के कामों का सचालक नियुक्त कर दिया 
था और युद्ध के अन्त तक वह इसी पद पर बने रहे थे । १९५४६ में उनको 
येल के पीबडी अजायवधर का सहायक्र सचालक नियुक्त किया गया और उसके 
बाद फौरन ही उन्हें सेपाल भेज दिया गया । 


अमरीकी योजनाओं में नेप|ल का महत्व उस समय मालूम हुआ जब 
चीन के साथ तिब्बत के सम्बंधों का सवाल सामने आया। २४ नवम्बर, 
१९५८९ को हिन्दू ने समाचार छापा था 


“४ ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार एकमात्र सम्भव नीति यही हो सकती 
है कि तिब्बत को अपने घोषित ख्रायत्त शासन के अधिकार पर जमे 
रहने के ढिये प्रोत्साहित किया जाय और काठमाण्डू स्थित ब्रिटिश 
राजदूत के जरिये कोशिश की जाय कि तिब्व॒ती सरहद से कम्युनिज़्म 
को दूर रखने की इच्छा से प्रेरित होकर नेपाल दरबार लासा के लामा 


शासन का बराबर समर्थन करता रहे |?” 


अमरीफी भी बराबर इसी ढंग की बातें कर रहे थे और रानाओं को भी 
ये बातें अच्छी लगती थी। जुलाई, १५०० मे नेपाल के महाराजा ने 
न्यू योके टाइम्स के सम्बाददाता से कहा कि उसे “यह देख कर बड़ी 
खुशी है कि कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सघ की कारवाई को इतना अधिक समर्थन 
प्राप्त हुआ है ।” 


६ नवम्बर, १९५० को थुनाइटेड प्रेत ऑफ अमरीका ने कलकत्ता से 
समाचार भेजा कि नेपाल के प्रधान मंत्री ने बड़ी घबराहट में अमरीका से 
अपील की है कि तिब्बती सरहद पर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये वह 
जल्द से जल्द काफ़ी हथियार नेपाल भेजे | नयी दिल्ली में नेपाली दूतावास 
ने तो इस समाचार का खण्डन क्रिया, पर रानाशाही के नेपाली विरोधियों 
का कहना था कि यह-समाचार सही है । 


श्ट्द 


रानागाही पर अमरीकी असर को बढते हुए देख कर भाग्त के 
सरकारी हत्कों में मी चिन्ता पेढा हुई क्योंकि यहाँ नेपाल को भारत के 
प्रभाव क्षेत्र में समझा जाता था। जिस रोज नेपाल के प्रवन मंत्री दर र 
अमरीका से हथियार मागने का सम चार निकला था, उसी रोज यानो ६ नवम्बर 
को नेपाल के राजा ने काठमाण्ड में मारतीय राजदूतावास में शरण ली 
एक सप्ताह के भीतर नेपाली कांग्रेस की फौजों ने भारत से नेपाल पर चढाई 
कर दी । अंग्रेज और अमरीढी अखबारों को अा थी कि जिद जन 
कुचल दिया जायगा । इसलिये, उन्होंने एठान कर दिया कि राजा शासन ऋरन 
के अयोग्य है, ओर पश्चिमी सरकारों को उसके तीन वर्ष के बालक को राज 
मान लेना चाहिये । प्रवान मंत्री ने इस बच्च को रही पर बेंठा दिया था । 


परन्तु तराई में राना-विरोधी शक्तियों बल पकइती गयी और जनवरी 
में रानाशाही ने घुटने ठेक दिये । उधर भारत सरकार को इर था क्रि विद्रोह की 
बहुत आगे न बढ जाय। उसने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर रानाओं से समझते: 
करने के लिये जोर दिया। समझौता हो गया और रानाओं तथा कांग्रेसी 
नेताओं की सयुक्त सरकार कायम हुईं। परन्तु जन आन्दोलन के एक भाग ने 
सधर्ष जारी रखा। इसे कुचलने के लिये भारतीय फ्रोजो को नेपाल सरकार से 
सहयोग करने का हुक्म दिया गया। जब यह कोशिश नाकामयाब रही तो 
रानाओं का पक्ष और कमज़ोर हो गया । 


पर नेपाल में अमरीक्तियों की सरगमियों नहीं रुकी। २३ जनवरी, 
१५०१ को राना-कांग्रेत समझौता होने के कुछ दिन बाद, अमरीका और 
नेपाल ने 'चौथे सूत्र ' के समझोते पर दस्तखतत कर दिये । खनिन्न 
पदार्थों का एक विशेषज्ञ ग्राथमिक जॉंच करने के लिये तुरन्त नेपाल पहुँच 
गया । २७ अप्रैल, १५०१ को ढोनों सरकारों ने अपने-अपने दूतों का 
पद बढा कर उन्हें राजदूत बना दिया । अमरीका बार-बार काठमाण्डू में अपना 
राजदूतावास खोलने के लिये इजाज्ञत माग रहा था। परन्तु पं. नेहरू ने 
नेपाल सरकार को सलाह दी कि उसे ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिये क्यींकि 
फिर वीन सरकार भी काउमाण्डू में दूतावास खोलना चाहेगी । 


ठीक इन्हीं दिनों भारतीय समाचार पत्नों मे खबरें छपी कि अमरीकी 
पादरी भारत-नेपाल सीमा के निकट कुछ अनुचित काया में व्यस्त हैं । 


१८७५ 


परन्तु वर्ष के अन्त तक, रानाओ को भति काग्रेसी सरकार भी कम्युनिर )ें 
का हौआ खडा करने लगी। दिसम्बर १५०१ में, एम० पी० कोश्राला ने न्यू 
योक टाइम्स के सम्बाददाता को बताया हि नेपाली फौजे तिब्बत वाली सीमा 
की रक्षा करने को पहुँच गयी हैं। नेपाली पुलिप के इंस्पेक्टर जनरल ने कहा 
कि तिब्बत से कम्युनिस्ट नेपाल में घुप्त रहे हैं, उन्हें रोकने ने लिये फौज 
सीमा पर भेजी गयी है। यह कम्युनिस्टों के नेपाल में घुसने की बात पहाडों 
पर चढने के शौकीन एरिक शिप्टन नामक एक अग्रेज़ की रिपोर्ट के आधार पर 
कही जा रही थी। 


तिब्बत 


सदियों से यह बात समी लोग मानते हैं -क्रि तिब्बत चीन का एक 
अविभाज्य अग है, यद्यपि उसे स्वायत्त शासन के अधिकार प्राप्त हें। अत 
इसमें कोई आइचये नहीं होना चाहिय्रे यदि कुओमिन्ताग सरकार को चीन से 
खदेइने के बाद चीन की नयी सरकार इस सम्बंध को कायम रखना चाहती 
है। परन्तु, भारत सरकार ने उसे र।य दी कि उसकी फ्रौज को तिब्बत में नहीं 
घुसना चाहिये और जब उसकी सलाह-नहीं मानी गयी तो भारत सरकार 
ने खुलेआम चीनी सरकार को निनन्‍्दा को । वह यह भी भूल गयी 
कि कुछ ही दिन पहले उसकी फौजे सी ठीक इसी तरह हैदराबाद में घुसी 
थी । कहा जाने लगा कि भारत और चीन के सम्बंध अब टूट जायेगे। 
स्टेट्समेन ने तिब्बत में चीन का विरोध करने के लिये भारत, पाकिस्तान 
और बसों का संयुक्त मोचों बनाने की अपील की । चीनियों का कहना था क्रि 
विदेशियों के प्रभाव के कारण तिब्बत का मसला शान्ति के साथ हल नही हो 
या रहा है। अमरीका, और भारत में उसके मित्र इस बात से इनकार करते 
थे। भारत और चीन की दोस्ती को तोडने के लिये विदेशियों की ओर से जो 
कोशिशे हो रही हैं, उन्हें समझने के लिये तिब्बत के सवाल पर जरा विस्तार 
से सोचने की आवश्यझता है । 


चीनी सेना के घुसने के बहुत पहले से ही अमरीका तिब्बत में दिलचस्पी 

लेने छगा था । १५४२ में दो अमरीकी जासूसों को तिब्बत भेजा गया था। 

युद्ध काल में कई बार अमरीकी हवाई जहाज तिब्बत में उतरे ( इस बहाने से 
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कि जहाज खराब हो गये .थे ) और अमरीकी सरकार ने तिब्बत के अधिकारियों 
को ब्रिना तार के तार के यत्र ( वायरलेस सेट ) भेंट किये । 


मार्च, १५४६ को एक तिव्बती सदभावना-मण्डल दिल्ली आया 
और अमरीकी प्रतिनिधि ,से मिला । वह राष्ट्रपति ट्रमन के नाम मित्र राष्ट्रों 
की विजय पर बधाई का सन्देश लाया था। इसके कुछ दिन बाद लन्दन 
और न्यू यौके से प्रकाशित होने वाली इन्टेलीजेंस डाइजेस्ट की ओर 
से अमौरी दि राइनकोट नामक एक फ्रांसीसी पत्रकार कलिम्पोग के रास्ते 
से तिब्बत गया। भारत में अग्रेज अधिक्रारियों ने और तिब्बत में उनक्रे 
प्रतिनिधियों ने उसकी मदद के लिये कुछ न उठा रखा। यहाँ तक कि स्वयं 
दलाई लामा ने भी उससे मुलाकात की । १५४७ में अमरीका के एक अनुभवी 
जासूस निकल स्मिथ को फोजी अड्डी के लिये स्थान चुनने के उद्देश्य से 
कश्मीर और पश्चिमी तिब्बत का दौरा करने की इजाजत और आव 
सुविधाएं दी गयीं । 


जेसे-जेसे कुओमिन्ताग के पतन का समय नजदीक आता गया, वैसे 
बेसे लासा की लामाशाही अमरीका के नमदीक आती गयी और चीन से 
दिब्बत को अलग करने की कोशिश करने लगी । १९४८ में तिब्बत का एक 
व्यापारी मिशन अमरीका और वरिठेन गया। तिब्बत स्वतंत्र और प्रभुसत्ता 
प्राप्त देश नही था । वह चीन का एक प्रान्त मात्र था। परन्तु, इस मिशन को 
अंग्रेज़् और अमरीकी अधिकारियों ने तिब्बती पासपोर्टों के आधार पर अपने 
देशों में आने की अनुमति दे दी। क्रिस्टौफर रेण्ड नामक पत्रकार ने एक 
साल बाद लिखा कि “ बहुत से जानकार लोगों का ख़याल है कि यह मिशन 
वास्तव में, फ़ौजी मदद मागने गया था।”” 


८ जुलाई, १५९४५ को तिब्बत के अधिकारियों ने कुओमिन्तांग के 
प्रतिनिधियों को अपने यहाँ से निकला दिया । साथ ही वे लोग कुछ स्वतंत्रता का 
ढोंग रचने लगे। चन्द्‌ हफ्ते बाद, अमरीकी रेडियो पत्रकार लौवेल टौमस और 
उसका पुत्र अमरीका गया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्मन का एक पत्र दलाई छामा 
को दिया । उसमे क्या लिखा था, यह आज तक मातम नहीं हो सका है। 
एक राज्य का अध्यक्ष दूसरे देश के एक प्रान्त के शासक को पत्र लिखें--- 
कूटनीति के इतिहास में यह एक अनोखी कारवाई थी । 


१८९ 


१० अक्तूबर, १९४९ को छौवेल ठौमस ने कलकत्ता में कहा कि तिब्बत 
के अधिकारी कम्युनिज़्म के बढ़ाव को रोकने के लिये बाहरी मदद चाहते हैं 
और भारत को इस काम में प्रमुख भाग लेना होगा । एक सप्ताह बाद, उसने 
न्यू यौक के अखबारों के प्रतिनिधियों से कहा कि अमरीका को चाहिये कि वह 
तिब्बत को आधुनिक हथियार भेजने का कोई तरीका निकाढे और छापेमार 
लडाई के उपाय बताये । उसने यह भी बताया कि टूमन और एचीसन के नाम 
बह तिंब्बती शासकों से पत्र और जबानी सन्देश लाया है । 

इन सन्देशों में क्या था, यह २० अक्तूबर के न्यू योौके टाइम्स 
में प्रकाशित इस समाचार से मालूम हो सकता है कि अमरीका का वेदेशिक 
विभाग तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता देने के प्रश्न पर विचार 
कर रहा था। आगे अखबार ने लिखा था . 

“ इस सवाल को लेकर कुछ कूटनीति की पेचीदगियों पेदा हो जाती 
हैं क्योंकि अमरीका तिब्बत के पहाडी इलाके को बहुत दिनों से चीन 
का भाग मानता आया है।... 


“,,,तिब्बती सरकार... ने अभी तक गेर-सरकारी तौर पर कम्यनिस्ट 
फ्ौजों को रोकने के लिये सेनिक सहायता मागी है । 

“ तिब्बत को अलग देश मान लेने पर अमरीका के लिये यह सम्भव 
हो सकेगा कि कम्युनिज़्म को रोकने के लिये विदेशों को हृथियारबन्द 
करने के वास्ते जो फ़ण्ड ( रुपया ) है, उसमें से कुछ रकम वह तिब्बत 
के लिये खर्चे कर सके। ..”” 


ये खबरें प॑० नेहरू की अमरीका यात्रा के समय निकली थीं। ध्यान रहे 
कि तिब्बत में हथियार भेजने का भारत के सिवा और कोई रास्ता नहीं था । 

नत्रम्बर में, तिब्बत के कार्यवाहक राज्याधिकारी ( रीजेन्ट ) ने एक 
अमरीकी खबर एजेंसी के सवालों का जवाब देते हुए तिब्बत की आजादी का 
णेलान कर दिया और “ सभी राष्ट्रों से ” सहायता की अपील की । 

इस समय तक भारत सरकार भी तिब्बत में खूब दिलचस्पी छेने 
लगी थी । २७ जुलाई, १५४९ को रायटर ने समाचार भेजा क्रि पं, नेहरू 
निकट भविष्य में छासा जाने की बात सोच रहे हैं। २५ जुलाई को लन्दन 
के टाइम्स ने दिल्ली का यह समाचार छापा : 
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४ तटठस्थ दशकों का विचार है कि हाल में भारत सरकार और 
दलाई छामा की सरकार के बीच जो अधिक घनिष्ठ सम्बंध स्थापित 
होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, उनसे प्रतीत होता है कि कम्युनिज्म 
को पश्चिम की ओर फेलने से रोकने के लिये एक और मजबूत दीवार 
खडी हो रही है ॥ ” 


१० अगस्त को युनाइटेड प्रेस आफ अमरीका ने बताया कि वाशिग्टन 
के राजनीतिक क्षेत्र “ पुराने चीन-तिव्बत सम्बंध की जगह भारत-तिब्बत 
सम्बंध स्थापित करने की सम्भावना पर ” विचार कर रहे हैं। इसके कुछ दिन 
बाद सिक्किम स्थित भारतीय राजनीतिक अफसर एच एस, दयाल किसी 
विशेष काम के लिये लासा चल दिये । 


१० जनवरी, १९०० को एक अमरीकी खबर एजेसी ने लनन्‍्दन से 
समाचार भेजा कि “ तिब्बत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये क्या 
किया जाय, इस प्रइन पर भारत, ब्रिटेन और अमरीका के बीच समझौता हो 
गया है ।” दो दिन बाद नयी दिल्ली के वे देशिक विभाग ने ऐलान किया कि 
ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, पर उसने यह नहीं कहा कि इस प्रकार की 
कोई बातचीत भी नहीं हुईं है । हिन्दू ने १३ जनवरी, १९.५० को लिखा 


“ जहा तक भारत का सम्बंध है, तिब्बत की भदद में भारतीय 
फौज के जाने का कोई सवारू नहीं उठता । परन्तु, यदि तिब्बत को 
हथियार और गोला-बारूद की मदद भेजनी है, तो ज्ञाहिर है कि यह 
मदद भारत होकर ही जा सकती है ।... पर स्पष्ट है कि यह एक एसा 
नाजुक सवाल है जिस पर कोई सरकारी बयान नहीं निकलछ सकता ।” 


इसके चन्द दिन बाद लासा से एक सद्भावना-मण्डल भारत, अमरीका 
ओर कुछ दूसरे देशों की यात्रा के लिये रवाना हो गया। उसका चीन जाने का 
ड्रादा नहीं था । 

जनवरी १५००, में चीन मे जनवादी राज्य के स्थापित होने के तीन 
महीने बाद तिब्बत में यह हालत थी । छासा की लासमाशाही चीन से लड़ने के 
लिये सक्रिय रूप से विदेशों से मदद पाने की कोशिश कर रही थी । अग्नेज्ञ 
और अमरीका वाले तिब्बत को चीन से अलग रखने की चेष्टा कर रहे थे । 
भारत की नीति ऐसी थी जिससे उनकी इस कोशिश में मदद मिलती थी । 
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चीन की जनवादी सरकार तिव्बत के सवाल का कोई शान्तिमय हल 
निझालन की कोशिश कर रही थी । २१ जनवरी, १९०० को उसने तिब्बत 
के अधिकारियों को निमंत्रण दिया कि वे “ सवाल का शान्तिमय हल 
निक्रालने के वास्ते बातचीत चलाने के लिये ” अपने प्रतिनिधि को पीकषिग 
भेज । 3० जनवरी, १९०० को उसने मांग की कि विदेशों को भेजा गया 
सद्भावना-मण्डल वापिस बुरा लिया जाय। साथ ही उसने तिब्बत को 
“४ उचित क्षेत्रीय स्वायत्त शासन अधिकार ” ढेने का आश्वासन दिया । 


तिब्बत के शासकों की तत्काल प्रतिकिया यह हुईं कि ३१ जनवरी 
को ' रेडियो तिब्बत ' ने ऐलान किया कि दलाई छामा ने सम्भव हमछे का 
मुकाबला करने के लिये पडोस के देशों से मदद मांगी है। यह रेडियो 
रेजिनाल्‍ड फौक्स नामक एक अग्रेज ने तेयार किया था। हरार नामक एक 
अस्ट्रियन को पूर्वी मोर्चे पर फौज की कमान हाथ में छेने को भेजा गया। 
औफरइनाइडर नामक एक दूसरे अस्ट्रियन को महत्वपूर्ण पुलों और नदियों 
की देखरेख करने का काम सोपा गया । 


इसके बाद शायद लामा सरकार की राय में कुछ परिवर्तन हुआ और 
उसने टाल्मटूल की नीति पर चलना शुरू किया । फरवरी में चीन सरकार से 
बातचीत करने के लिये एक मिशन भी छासा से रवाना हो गया । परन्तु, 
वह भारत में आकर अटक गया और चीन जाना स्थगित करने के लिये 
नित नग्रे बहाने तलाशने रूगा। वह अग्रेल में कलकत्ते पहुँच गया था । जून 
तक वह हागकाग जाने के लिये अग्रेज़ अधिकारियों की अनुमति की बाट 
देखता रहा | ५ जून को भारतीय पुलिस ने बताया कि मिशन का वीसा 
( अनुपति पत्र ) रद्द कर दिया गया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने उसे राय 
दी कि चीनी राजदूत के आने तक उसे भारत में ही इन्तज्ञार करना चाहिये | 
मिशन के सदस्यों ने तुरन्त इस राय को मान लिया । 


इस बीच दलाईं लामा का भाई, ग्यात्रे थोण्डुप एक दूसरे मिशन पर 
निकला । उसके लिये उसे न पासपोर्टो की दिक्कत हुईं, न वीसा की । वह 
कलकत्ता में ठहरे हुए तिब्बतियों से मिला और फिर मई में च्याग काई-शेक से 
मिलने फ़ार्मोसा चला गया । 

९ मई, १९०० को कलकत्ता में ठहरे हुए मिशन के नेता ने ऐलान 
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किया कवि तिब्बत को नेपाल-तिब्बत सधि के अनुसार नेपाल से फौजी मदद 
पाने की आशा है । 


१० मई को, कलऊत्ता के बोटानिकल गाडेन्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट डॉ. के 
बिस्वास कुछ वेज्ञानिक्रों के साथ दार्जीलिग से तिब्बत के लिये रवाना हो गये । 
बताया गया कि वह बनस्पति जीवन का अध्ययन करने के लिये तिब्बत गये हैं । 


२० अगस्त को न्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा 


“ तिब्बत बालों ने भारत से ज्यादा हथियार खरीदना शुरू कर 
दिया है... 


“भारत ने निश्चित रुप से कूटनीतिक क्षेत्र में दलाई लामा की 
ओर से लडना शुरू कर दिया है । 
२४ अगस्त को नयी दिल्‍ली में एक प्रेस कान्फेस के सामने बोलते हुए प॑० 
नेहरू ने बताया कि वाशिग्टन, लन्दन, मास्क्रो, और पीकिग में तेनात भारतीय 
राजदूत इस बीच तिब्बत के सवाल पर अक्सर विचार-विनिमय करते रहे हैं। 


२ सितम्बर, १९०० को मेनचेस्टर गाहुियन ने लिखा कि 
कलकत्ता मे पडे हुए तिब्बती मिशन के नेता का कहना है कि यह “ स्वतंत्र 
ससार पर निभेर करता है ” कि उसकी सरकार तिब्बत के दर्रों की रक्षा 
करेगी या नहीं । 

तिब्बती मिशन ने ६ सितम्बर तक भारत में चीनी प्रतिनिधियों से 
मिलने की कोई कोशिश नहीं की। ६ सितम्बर को वह कलकत्ता में चीनी प्रतिनिधि 
से मिला । उसने कहा कि मिशन को फौरन पीकिंग के लिये रवाना हो जाना 
चाहिये । परन्तु तिब्बती प्रतिनिधियों ने चीनी राजदूत का इन्तज्ञार करना 
बेहतर समझा, यद्यपि उसने भी आकर पीर्किंग जाने की ही सलाह दी । 


मिशन चूँकि कलकत्ता से हिलने का नाम नहीं छे रहा था, इसलिये 
अन्त में, २४ अक्तूबर, १९५० को चीनी आज़ाद फौज को पूर्वी तिब्बत में 
प्रवेश करने का हुक्म दे दिया गया। दो दिन बाद न्यू योक हेराट्ड 
द्विब्यून ने समाचार छापा कि तिब्बत के सर्वोच्च शासक के यहाँ से लन्दन 
में कुछ प्राइवेट तार आये हैं जिनसे पता चलता है कि “ उनके विचार में 
परिचिमी शक्तियों ने तिब्बत के साथ विश्वासघात किया है।” २० 
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अक्तूबर को एसोसियेटेड प्रेत ऑफ अमरीका ने वाशिग्टन से समाचार भेजा 
कि अमरीका ने जो तिब्बत की मदद करने में सस्ती दिखाई है, वह सिर 
इसीलिये कि उसके खयाल में चीनियों के तिब्बत की ओर बढ़ने की अभी कोई 
सम्भावना नहीं है । उसने लिखा . 


“ अमरीकी कर्मचारियों ने आज बताया कि उन्हें ऐसा लगता है 
कि चीनी कम्युनिस्टों की तिब्बत पर चढ़ाई करने की बातें कोरी 
गीदड-भभकियों हैं । 

“ आक्रमण असम्भव तो नहीं है, परन्तु तिब्बत के विशेषज्ञों की 
राय है कि आने वाले महीनों में बरफीली हवाएँ और बफ़े से ढेंके 
हुए पहाडी दरें कोई बडे पैमाने पर फौजी कारवाई करने की 
आज्ञा न देंगे ।,.. 


३० अक्तूबर, १९०० को नयी दिल्‍ली में यह ख़बर पक्की हो गयी 
कि तिब्बत ने भारत से मदद तो मागी है, पर यह नहीं बताया है कि वह क्रिस 
तरह की मदद चाहता है। जब भारत से कोई उत्तर नहीं गया तो ७ 
नवम्बर को तिब्बत के अधिकारियों ने सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ से मदद मांगी । 


इस बीच, चीनी आज्ञाद फ्रौज ने रौबटे वेब्स्टर फोडे नामक एक 
अँग्रेत रेडियो चालक को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आरोप लगाया 
कि वह गुप्त फौजी ख़बरें जमा करता था और उसने एक बड़े चीनी अफसर को, 
जो तिब्बत वालों से बातचीत करने गया था, ज़हर देकर मार डाढा था। 
फ़ोड ने यह स्वीकार किया कि उसका लौवेल टौमस से बराबर सम्पर्क था । 

एक और समाचार के अनुसार : 

“ अक्तूबर, १५५० में दलाई लामा की सरकार कुछ अमरीकी 
नागरिकों के इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार कर रही थी कि 
छोटे दुलाई लामा को हवाई जहाज से भारत छे चला जाय ..”! 

२७ फ़रवरी, १९५१ को अमरीकी प्रतिनिधि सभा की विदेश विभाग 
उपसमिति के सामने सहायक्र विदेश मंत्री डीन रस्क की गवाही थी। उसके 
दौरान में प्रतिनिधि सभा के सदस्य डेनियल जे, फ्लड और रस्फ के बीच 
यह बातचीत हुई : 
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४ झ्, फ्छड . क्या आप तिव्बत की मौजूदा परिस्थिति पर 
कुछ कहना चाहेगे--विशेष कर छाल चीनियों के उस हमले को ध्यान 
में रखते हुए जो अब ठण्डा पड गया है * 


४ मे, रस्क तिब्बत से सूचना मंगाना हमारे लिये बड़ी कठिन 
समस्या बन गया है। तिव्बत के लोग अमरीकियों का वहों जाना 
पसन्द नहीं करते और पिछले कई वर्षों में लोवेल टौमस और उसके 
पुत्र को छोड़ कर और कोई अमरीकी वहां नहीं जा सका है । हमने कुछ 
लोगो को वाँ भेजने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हुए। 
इसलिये हमें सूचना घूम फिर कर हिन्दुस्तानियों के जरिये या और इसी 
तरह के उपायों से--अप्रत्यक्ष ढंग से मिलती है ,..। 


“ प्र, फ्लड . भारत तो आपके ही क्षेत्र में है न 


४“ मि, रस्क अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, आगे कौ बातचीत 
लिखी नहीं जानी चाहिये । 


“ ( आगे की बातचीत लिखी नहीं गयी ।) ” 


इससे मालूम हुआ कि एक तो लोवेल टौमस कोरा पत्रकार नहीं था, 


बल्कि जासूस था; दूसरे, अमरीका के वेदेशिक विभाग को भारत सरकार से 
ख़बरें मिला करती थीं; तीसरे, मालूम होता है कि तिब्बत के मामले पर दोनों 
सरकारों के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था । 


१४ मार्च, १९५१ को हिन्दू ने काउमाण्डू से आया हुआ यह समाचार 


प्रकाशित किया कि नेपाल और भारत का एक संयुक्त सेनिक मिश्वन कोलोनल 
काटोच के नेतृत्त्व में तिब्बत को रवाना हो गया है । पाठकों को याद होगा कि 
भारतीय सेना के इस अफ़सर काटोच को अमरीका में ट्रेनिंग मिली थी। 


२७ मई, १५५१ को चीन और तिब्बत में समझौता हो गया जिसके 


अनुसार चीन के जनवादी राज्य के अन्दर तिब्बत को स्वायत्त शासन का 
हक दे दिया गया और इस प्रकार तिब्बत का सवारू हल हो गया । परन्तु 
अमरीकी हस्तक्षेप वहां ज्ञारी रहा । 
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१७ जुलाई, १९०१ को एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमरीका ने लन्दन से 
समाचार भेजा . 
“ पश्चिमी कूटनीतिज्ञों ने आज बताया कि छोटे दुलाई लामा ने 
अमरीका के पास सन्देश भेजा है कि वह लाल चीन के साथ अपने देश 
की नयी सधि को तोड देने की बात सोच रहा है। ” 


कहा गया कि दलाई लामा का यह सन्देश किसी तीसरे आदमी के 
ज़रिये भारत में अमरीकी राजदूत लौय हेण्डरसन के पास पहुँचा है । 

दलाई लामा का बडा भाई ताक त्सैर लामा < जुलाई, १५५१ को न्यू 
यौक पहुँचा । २ अगस्त, १५०१ को न्यू योके टाइम्स ने समाचार छापा 
कि वह एक मित्र से मिलने, “ पश्चिमी ज्ञान ” प्राप्त करने और स्वास्थ-लाम 
करने अमरीका आया है। छामा का सारा ख़चों “ स्वतंत्र एशिया कमिटी 
ने दिया । इस समिति के अध्यक्ष अमरीका के जासूस विभाग के पुराने अफ़सर 
जौज एच, ग्रीन जूनियर थे । 
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तेरहवां अध्याय 
भारत में अमरीकी जासूस 


अमरीकी कूटनीति का बाया हाथ जासूसी है, तो दाहिना हाथ प्रचार । 
जासूसी से क्रिसी देश की ताकत और कमजोरियों का पता चलता है और 
अपनी नीति निश्चय करने में सहायता मिलती है। प्रचार के द्वारा उस नीति 
को जनता के बीच मनवाया जाता है । 


जासूसी चीज ही ऐसी होती है क्रि उस पर रहस्य का पद पडा रहता 
है। फिर भी इतनी सामग्री जरूर प्रक्राशित हो चुकी है जिससे भारत में 
अमरीकी जासूसी के विस्तार तथा उम्के उद्देश्यों का पता चल जाय । 


अमरीका की पहली बाजाब्ता, ग्रेर-फौजी गुप्तचर सस्था १९४१ में 
“ आफिस ऑफ दि कोआरडिनेटर ऑफ इनफौमेंशन ” (सूचना-केन्द्रीकरण 
कायोलय ) के नाम से वैदेशिक्र विभाग के मातहत कायम हुईं। १९४२ में, 
अभरीका के लड़ाई में शामिल हो जाने के बाद, इसकी जगह एक स्वतंत्र 
विभाग “आफिस ऑफ स्ट्रेठेजिक सर्विसेज्ञ (ओ० एस० एस०)” के 
नाम से खोला गया। १५४५ में ओ० एस० एस० भंग कर दिया गया 
और उसकी ज्ञाखाएँ वेदेशिक एवं दूसरे विभागों के भातहत कर दी 
गयी । सरकार के तमाम महकमों की जासूसी कौ कारंबाइयों का एक 
केन्द्र से सचालन करने के लिये, १९४६ में एक केन्द्रीय जासूसी विभाग 
( सेन्ट्रूल इन्टेलीजेन्स ग्रुप ) स्थापित किया गया। १९५४८ में इस संगठन के 
स्थान पर एक और भी बड़ी सस्था सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेंसी (सी० 
आईं० ए० ) के नाम से बनायी गयी । यह एजेसी सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति 
और राष्ट्रपति के मातहत काम करती थी । राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, जिसके 
मातहत इस एजेंसी की स्थापना हुईं है, उसके नीचे लिखे उद्देश्य बताये गये 
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हैं “ विभिन्न सरकारी महकमों और सस्थाओं की गुप्तचर कारवाइयों का एक 
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केन्द्र से संचालन करना ” और “ ऐसे अन्य काम करना.. जो राष्ट्रीय सुरक्षा 
समिति की राय में केन्द्रीय ढंग से ज़्यादा अच्छी तरह किये जा सकते हैं । ”” 
येल विश्वावियालय के प्रोफेसर शरमेन कैन्ट ने, जो पहछे ओ० एस० एस० 
के एक बड़े अफसर थे, जासूस विभाग के अनेक बडे अफसरों की मदद से एक 
किताब लिखी है : “ स्ट्रेंटेजिक इन्टेलीजेन्स फ़रौर अमरीकन वल्ड पौलिसी ”! 
( अमरीकी विज्व नीति के लिये सामरिक सूचना व्यवस्था )। उसमें केन्ट ने 
जासूसी करने वाले सरकारी महकमों में ये नाम गिनाये हैं. विदेश विभाग 
रक्षा विभाग, व्यापार विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग, अर्थ विभाग, न्याय 
विभाग, चुंगी कमीशन, इत्यादि । दूसरे शब्दों में विदेशों से सम्बंध रखने वाला 
प्रत्येक सरकारी विभाग जासूसी करता है । केन्ट का कहना है कि अक्सर सब 
ते अच्छी जासूसी वह विभाग कर सकता है जिस पर सबसे कम इसका शक 
हो सकता है । 


पेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेंसी (सी० आई० ए० ), केन्द्रीय संचालक 
की हैसियत से इस बात का खयाछ रखती है कि हरेक महकमा अपने पूरे 
क्षेत्र से लाभ उठाये । यदि कोई विभाग किसी विशेष प्रकार की सूचना मे 
दिलचस्पी नहीं दिखाता, तो एजेंसी उसे मजबूर कर सकती है कि अपने 
विभाग के लिये न सही, तो अन्य कामों के लिये उस प्रकार की सूचना भी 
वह एकत्रित करे । सी, आई. ए. इसका भी खयाल रखती है कि विभिन्न 
विभागों में जासूसी का काम करने के लिये उचित ढंग के आदमी छाँट कर 
नियुक्त किये जायें । 


सी आईं, ए. कई विदेशी जासूस विभागों के सहयोग से काम करती 
है और एक छेखक के शब्दों में “ अग्रेज़ जासूसों से भी ज़्यादा हिम्मत और 
निडरता से काम छेती है । ”” १९४५ तक इस एजेसी का खर्च < करोड़ डालर 
हो गया था और उनके मातहत ६,६१५ पेशेवर जासूस काम करते थे । 


डब्ल्यू० पाक आमंस्‍्ट्रोग ने, जो वेदेशिक विभाग में जासूसी के 
कार्मों की देखरेख करते हैं, २६ फरवरी, १९०१ को अमरीकी प्रतिनिधि 
सभा को एक उपसमिति के सामने बयान देते हुए ऐलान किया था कि 
अमरीका का जासूस विभाग बहुत ही कार्य-कुश है और दूसरे देशों के 
गुप्तचर विभागों से श्रेष्ठ है। उपसमिति के एक सदस्य ने पूछा कि अमरीका 
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के जासूस विभाग को सबसे अधिक गुप्त सूचना कहाँ से मिलती है। 
मिं, आमस्ट्रोंग ने उसका यह उत्तर दिया 


“ अधिऊ्रतर भुप सूचनाएँ विदेशों में अपने दूतों और प्रतिनिधियों से 
हमें मिलती हैं .. 


“ इसके अतिरिक्त, फौजी सूचना व्यवस्था के द्वारा, और मित्र 
सरकारों से सूचना का विनिमय करके, . ,भी हमें सूचना मिलती है। ” 


राजदूतों को अपने राजनीतिक खर्चो के लिये बहुत बडी-बडी रकमें दी 
जाती हैं । समझा जाता है कि ये रकमें अतिथि सत्कार और दावतों वग्ेरा के 
हिये होती हैं और उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। वैदेशिक विभाग ने 
प्रतिनिधि सभा की उपसभिति को बताया कि इन रक्र्मों को प्राय जासूसी पर 
पर खर्च किया जाता है। मिसाल के लिये, अबीसीनिया की राजधानी अदिस 
अबाबा में तैनात अमरीकी राजदूत की इस रिपोर्ट को उपसमिति के सामने 
पेश किया गया 


“दूतावास में होनेवाले समारोहों के अवसर पर अबीसीनिया से तथा 
अन्य सूत्रों से बहुत सी बहुमूल्य जानकारी बिना किसी कष्ट के प्राप्त की 
गयी है। दूतवासों में दावतों के अवसर पर अबीसीनिया के अफसरों, 
व्यापारियों, और कूटनीतिज्ञों के साथ मेरी और दूतावास के सलाहकार 
की अनेक बार बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है । 


“ मैंने पता लगाया है कि मेरी रिपोर्ट के लिए जितनी जानदारी की 
जरूरत पड़ती है, उसका ठीक आधा भाग उन लोगों से प्राप्त हो जाता 
है जिनसे मेरी मुलाक़ात इन दावतों में होती है 


“ मेरे घर पर (या दूसरे स्थानों पर) होने वाली दावतों था समारोहों 
में से शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसका लाभ मैने राजनीतिक और 
आर्थिक जानकारी प्राप्त करने के लिए न उठाया हो... बहुधा मेरा यह 
अनुभव रहा है कि आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा 
और वास्तव में एक्रमात्र साधन, यही है कि उस समस्या के बारे में 
सबसे अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को दोपहर या शाम के खाने 
के लिये बुला छूँ।” 
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आर्मस्ट्रीय ने यह भी बताया कि गुप्तचर विभाग केवल उन्हीं लोगों का 
प्रयोग नहीं करता जिनको जासूसी के काम का अभ्यास होता है, बल्कि वह 
वैज्ञानिकों और दूसरे प्रकार के विशेषज्ञों का भी इस्तेमाल करता है: 


“ हम इस काम के लिए लोगों को दो तरह से चुनते हैं । एक तो 
हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो या तो किसी खास विषय के बारे में 
विशेष जानकारी रखते हैं--अथोत जिनको किसी देश या क्षेत्र के 
बारे में, विशेष रूप से, उसके राजनीतिक इतिहास, वर्तमान राजनीतिक 
परिस्थिति, सस्कृति और मनोवृत्ति के बारे में विस्तृत और गहरा ज्ञान 
होता है--या जिन्हें किसी खास व्यवसाय या पेशे की ट्रेनिंग मिलौ हुई 
होती है, जेसे वे छोग जो इस्पात के उद्योग के, या यातायात के अथवा 
पेट्रोल उद्योग के विशेषज्ञ हैं...दूसरे, वे लोग चुने जाते हैं जो दूसरे 
लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत कुशल होते हैं और दूसरो की 
सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना और सम्पर्क बढाना 
जानते हैं और जिन्हें दूसरों को खुश रखने की कला मादम है |” 


शरमेन केन्ट ने अपनी पुस्तक में बताया है कि अमरीका के गुप्तचर 
विभाग का उद्देश्य दूसरे देशों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करना है । 
अमरीका की गुप्तचर व्यवस्था दूसरे देशों की सेनिक शक्ति में ही नहीं, 
बल्कि उनकी अथ-व्यवस्था, उनकी जन संख्या, उनके संगठनों, उनकी नीति 
तथा वहा के प्रमुख व्यक्तियों मे भी दिलचरुपी रखती है, और यह सारी सूचना 
वह केवल उन देशों के बारे मे ही नहीं जमा नही करती जिनके शत्रु होने का 
अन्देशा होता है, बल्कि उन देशों के बारे में भी जमा करती है जो तटस्थ या 
मित्र देश हैं । 


केन्ट ने भी गुप्त सूचना जमा करनेवालों की सूची में सबसे पहला नाम 
वेदेशिक विभाग के अफसरों का रखा है। इसके बाद उसकी सूची में 
“सार्वजनिक जीवन में प्रमुख अन्य लोगों का, जेसे विशेष कमीशनों के सदस्यों, 
अन्तरराष्ट्रीय कांफ्रेन्सों में अमरीकी प्रतिनिधियों, और विदेशों का श्रमण करने 
वाले काग्रेस के सदयों का ”” तथा “ लेखकों, पत्रफारों और जंगली जानवरों 
के शिकारियों का ” नाम आता है। लेखक ने इस सम्बंध में ऊँची शिक्षा और 
अनुसंधान की संस्थाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि 
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“ महत्वपूर्ण जानकारी जमा करने मे ये सस्थाएँ हमारे लिये सबसे बहुमूल्य 
साधनों का काम देती हैं । ” 


भारत में अमर्राकी जासूसों का जाल 


अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था का साधारण वर्णव ऊपर पढने और भारत 
का सामरिक महत्व ध्यान मे रखने पर यह बात तो अपने आप समझ में 
आ जानी चाहिये कि भारत में अवश्य ही अमरीकी जासूरसों का बड़ा भारी 
जाल बिछा होगा । 


१० दिसम्बर, १५४८ से १५ दिसम्बर, १९०१ तक के दौरान में 
अमरीका के राजदूतावास और उपफ-दूताबासों के कर्मचारियों की संख्या 
हिन्दुस्तान में ५६ से बढ कर १०२ और पाकिस्तान में २२ से बढ़ कर ४६ 
हो गयी । सन्‌ १९५१ के पहले ६ महीनों मे अमरीकी सरकार के सूचना तथा 
शिक्षा सम्बंधी विनिमय कार्यकम के मातहत हिन्दुस्तान में ४५ तथा पाकिस्तान 
में २० अमरीकी कमचारी नियुक्त थे और हिन्दुस्तान में ३५७ और पाकिस्तान 
में १०३ स्थानीय नागरिक नौकर थे। इसके अलावा पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम 
के आधीन अभी हाल में यहा अनेक “ टेकनिकल ( तकनीकी ) ” विशेषज्ञ 
भी भेजे गये हैं। २० जनवरी, १९५०२ को भारतीय समाचार पत्रों ने ४३ 
ऐसे विशेषज्ञों और अफ़सरों के नामों की एक सूची छापी थी । 

इन अफसरों के अलावा हजारों ऐसे अमरीकी हैं जो स्थायी रूप से 

हिन्दुस्तान में रहते हैं या यहाँ श्रमण के लिए आते हैं। २४ फरवरी, 
१९०० को उप-प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने पालोमेंट में बताया 
था कि भारत में ३,४५७ अमरीकी रह रहे हैं। सितम्बर में उनकी संख्या 
बढ़ कर ४,१५७ हो गयी । मारत आनेवाले अमरीकी यात्रियों की संख्या और 
भी तेजी से बढी।१३ दिसम्बर, १९४९५ को सहायक विदेश मंत्री जौजें 
मघी ने बताया कि १५४५० के पहले दस महीनों में २,००० अमरीकी 
नागरिकों को भारत आने के लिये अनुमति-पत्र ( वीसा ) दिये गये थे | १९५५० 
में भारत ने ३,८५२ अमरीकी यात्रियों को वीसा दिये । परे योरप से आने वाले 
यत्रियों की संख्या इससे कम थी । 

परन्तु संख्या से अधिक महत्वपूर्ण इन अमरीकियों को मिले हुए विशेष 
अधिकार और विशेष सुविधाएँ हैं । 
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अमरीकी राजदूत के साथ लगे हुए कर्मचारी साधारण ढंग के राज- 
नीतिक प्रतिनिधियों से ब्रित्कुल भिन्न हैं। अमरीकी सहायता पाने को हमारी 
सरकार इतनी बेचेन थी कि उसने अमरीकी प्रतिनिधियों को ऐसे अधिकार 
देना स्वीकार कर लिया जिन्हें साधारणतया कोई सरकार न देती। अमरीकी 
राजदूत के तरह-तरह के सहायक होते हैं। कोई सैनिक सहायक है तो कोई 
मज्ञदूर सहायक और कोई कृषि सहायक, कोई सूचना अफसर है तो कोई श्रम 
सूचना अफसर, कोई सास्कृतिक प्रतिनिधि है तो कोई समाज सुधार प्रतिनिधि । 
ये छोग वेदेशिक विभाग के अतिरिक्त भारत सरकार के दूसरे विभागों और 
गैर-सरकारी व्यक्तियों और संगठनों से भी बराबर सम्पर्क रखते हैं । 


राजदूत और उसके सहायकों के सारे अधिकार सूचना अफ़सरों और 
पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के मातहत आये हुए विशेषज्ञों को भी मिले हुए 
हैं । उन पर हमारे देश के कानून छागू नहीं होते, उन पर हमारी अदालतों 
में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । उनके जरिये राजधानी तथा मुख्य 
बन्द्रगाहों से लेकर प्रदेशों तक अमरीका की ओर से सब कुछ सुनने वालों, 
सब कुछ नोठ करने वालों का जाल हमारे देश में फैला हुआ है। ये छोग 
प्रादेशिक सरकारों के अधिकारियों से मिलते हैं; हजारों पत्रकारों, बुद्धिजीवियों 
और व्यापारियों से दोस्ती रखते हैं। पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के 
मातहत आये हुए छोग अभी पचास कम्युनिदी डेबलेपमेण्ट प्रोजेक्टों 
( सामुदायिक विकास योजनाओं ) की देखरेख कर रहे हैं जिनके नीचे 
कुछ १ करोड की आबादी आ जाती है। इसकी संख्या आगे और 
बढने ही वाली है । 

भारत में स्थायी रूप से रहने वाले अमरीक्रियों में २,००० पादरी हैं 
जिनका लगभग दस लाख ईंसाइयों और करोडों ग़ेर-ईसाइयों से सम्पर्क है। 
फिर व्यापारी हैं जिनके सभी बडे छहरों में दफ्तर और छोटे शहरों में शाखाएँ 
हैं। देश का एक भी ऐसा कोना न मिलेगा जहाँ अमरीकी पेट्रोल कम्पनियों 
के डिपो न हों । पेट्रोल कम्पनियों न सिफ्रे हजारों हिन्दुस्तानियों को नौकर 
रखती हैं, बत्कि स्थानीय व्यापारियों और अखबारों पर काफी असर 
डालती हैं । 

यहों जम कर रहने वालों के अलावा कुछ समय के लिये आने वालों 
की भी संख्या काफ़ी बडी होती है। उसमे कुछ लोग पत्रकार की हैसियत से 
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आते हैं तो कुछ विद्रार्थी के रूप में । और वे देश भर का चक्कर लगाते घूमते 
हैं। सीमा प्रदेश के नाजुक इलाके भी उनकी कृपा दृष्टि से नही बच पाते । 


इससे जाहिर है कि हिन्दुस्तान या पाकिस्तान मे कोई महत्वपुण बात 
ऐसी नहीं हो सकती जिसवी सूचना किसी न किसी अमरीकी वो न मिल जाय । 
अमरीकी जासूस विभाग के बड़े से बडे अफसर खुद जितना मान चुके हैं, 
उसके बाद कोई अमरीकी इस सन्देह से परे नहीं माना जा सकता कि वह 
हमारे मुल्क में जासूसी करने नही आया है। 


३० अक्तूबर, १९०१ को फुलब्ाइट योजना ( विद्यार्थयो की अदला- 
बदली की योजना ) के मातहत आया हुआ एक विद्यार्थी, फिलिप हौकिस 
हिमालय की तराई में दूर मुक्तेश्वर नामक स्थान पर हानिकारक कीटाणुओं का 
अध्ययन करते हुए मर गया। प्रइन यह है कि क्या हौकिस केवल कीड़ों-मकोड़ों 
में ही दिचस्पी रखता था, या सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमालय की तराईं 
में किसी और खोजबीन में छगा हुआ था । अमरीकी राजदूतावास का कमेचारी 
रौबट हैन्क्ौक जनवरी १९०२ में, अमृतसर के नज्ञदीक एक मोटर दुघंटना मे 
मारा गया। क्या वजह थी कि वह मोटर पर नयी दिल्ली से पाकिस्तान के लिये 
रवाना हुआ था, जब कि वह यह अच्छी तरह जानता था कि सडक के रास्ते 
पर हज़ार तरह के खतरे हैं और दोनों तरफ की फौजें सरहद पर डटी 
हुई हैं। परन्तु अमरीका के जासूसों के बारे में जानने के लिये कोरी अटकल- 
बाज्ञी की ही जरूरत नही है। काफ़ी ठोस सबूत सी मौजूद हैं । 


युद्ध के दिनों के कारनागे 


भारत में अमरीका की भोर से जासूसी की नींव युद्ध के दौरान में डाल 
दी गयी थी । उस जमाने के बारे में, ओ, एस, एस, के एक गुमनाम अफसर 
ने एटछान्टिक मंथली नामक पत्रिका में अप्रैठ १५४८ में लिखा था 


“ ,,, सुदूर पूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया मे, अमरीका ने उस क्षेत्र 
में प्रवेश किया जो पहले लगभग शुद्ध ब्रिटिश और डच इलाका था। 
इसका परिणाम बहुत शीघ्र और जोरों के साथ दिखायी दिया। इसके 
साथ साथ, वहाँ पूर्णत. स्वतंत्र अमरीकी गुप्तचर व्यवस्था की भी नींव 
पड़ गयी । 
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कोलोनल लुई जौन्सन, जो १९४२ में अफ्रीकी तकनीकी मिशन के 
प्रमुख की हैसियत से भारत आये थे और जो बाद में यहाँ राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
के व्यक्तिगत दूत नियुक्त किये गये, अमरीकी गुप्तचर विभाग के साथ 
घनिष्ठ सम्बंध रखते थे। १९०१ में उन्होंने यह बात खुलेआम स्वीकार की 
थी (इसी पुस्तक का दूसरा अध्याय देखिये )। परन्तु आश्चर्य की बात है कि 
किसी हिन्दुस्तानी अख़बार ने उनका बयान नहीं छापा । 


कोलोनल जोन्सन के बाद भारत में मि, विलियम फिलिप्स, अमरीकी 
राष्ट्रति के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये । वह इसके पहले लन्दन में ओ० 
एस० एस० के प्रमुख थे । 


भारत में अमरीकी फ़ोज के आने के साथ-साथ फ्रौजी गुप्तचर विभाग 
के अफसर और ओ० एस० एस० के कर्मचारी भी बड़ी सख्या में भारत 
भाये । १५४१ की गरमियों में अमरीका की केन्द्रीय फ्रौजी कमान के फौजी' 
गुप्तचर विभाग ने अपने दो अफसरों, लेफ्टिनेट करेल डब्ल्यू० ड्रेपर और 
लेफ्टिनेंट वी० एच० सूत्रो को ब्रिटिश फौजों के साथ दशकों की हैसियत से 
काम करने के लिये यहा भेजा था। ओ० एस० एस० का दक्षिण-पूर्वी 
एशियाई कायोलय लेका में कैडी नामक स्थान पर था और एक गुप्त ट्रेनिंग 
कैम्प त्रिकोमाली से १५ मील की दूरी पर था । ओ० एस० एस० का कलकत्ता 
दफ्तर ठटालीगंज के ओ-हाउस में था।ओ० एस० एस० का एक दस्ता 
और १५ ट्रेनिंग केम्प आसाम के जंगलों में फैला हुआ था। बडे अफसर सब 
अमरीकी थे, पर साथ ही अनेक हिन्दुस्तानी भी इसमें भरती किये गये थे । 


अमरीका के वेदेशिक विभाग ने गुप्तचर विभाग की रिपोर्टो की एक 
सूची प्रकाशित की है । उसमें १६ रिपोर्ट ऐसी हैं जिनका सम्बंध भारत अथवा 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने बाले भारतीयों से था । इन रिपोर्ट को ओ० एस० 
एस० के “ खोज ओर विश्लेषण ”” विभाग ने तेयार किया था | उनमें भारत 
के विभिन्न इलाकों की भी रिपोर्टे थी और अलग-अलूग राजनीतिक पार्टियों 
की भी । सूची के कोड (साकेतिक ) नम्बरों से पता चलता है कि ऐसी 
करीब सौ रिपोर्ट और हजारों मेमोरेण्डम तैयार किये गये थे । ज्ञाहिर है कि 
इन दस्तावेज्ञों के लिये काफ़ी जानकारी भारत में जमा की गयी होगी । 
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युद्धोत्तर कालॉन कारवाइयों ; राजदूतों के कारनामे 


आमस्ट्राग और केन्ट ने अपनी किताब में जैसा बताया है कि सबसे 
अच्छी जासूसी राजदूत छोग और उनके सहायक करते हैं । नयी दिल्ली के 
अमरीकी राजदूतावास का एक कमेचारी, कौनरेड बेक्कर पहले गुप्तचर विभाग 
में काम करता था । डोरोथी स्पेसर नाम की एक महिला कमचारी पहले ओ० 
एस० एस० के खोज ओर विश्लेषण विभाग में काम कर चुकी है। कराँची में 
अमरीकी राजदूतावास का तीसरा सेक्रेटरी डेविड टेलर इनाइडर १९४९ में 
अमरीकी हवाई फ़ोज का गुप्तचर था । 


भारत और पाकिस्तान में अमरीकी राजदूताबासों के कर्मचारियों की 
संख्या बहुत तेज्ञी से बढ़ती जा रही है| लाजिमी है कि इसके साथ उनकी 
गुप्त कारंवाइयें। भी बढ रही होगी। १९५०२ में कुछ नये पदों पर लोगों को 
नियुक्त करने के लिये, वेदेशिक विभाग ने अमरीकी काग्रेस के सामने यह कारण 
पेश किया था . 


स्थान पद्‌ उद्देश्य 
नयी दिल्‍ली सहायक भारतीय अर्थ-व्यवस्था के उन बहुत पेचीदा 


आर्थिक और विस्तृत परिवर्तनों पर रिपोर्ट तैयार 
करने में मदद देना जिनमें अमरीका की 
अपर. दिलचस्पी है। 


राजनीतिक राजनीतिक विभाग में रिपोर्ट तैयार करने 
स्टेनोग्राफफ का काम बढ़ गया है और स्टेनोग्राफर की 
आवश्यकता है। 

कराची मजदूर आजकल इस पद पर कोई आदमी नियुक्त 
रिपोर्टंगय नहीं है। दूतावास की और सरकार के 
अफसर मजदूर विभाग की राय है कि इस नवजात 
देश में मज़दूरों के सम्बंध मे जो घटनाएँ 
हों, उनकी रिपोर्ट तेयार करने के लिये एक 

अलग अफ़प्तर होना चाहिये। 
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कप 
स्थान प्‌ंद्‌ उद्दश्य 
बस्बई राजनीतिक. राजनीतिक और आध्थिक विभाग का मुप्त 
स्टेनोग्राफ४. काम बढ़ गया है जिसके कारण एक कर्मचारी 
और नियुक्त करना आवश्यक हो गया है। 


मद्राप्त राजनीतिक शुप्त सूचनाओं के लिये आवश्यक है। अभी 
स्टेनोग्राफफ.. यहाँ कोई अमरीकी स्टेनोग्राफर नही है । 
ढाका कोड क्लछके. गुप्त पत्र-व्यवहार और कोड का काम बहुत 
बढ़ गया है, उसके लिये एक अनुभवी 
आदमी चाहिये। 


यहाँ इतना और जोड़ देना उचित है कि बम्बई, मद्रास और ढाका 
में अमरीकी राजदूतों के नही, कोंसलों के दफ्तर हैं, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय कानून 
के मातहत राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिये । 


अमरीकी पत्रकार भी जासूसी करते हैं 


अमरीकी पत्रकारों का भी गुप्तचर विभाग से घनिष्ठ सम्बंध मारछूम पड़ता 
है। न्यू योके टाइम्स के सम्वाददाता, रौबट ट्रम्बल के भेजे हुए समाचारो 
से इस सम्बंध पर कुछ प्रकाश पडता है। द्रम्बल भारत में चार बरस से 
है और इस महाद्वीप का कोना-कोना छान चुका है। ८ नवम्बर, १९०० 
को उसने लिखा था - 


“,.,, अन्दर की जानकारी रखने वाले सूत्रों से इस सम्वाददाता को 
आज पता चला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आशा है कि पीर्षिंग 
(पीकिंग ) सरकार का अगला कदम नेपाल में उठेगा। 


९ नवम्बर, १९७० को उसने “ एशिया में सीमा विस्तार के लिये 
सोवियत की समर नीति ” विषय पर एक लेखमाला लिखी जो २०, २३, और 
२४ नवम्बर के न्यू यौंके टाइम्स के अकों मे छपी । पहले छेख में 
उसने बताया कि जिस जानकारी के आधार पर वह लेख लिख रहा है, 
वह उसने “ खुफिया रिपोर्टा से ” प्राप्त की है, जिन्हें “ बहुत असाधारण 
ढंग के गुप्तवर काय के द्वारा, जिसकी तफ़्सील नहीं बतायी जा सकती, 
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प्राप्त किया गया था।” ट्रम्बल ने बताया कि उसको यह सूचना पश्चिमी 
तिब्बत की यात्रा करके लौटने वाले “योग्य खोजियों ” से मिली थी । 
तीसरे छेख में उसमे लिखा कि उसके लेख की सामग्री “ एक अनोखी खोज ”” 
के द्वारा प्राप्त हुई है और “पश्चिमी तिब्बत और हिमालय के अन्दर 
घुस कर ” निकाडी गयी है। अन्त में, उसने एक विशेष कम्युनिस्ट-विरोधी 
गुप्चर जाँच का जिक्र किया, जो भारत में की गयी थी । 


२६ नवम्बर को, उसने दरभंगा ( बिहार ) से समाचार भेजा ' 


“ जेपाली कांग्रेस पर अधिकतर समाजवादियों का प्रभुत्व है । 
परन्तु उसके अन्पायु विद्रोह ने वास्तव में कम्युनिस्टों के सनियोजित 
कार्यक्रम को आगे बढाने में मदद दी है । नेपाली सीमा के निकट इस 
शहर में यह समाचार हमें गुप्त सूत्रों से मिला है ।” 


हम यहाँ इस बात पर विचार करना नहीं चाहते कि ट्ूम्बल की 
कितनी कहानियों सच्ची हैं और कितनी कोरी गप्पें हैँ । हम यहाँ इस बात 
की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि टूम्बल ने खुद स्वीकार किया 
है कि उसका भारतीय और अमरीकी जासूसों और भारतीय तथा नेपाली 
राजनीतिक पार्टियों के अन्दर घुसे हुए गुप्त अमरीकी एजेंटों से सम्बंध था । 


विश्वविद्यालय, खोज संस्थाएँ, आदि 


ञ्े अप कप ॥ ४ 

वेदेशिक विभाग के गुप्तचर विभाग के विशेष अफसर, डब्ल्यू० पाके 
आमेस्‍्ट्रोग ने २६ फरवरी, १५५१ को प्रतिनिधि सभा की एक उपसमिति 
के सामने बयान देते हुए कहा था 


४“ ,,. हमने यहा और विदेशों के विश्वविद्यालयों, वज्जीके देने वाली 
संस्थाओं ओर खोज करने वाली संस्थाओं से बड़े विस्तृत पैमाने पर 
सहयोग करने की व्यवस्था कर ली है |” 


रौकफेलर फ्राउण्डेशन नामक वजीफे देने वाली संस्था कई वर्ष से भारत 
में काम कर रही है और १९४५ से तो उसका सुदूर पूर्वी कार्यालय भी शंघाई 
से बंगलोर आ गया है। ओर पिछले व से फोडे फाउण्डेशन भी भारतीय 
रंगमंच पर उतर आयी है। 
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१९५१ के अन्त तक, फोड फाउण्डेशन भारत और पाकिस्तान को 
४० लाख डालर के वजीफे दे चुकी थी। २८ मार्चे, १५०२ को उसने एशिया 
तथा मध्य पूर्व के बारे मे खोज करने के लिये १०० अमरीकियों को वजच्नीफे 
देने का ऐलान किया । 


फोड फाउण्डेशन के अध्यक्ष पोल होफ़मेन हैं जो पहले माशल योजना 
के सचालक थे । उनके सहायक संचालक मिल्टन काट्ज हैं जो पहले योरप में 
माशल योजना के दूत का काम करते थे और जो लड़ाई के दिनों में ओ० 
एस० एप्त० की ओर से जापूसी कर चुके हैं | फाउण्डेशन ने विदेशों में ट्रेनिंग 
देने ओर खोज करने के काम का संचालन करने के लिये एक बोडे बना रखा 
है। यही बोडे वजीफे देता है। इसके अध्यक्ष गौडन ग्रे हैं, जो पहले अमरीकी 
सरकार के युद्ध मंत्री थे । 


अमरीका की राष्ट्रीय भूगोल समिति एक गेर-सरकारी खोज सस्था है । 
परन्तु, उसका खुद का दावा है कि सरकार के रक्षा विभाग से उसका घनिष्ठ 
सम्बंध है । समिति के युद्ध कालीन कार्यों की रिपोट देते हुए, उसके अध्यक्ष 
ने हाल में द्वी कहा था 


“ आपकी समिति ने अमरीका के युद्ध उद्योग की सबसे बडी सेवा 
यह की है कि उसने भू-मंडल के बडे भागों के बहुत ही सही नकशे 
तैयार करके दिये । 


“ अमरीकी फौज के इजीनियर विभाग के प्रमुख छेफ़िटनेण्ट जनरल 
यूजीन रेबोल्ड ने, जो फ्रीज के लिये नकशे बनाने के काम का संचालन 
करते थे...लिखा है: “ नकशे के लिये हम राष्ट्रीय भूगोल समिति पर 
इतना अधिक निभर करते हैं कि वास्तव में अब हम समिति को अपने 
फौजी नक्शे बनाने वाले विभाग का ही एक अग समझते हैं । '... 


“ युद्ध विभाग ने लड़ाई के दौरान में राष्ट्रीय भूगोल समिति के 
दस छाख से अधिक नकशे इस्तेमाल किये। अमरीकी समुद्री बेढ़े ने 
भी कई हज़ार नकशे उससे लिये। 

“युद्ध के दौरान में आपकी समिति के नक्शे बनाने वालों ने युद्ध 
विभाग और समुद्री विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम किया। . ., ” 
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अभी हाल तक इस समिति ने भारत के सम्बंध में अधिक काम नहीं 
किया था और उसकी पत्रिका में भारत के बारे में जो छेख प्रकाशित हुआ 
करते थे, वे प्रायः मन्दिरों की बनावट और मह्ाराजाओं की शान-शौकत 
के बारे में होते थे। परन्तु अब उसने स्थायी रूप से अपना एक फोटोग्राफर 
भारत में नियुक्त कर दिया है और कुछ महत्वपूर्ण इलाकों की जोच करायी 
है। समिति की पत्रिका, नेशनलर ज्योग्रेफ़िक मेगज़ीन के अकों से पता 
चलता है कि वह कश्मीर, नेपाल, बखान, सिक्क्रिम और आसाम में खोज 
करा चुकी है । 


अगस्त १९५४६ में समिति के फोटोग्राफर वेत्जेल ने कश्मीर को छान- 
बीन की । परन्तु उसने अपना अनुभव १९४८ तक प्रकाशित नहीं किया, जब 
कि करमीर में लड़ाई चल रही थी। उस वक्त भी उसने केवल कश्मीर घाटी 
का वर्णन छपा और सरहदी इलाकों के बारे में चुप्पी साथे रदह्दा। मई १९७१ 
में इस पत्रिका में एक भारतीय फिल्म निमाता की पत्नी, श्रीमती एनाक्षी 
भवनानी का एक छेख उनकी श्रीनगर से लेह ओर हिमिस तक की यात्रा के 
बारे में छपा । लेह लदाख़ की राजधानी है ओर हिमिस तिब्बत की सरहद 
पर पडता है । वेंत्जेल ने इस लेख के साथ छपने के लिये इन इलाकों के 
फोटो दिये । 


वेल्जेल भारत में स्थायी रूप से तेनात था। उसके अतिरिक्त समिति 
समय-समय पर भारत के सैनिक महत्व के स्थानों की खोज-बीन करने के 
छिये विशेष प्रतिनिधि भेजती रहती थी । उसकी पत्रिका के नवम्बर १५७० के 
अंक में जाँ शोर और फ्रेंक शोर की बखान यात्रा का वर्णन छपा। बखान 
पाकिस्तान के कब्जे में एक बहुत संकरी सी जमीन की पढ़ी है जो सोवियत 
संघ और कश्मीर के उस हिस्से के बीच पढ़ती है जो आजकल पाकिस्तान के 
ब्ज़े में है । ये दोनों छेखऋ तुर्की और ईरान के ऐसे इलाकों को पार करके 
काबुल पहुँचे थे जिन पर आजऊल फोजी नियंत्रण है और जहाँ साधारणत- 
किसी को घुसने की इजाज्ञत नहीं मिलती | इसी प्रक्रार अफगानिस्तान की 
सरकार, आम तौर पर, किसी यात्री को बखान जाने की अनुमति नहीं 
देती, परन्तु इन लोगों को उसने इनाजत भी दे दी और हिफाजत के लिये 
फ़ौजी सिपाहियों का एक दस्ता और एक दुभाषिया भी साथ में कर दिया। 


१४ ४२०९, 


ये दोनों छेखक एक बार फिर १५५२ में पाकिस्तान आये और पेशावर 
तथा रावलपिंडी गये । डॉन ने १५ माचे, १५५३९ को लिखा 


“आशा की जाती है कि वे लगभग एक सप्ताह तकू रावरूपिंडी 
में ठहरेंगे । गिलगिट और हुंना जाने का सी उनका इरादा है।” 


मार्च १५५९ में, नेशनल ज्योग्रेफिक मैगज़ीन ने एफ० किंगडन- 
वा नामक एक अंग्रेज का एक छेख प्रकाशित किया । इन महाशय ने १९०० 
के शुरू में, बीज जमा करने के बहाने आसाम-तिब्बत सरहद का दौरा 
क्रिया था। उसी साल अगस्त में आसाम में भूचाल आ गया । परन्तु, उस 
समय तक किंगडन-वाडे सदिया के इदे-मिद के इलाके का दौरा कर चुका था 
और पूर्वी तिब्बत की छहित घाटी के ऊपरी भाग में पहुँच गया था। चीनी 
आज्ञाद फौज के आने के पहले ही वह उस इलाके में तेनात भारतीय फौज 
की मदद से भाग गया । 


नेपाल में सी अमरीकी यात्री इसी तरह के कई दौरे कर चुके हैं । 

१९४६ में, अमरीका की एक सरकारी संस्था, स्मिथसोनियन 
इंस्टीव्यूशन, और येल विश्वविद्यालय की ओर से यात्रियों का एक दल पक्षी 
जमा करने के लिये भारत और नेपाल आया । उसने यहां छ. महीने बिताये । 
इस दल के नेता सिडनी रिपले थे । 


इन्हीं दो संस्थाओं और राष्ट्रीय भूगोल समिति की ओर से यात्रियों का 
एक और दल पशु-पक्षी एकत्र करने के लिये १५४८-४५ में फिर नेपाल 
, आया । इसके नेता भी डॉ० रिपले थे । वेंल्जेल दल के साथ था। कहा जाता 
था किये लोग एक ऐसी विचित्र चिड़िया की तलाश में थे जो ६८ वर्ष से किसी 
वैज्ञानिक को नहीं दिखाई दी थी। २० जनवरी, १९४५ को नये योक्क 
टाइम्स ने समाचार छापा कि रिपले ने नेपाल के प्रधान मंत्री से न्यू यौके 
के चित्रकार चाल्से बास्करवील को निमंत्रण दिलाया है कि वह नेपाल आकर 
वर्शों के राजा, प्रधान मंत्री और प्राकृतिक हृइ्यों के चित्र बनाये । 
यदि डॉ० रिपले के बारे में कुछ माद्म हो जाय तो यात्रियों के इन 
दलों की असलियत का भी पता लग जाय । 
रिपले साहब ने १९४२ में हरवडे विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा 
समाप्त की । १९४२ से १५४५ तक उन्होंने दक्षिण-पूर्वी एशिया में ओ७ 
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एस० एस० के जासूसी के डायरेक्टर के पद पर काम क्रिया । १९४६ में वह 
येल के पीवी अजाग्रबधर के सहायक व्यवस्थापक्र नियुक्त किये गये और 
तुरन्त नेपाल की यात्रा को रवाना हो गये। उनके मित्र बास्क्रवील महोदय 
हवाई फौज में लेफ्टिनेंट-कनेल और सरकारी चित्रकार थे । 

१९४९-०० में, शिक्रागो के प्राकृतिक अजायबघर ने मध्य नेपाल की 
खोज करने के लिये एक दल भेजा । फतेहगढ़ के अमरीकी मिशन अस्पतारू 
के डाक्टर काले ई, टेलर उसके साथ गये । लौट कर उन्होंने अमरीकी भूगोल 
सप्िति के पत्र ज्यौग्रेफ्रिकल रिव्यू में एक लेख लिखा और उसमें बताया 
कि उन्होंने काछी-गंडक और पोखरा घाटियों का दौरा किया था। 

युद्ध के पहले तक किसी विदेशी का नेपाल में दिखाई देना बड़ी अजीब 
भर अनशेनी सी बात समझी जाती थी । पर १९४९ तक ३०० विदेशी 
काठमाण्डू हो आये और उनमें से ५० तो अन्द्र तक घूम आये । १९४५ के 
बाद से तो मानो वहा अमरीकी कृट्नीतिज्ञों, पत्रकारों और वेज्ञानिकों का 
ताता लग गया है। 

यहेँ न्यू यौक के इंस्टीच्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशन्प पर भी विचार 
कर ठेना चाहिये। इसका खचो रौकफेलर तथा कारनेगी फाउण्डेशनों के दान 
से चलता है। साथ ही, सुदूर पूर्व के साथ व्यापार करने वाली कुछ कम्पनियाँ 
भी उसे रुपया देती हैं । इंस्टीच्यूट की अमरीकी शाखा सरकार के आदेश पर 
काम करती है । हाल में च्याग काई-शेक के अमरीडी समर्थरों के गुट ने इस 
इंस्टीच्यूट पर तथा उसकी अमरीकी शाखा पर च्यांग काई-शेक की आलोचना 
करने के लिये बडे सख़्त हमके किये । इंस्टीच्यूट के मंत्रियों ने कहा कि 
अमरीकी खुफिया विभाग ( फ्रेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन ) उसके कागज्ञ 
“पत्तर की जाँच कर छे। बाद में, अमरीकी कार््रेस की समितियों ने इन कांगज़ों 
पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार, भारतीय तथा अन्य देशों की शाखाओं के 
गुप्त पत्र, और इंस्टीच्यूट की रिपोर्ट सब अमरीकी सरकार के पास पहुँच गयीं। 

इंस्टीच्यूट के आलोचकों को सफाई देते हुए, उसके भूतपूवे प्रधान मंत्री 
एडवर्ड कार्टर ने ३० मार्च, १५५० को कहा कि झुदूर पूर्व, योरप तथा सोवियत 
संघ का १५३६ में, दौरा करने के बाद . 

“ हम छोगों ने ( काटर तथा ओवेन लेटिमूर ने ) मेस्क्री में अमरीकी 
राजदूतावास के कर्मचारियों को उन देशों की एक रिपोर्ट दे दी थी 
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जिनका हमने दौरा किया था। अमरीका लौटने पर मेने वाशिग्टन में 

वैद्देशिक विभाग के अफसरों से भी अपने दौरे के बारे में तफसील के 

साथ बातचीत की थी। ” 

अर्थात, उच्च शिक्षा, खोज और अनुसंधान से सम्बंध रखने वाली 
सस्थाओ के नेता, विदेशी विद्वानों के साथ निजी बातचीत करके जो जानकारी 
प्राप्त करते हैं, उसे वे सीथे अमरीका के सरकारी महकमों को पहुँचा देते हैं । 
ये लोग अक्पर भारत और पाकिस्तान भाते हैं, यहाँ तरह-तरह के 
सम्मेलन करते हैं--जैसे, १५४५ का दिल्‍ली में भारत-अमरौका सम्मेलन 
और १९००० का लखनऊ में प्रश्ञान्त सम्बंध सम्मेलन--जिनमें देश के 
प्रभावशाली व्यक्ति एकत्रित होते हैं । इंस्टीच्यूट ऑफ पेसिफ्रिक रिलेशन्स के 
प्रतिनिधि विदेशों में रिसर्च या खोज करने जाते हैं। जे, ए, करन नामक एक 
साहब भारत में डेढ़ साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे से खोज करते 
रहे । आजकल इस संस्था की ओर से श्री मीनू मसानी के नेतृत्व में भारतीय 
कम्युनिस्ट आन्दोलन के बारे में खोज की जा रही है । 


अमरीकी विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काये कर रहे 
हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों ने ससार के कुछ विशेष क्षेत्र ढॉट लिये हैं जिनके 
बारे में वे खोज करते हैं। अमरीका की समाज विज्ञान खोज परिषद्‌ ने कहा 
है कि इस व्यवस्था का “” सरकार के लिये भारी महत्व है । ?! 


भारत और पाकिस्तान के सम्बंध में इस प्रकार की खोज कौर्नेल विश्व- 
विद्यालय में, डॉक्टर लौरिस्टन शाप के नेतृत्व में होती है, जो पहले वेदेशिक 
विभाग के कमचारी थे। उनके विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में “चौथे सूत्र ' के 
कार्यक्रम के अन्तर्गत चलनेवाली नमूने की योजनाओं में काम करते हैं। 
स्यूज़बीक नामक पत्र ने उनके बारे में लिखा था 
“ स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करते हुए, कोर्नेल विश्व- 
विद्यालय के ये विद्यार्थी उत्तम बीज, पिंचाईं, खाद, खेती के औजार 
और दूसरी ऐसी चीजों के बारे में सलाह देते हैं । 
“ परन्तु इस योजना से अन्त में जो सबसे बड़ा लाभ होनेवाला है, 
बह यह है कि उसके द्वारा अनेक ऐसे अमरीकी विद्वान और विशेषज्ञ 
तेयार हो जायेंगे जो भारत के बारे मे बहुत कुछ जानकारी रखेंगे...।”” 
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अमरीका के अन्दर भारत के बारे में खोज कराने और ट्रेनिंग ढेने वाली 
सबसे प्रसिद्ध ससथा ' साउथ एशिया रीजनल स्टदीज़ इंस्टीच्यूट ” है जिसे 
पेन्सिलवेनिया के विश्वविद्यालय ने १५४७ में कायम किया था और जिसे 
न्यू यौक का कानेंगी कार्पोरेशन आर्थिक सहायता देता है। वैदेशिक विभाग 
तथा दूसरे सरकारी महकमे अपने कर्मचारियों को एशियाई भाषाओं तथा 
राजनीतिक मामलों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये इस ससथा में भेजते 
हैं। मद्रास में अमरीका के भूतपूर्व कौसछ रोबट रूसो, जो आजकल नयी 
दिल्‍ली स्थित अमरीकी राजदूताबास में पुस्तकाध्यक्ष हैं, और कलकत्ता में 
अमरीकी कौसल निकोलस ठेकेर इस सस्था में ट्रेनिंग पा छुके हैँं। उन्हें 
वेदेशिक विभाग ने शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहों भेजा था । 

इस सस्था के अध्यक्ष विलिमय नौमेन ब्राउन नाम के एक सज्जन 
हैं, जो १५१८ से अमरीकी फौज तथा समुद्री बेढ़े के गुप्तचर विभागों में 
काम करते आये हैं। १५४१ से १९४० तक वह वाशिग्टन में ओ० एस० 
एस० के एक बड़े अफसर थे । ब्राउन साहब “ कमिटी औन सदने एशिया ” 
के भी अध्यक्ष हैं । यद कमिटी अमरीका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसी 
प्रकार की शिक्षा का सचालन करने के डिये बनायी गयी है । 


दक्षिणी एशिया की समस्याओं का अध्ययन करने वाली दूसरी 
संस्थाएँ मिनीसोटा और कैलीफोर्निया के विश्वविद्यालयों के अन्तगंत हैं । 
मिनीसोटा विश्वविद्यालय ने तो स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया था कि 


“ इमने ग्रेजुएट स्तर के विद्यार्थियों को गुप्तचर कार्य की बुनियादी 
शिक्षा देने और इस प्रकार फौजी और गेर-फौजी सरकारी महकमों के 
लिये दक्ष कर्मचारी तैयार करने का कार्यक्रम आरम्भ किया है । पूर्वी 
और दक्षिणी एशिया उन क्षेत्रों में से है जिनका इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत विशेष अध्ययन करने का प्रबंव किया गया है। ”! 


केलीफो्निया विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय विभाग 
के डेविड गुडमेन मेन्डलबौम हैं जो १९३७-३८ और १५४९-०० में भारत 
भी हो गये हैं। ये हजरत १९४२ में अमरीकी गुप्तवर विभाग के ब्रिटिश 
विभाग में काम करते थे और १९४६ वह में वेदेशिक विभाग के खोज और 
गुप्तचर कार्यालय के मारत-लका सम्बंधी महकमे में काम करते थे । 


श्र 


पिछले साल कोलम्बिया विद्वविद्यालय में पाकिस्तान सरकार की आर्थिक 
मदद से एक पाकिस्तान इंस्टीच्यूट की स्थापना की गयी थी । इस इंस्टीच्यूट 
के एक शिक्षक, जिनका नाम जे, सी हूरेवित्न है, लड़ाई के जमने में 
ओ, एस. एस, और वैदेशिक विभाग के जासूसी डिवीज़न में काम कर चुके हैं । 

इसके अलावा अमरीकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थी 
भी गुप्तचरों का काम करने के लिये भरती किये जाते हैं । 

विदेशी विद्यार्थियों के दाखले आदि की व्यवस्था इंस्टीच्यूट ओफ़ 
इंटरनेशनल एज्यूकेशन ( अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा की संस्था ) करता है और वही 
उन्हे मिलने वाले वज्ञीक्ों की देखरेख करता है। इसे फोडे फाउण्डेशन 
जैसी संस्थाओं से धन मिलता है । हाल में, इस इंस्टीच्यूट ने कोरा डुबौय को 
पिछड़े हुए देशों की शिक्षा सम्बंधी साधनों तथा आवश्यकताओं का निर्णय 
करने वाले एक कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया है। युद्ध के समय यहद 
महिला ओ० एस० एस० में काम करती थी। वह दक्षिणी एशिया सम्बंधी 
खोज की सवालिका थी और उसका प्रधान कायोलय लंका के केैडी नामक 
स्थान में था । अक्तूबर १५४५ में उसे बेदेशिक विभाग की गुप्तचर शाखा के 
दक्षिणी क्षेत्रों से सम्बंध रखने वाले विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया था 
और १९४५ तक वह इसी पद्‌ पर रहा । 


दूसरी संस्थाएँ ओर अमरीकी यात्री 


अमरीकी गुप्तवर विभाग से सम्बंध रखने वाली दूसरी संस्थाओं में सान 
फ्रासिस्की की कमिटी फ्ौर ए फ्री एशिया ( स्वतंत्र एशिया समिति ) का विशेष 
उल्लेख करना जरूरी है। इस समिति को पैसा ऋूसेड फौर फ्रीडम (' स्वतंत्रता 
संग्राम ' ) नामक वह सगठन देता है जिसके नेता जनरल छसियस डी० क्ले 
हैं। समिति का उद्देय “ एशिया में कम्युनिज़्म से लोहा लेना ” बताया जाता 
है। इसके लिये, वह अमरीका में रहने वाले भारतीयों से सम्पक स्थापित 
करने का प्रयत्न करती है। पिछले वर्ष डाक्टर राममनोहर छोहिया अमरीका 
गये थे तो उन्होंने इस समिति के तत्वावधान में हुईं एक सभा में भाषण 
दिया था । 

इस समिति के पहले अध्यक्ष जौज एच. श्रीन थे जो बीस साल तक 
न्यू यौ्क के नेशनल सिटी बैक में नौकरी करने के .बाद, लड़ाई के, जमाने में 
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ओ. एस. एस, के मातहत, और १९४८-४५ में मार्शल योजना के अन्तगंत 
चीन में काम कर चुके हैं। दिसम्बर १९०१ में ग्रीन की जगह एलेन बेलन्टाइन 
सामक एक व्यापारी वियुक्त किया गया जो १९४८-४५ में हॉलेण्ड में 
माशेलू योजना का सचालक था। 


सम्रिति के सदस्यों में इन शक्तिशाली कम्पनियों के अध्यक्ष शामिल हैं * 
अमरीकन ट्रस्ट कम्पनी, जनरल मिल्स कार्पोरेशन, पैसिफिक गैस एण्ड इलेक्ट्रिक 
कम्पनी, पेन-अमरीकन एयरवज, सेफवे स्टोस, स्टेण्डड ऑयल कम्पनी औफ 
केलीफोर्निया और वेस्टने पेसिफिक रेल रोड । 


अन्त में, कुछ अमरीकी यात्रियों का भी जिक्र कर देना उचित होगा जो 
हाल में भारत हो गये हैं । 


जनवरी १९५१ में, सुदूर पूव का दौरा करते हुए विलियम डौनोवन 
साहब भारत तशरीफ लाये थे। यह सजन लड़ाई के जमाने में ओ एस, 
एस. के सचालक थे। न्यू चाइना न्यूज़ एजेसी ने समाचार छापा था कि 
उनकी इस यात्रा का असली उद्देद्य उन अमरीडी जाससों के काय-क्षेत्रों को 
फिर से निश्चित करना था जो चीन से भाग आये थे । 


३१ माचे, १९५१ को जस्टिस विलियम डगलस ने घोषणा की थी कि 
पं, नेहरू ने उन्हें हिमालय क्षेत्र के तिब्बत कौ सीमा से लगे हुए भाग में ४०० 
मील तक घूमने की अनुमति दे दी है । इसके चन्द दिन पहले इन महाशय ने 
बताया था कि उन्हें दलाई लामा से मिलने जाता है| इसके भी पहले वह 
यूगोस्लाबिया और ईरान की यात्रा कर आये थे और सोवियत पन्नों ने उसी 
समय कहा था कि वह असल में जासूसी करने की गरज से वहाँ गये थे । 


१९५१ में ही विलियम बुलिट साहब भी छाइफ़ पत्रिका का सम्वाददाता 
बनकर भारत का दौरा कर गये थे | सोवियत पत्र प्रावदा के कथनानुसार यह 
मदहाशय एक पुराने अमरीकी जासूस हैं । 


अमरकी जासूसों को मिलने वाला भारतीय सहयोग 


ऊपर हमने जो कुछ बताया है, उससे यह बात तो पाठकों के सामने 
साफ हो गयी होगी कि अमरीका का गुप्तवर विभाग भारत में भी काम करता 
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है, और भारत का महत्व देखते हुए उसके बडे भारी अफसर यहाँ के काम 
की देखरेख करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं । 


जब भारत में कारग्रेसी सरकार की स्थापना की संभावना पेदा हुई तो 
अमरीका को इस बात की बड़ी चिन्ता हुईं कि पता नहीं नयी सरकार 
केसी होगी, वह भरोसा करने लायक होगी या नहीं। इसलिये, उसने 
युद्ध समाप्त होते ही तुरन्त निकल स्मिथ, अमौरी दि राइनको्ट, डिलन 
रिपले आदि गुप्तचरों को मेजा कि कश्मीर, नेपाछ और तिब्बत का दौरा करके 
परिस्थिति की पूरी जाँच-पड़ताल करे। भारत के अग्रेज्ञ अधिकारियों ने इन 
छोगों को विशेष सुविधाएँ दीं। बाद में यह बात तो साफ हो गयी कि नयी 
भारत सरकार से अमरीका को डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 
परन्तु, अमरीकी गुप्तचरों की कारवाइयाँ बराबर जारी रहीं, बल्कि और बढती 
ही गयी । 


अमरीकी गुप्तचतर भारत की अन्दहनी राजनीतिक और आर्थिक 
परिस्थिति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी रखते हैं । सरहदी इलाकों पर उनकी 
विशेष कृपा दृष्टि रहती है । 


भारत सरकार ने इन लोगों की हरकतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं 
की है। बल्कि, लगता है कि वह अमरीकी गुप्तचर विभाग से पूर्ण सहयोग 
करती है । २७ अप्रैल, १९५४८ को बम्बई के फ्री प्रेस जनेल ने समाचार 
छापा था : 


“ एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी द्वारा भेजे हुए एक समाचार से पता 
चलता है कि भारत, पाकिस्तान, ब्मो आदि देशों की सरकारों ने अमरीकी 
वैदेशिक विभाग की दी हुईं सूचना के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टियों 
के खिलाफ़ कारवाई की है। ” 


अगस्त १५४७ के पहले तक तो भारतीय गुप्तचर विभाग अग्रेजों के 
आधीन था ही, पर लगता है कि उसके बाद भी हालत बदली नहीं है । 
और ब्रिटिश गुप्तचर विभाग अमरीकी गुप्तचर विभाग के साथ मिल कर काम 
करता है। अत. हम पाते हैं कि भारत के केन्द्रीय गुप्तवर विभाग के प्रधान 
तिरपतूर जी. संजीवी, १५४५ में किसी अज्ञात विषय पर गुप्त बातचीत 
करने के लिये अमरीका तशरीफ़ छे गये थे । इसी प्रकार, यह बात भी मतलब 
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से खाली नही है कि भारत स्थित अमरीकी सम्बाददाता अक्सर जासूस विभाग 
से मिली हुईं सूचनाओं का जिक्र अपनी रिपोर्टो में किया करते हैं । 


१५ दिसम्बर, १५४५ को हिन्दू ने ख़बर छापी थी कि ब्रिटिश गुप्तचर 
विभाग के प्रधान, सर परसी सिलिटो भारत में एक कुशल अन्दरूनी और 
वेदेशिक गुप्तचर विभाग संगठित करने के प्रइन पर पं० नेहरू से विचार- 
विनिमय करने के लिये आने वाले हैं | उन्ही दिनों यह ख़बर भी अखबारों मे 
निकली थी कि सर परसी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों की यात्रा को भी 
जाने वाले थे। ग्रलत न होगा यद्‌ इन समाचारों का यह मतलब लगाया 
जाय कि इस तरह भारतीय गुप्तचर विभाग का पूरी तरह से अग्रेज-अमरीकी 
गुप्तचर व्यवस्था से धनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने की कीशिश हो रही है । 


३१ जुलाई, १९०१ को गृह विभाग के सचिव, एच वी. आर. आयंगर 
ने स्पेशल पुलिस अफ़सरों के एक सम्मेलन में बताया था कि भारत सरकार 
अमरीका के खुफिया विभाग (फेडरेल ब्ययो औफ इनवेस्टिगेशन ) 
के ढंग का केन्द्रीय खुफ़िया विभाग स्थापित करने वाली है | भारतीय खुफिया 
अफसरों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजा भी गया था । 


भारतीय, ब्रिटिश और अमरीकी गुप्तचर विभागों का यह सहयोग 
प्रत्येक भारतीय के लिये चिन्ता का विषय है । यह समझना भूल होगी कि हम 
तो कोई काम छुक-छिप कर नहीं करते, इसलिये हमें गुप्तवरों और जासूसों से 
क्या डर | भारत सरकार बहुत सी बातें भारतीय जनता से छिपा कर रखती 
है । परन्तु, अमरीका वालों के लिये सरकार की गुप्त से गुप फाइलें खुली रहती 
हैं। हमारी सरकार का प्रत्येक भेद उनको माद्म हो जाता है । वे हमारी प्रत्येक 
कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं और उससे पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं । 
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चोदहवां अध्याय 


| ॥ आओ 


भारत में अमरीकी प्रचार 


अमरीकी सरकार की प्रचारक मशीन कितनी विशाल है, इसका कुछ 
दे! 2 है 
अनुमान इस बात से लग सक्कता है कि वेदेशिक विभाग के आधे कमचारी 
और आधे साधन केवल सूचना विभाग मे छगे हुए हैं। विदेशों में प्रचार करने 
के लिये डालर पानी की तरह बहाये जाते हैँ। भारत और पाकिस्तान की 
ओर विशेष न्‍्यान दिया जाता है। प्रचारक विभाग ( इंटरनेशनल इन्फ्रौरमेशन 
एण्ड एज्यूकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम--अन्तरराष्ट्रीय सूचना एवं शिक्षा 
सम्बंधी विनिमय का कार्यक्रम) की हवा की रिपोर्टों में इन देशों को 
हा ५ 9१ 6 दर 22 
महत्वपूर्ण ” और “ नाजुक परिस्थिति वाला ” देश कहा गया है और इन 
पर और देशों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गयी है । 


१९०१ के पहले ६ महीनों में अमरीकी प्रचार विभाग ने भारत में 
३,६०,४९८ डालर और पाकिस्तान में १,३१,५८७ डालर खर्च किया था 
भारत में इस विभाग के मातहत ४५ अमरीकी और ३९७ भारतीय कमचारी 
नौकर थे और पाकिस्तान में २० अमरीकी और १३० पाकिस्तानी कमचारी | 


बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नम्मी दिल्ली और कराची के अमरीकी सूचना 
केन्द्रों का दावा है कि १५०० में १,५४,२४० व्यक्ति उनके दफ़्तरों में 
आये । इनके अतिरिक्त नीचे लिखे स्थानों पर भी या तो अमरीकी सूचना, 
केन्द्र खुल गये हैं, या शीघ्र खुलने वाले हैं . पुरानी दिल्‍ली, लखनऊ, बंगलौर, 
हैदराबाद, अम्बाला, बनारस, पटना, नागपुर, अहमदाबाद, निवेन्द्रम, 
इलाहाबाद, कटक, लाहौर, ढाका, पेशावर, रावरूपिडी और क्वेटा । 


अमरीकी सूचना विभाग की ओर से अमरीकन रिपोर्टर नामक पत्र 
सारे हिन्दुस्तान में मुफ्त बाटा जाता है । १५५१ में इस पत्र की १,५०,०००. 
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प्रतियों छपती थीं । पाकिस्तान में इस विभाग की ओर से प्नोरमा नामक 
पत्र २२,००० की सख्या में निकलता है। जून, १५०१ से फ्री वहडे 
।मक एक नयी सचित्र पत्रिका भी प्रकाशित होने लगी है । 


इन पत्रिकाओं के अलावा, अमरीकी सूचना विभाग देशी अखबारों को 
तरह-तरह के लेख, समाचार, फोटो, काट्ून अमरीकी पत्रों की प्रतियों और 
दूसरा मसाला मेजता रहता है । भारत में अग्रेजी तथा ६ देशी भाषाओं में 
रोज समाचारों की बुलेटिन निकलती है, पाकिस्तान में अंग्रेज़ी और उद्द्‌ में । 
इस प्रकार, भारत और पाकिस्तान के अखबारों में निकलने वाली बहुत सी 
सामग्री वास्तव में अमरीकी सूचना विभाग के दफ्तरों में तैयार होती है । 


- यह विभाग पुस्तक और पेम्फलेट भी प्रकाशित करके बॉटता है। 
जीवित अमरीका नाम की एक पुस्तकमाला भारत, पाकिस्तान और मध्य 
पूर्व के “ खास-ख़ास ” लोगों के बीच अमरीका की “ प्रतिष्ठा ” बढाने के लिये 
निकाली जा रही है। इसकी पहली तीन पुस्तिकाओं की कुल ७,८०,००० 
प्रतियाँ छपी थीं। स्कूलों में इस्तेमाल करने के लिये एक संक्षिप्त अमरीकी 
इतिहास अग्रेजी, हिन्दी और उदे में निकाला गया हैं।गौसलिन की 
जनतंत्र नामक किताब ग्यारह भाषाओं में छापी गयी है, बेनेट की अमरीका 
नामक किताब दस भाषाओं मे, फेरिस और हजवेल्ठ की किताब साझीदार : 
राष्ट्र संघ और थुवक नौ भाषाओं में; गाल्ट की किताब राष्ट्र संघ 
केसे काम करता है ग्यारह भाषाओं में; और वान डोरेन की किताब 
अमरीकी साहित्य कया है बंगाली और उउई में प्रकाशित हुईं है । 


अमरीकी प्रचार विभाग फ़िल्में भी बॉटता है। १५०० में उसके भारतीय 
दफ़्तरों ने १,३१० फिल्मों का प्रयोग क्रिया | ये फिल्‍मे अग्रेजी, बंगला, हिन्दी, 
उदू , तामिछ, तेलमु, गुजराती और मराठी भाषाओं में थीं। पाकिस्तानी 
दफ्तरों ने उसी वर्ष ७६४ फिल्में बॉटी। भारतीय दफ्तरों के पास ५२ फिल्म 
दिखाने वाली मशीने और ४ चलते-फिरते सिनेमा थे; पाकिस्तानी दफ़्तरों के 
पास ३० मशीनें और २ चलते-फिरते सिनेमा थे। भारत में उस वर्ष 
१२,८४८ बार फिल्में दिल्लायी गयीं जिन्हें कुछ ००,१०,००० लोगों ने देखा ॥ 
पाकिस्तान में १,४९० बार फिल्‍मे दिखायी गयीं और उन्हें ८,४२,००० 
लोगों ने देखा । 
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प्रचार का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण साधन ' वौयस ऑफ अमरीका (अमरीका 
की आवाज ) ' नामक रेडियो कार्यक्रम है। जुन १९५०१ तक उसके अन्तगंत 
खास छुदूर पूर्व के लिये अग्रेज्ञी भाषा में रोज सवा चार घंठे का ब्राडकार्ट होने 
लगा था। फिर आध-आध घंटे हिन्दी और उदूं का ब्राडकास्ट झुरू किया 
गया । १९०० से इस कार्यक्रम को रेडियो सीछोन प्रसारित करता है और 
लंका में तीन नये और बडे ताकतवर रेडियो प्रसारक य॑ँत्र लगाये जा रहे हैं । 


प्रचार का एक और कार्यक्रम विद्यार्थियों और शिक्षकों, पत्रकारों और 
सम्पादकों और “ जनमत बनाने वाले खास-ख़ास लोगों ” का विनिमय था 
आदान-प्रदान करना है। ३ मई, १९०२ को सावेजनिक काये विभाग के 
सहायक मंत्री होलेण्ड सार्जेण्ट ने बताया था 


“ चाल कार्यक्रमों के अन्तगंत हर साल सरकार कुछ १३,००० 
लोगों को विदेशों से यहाँ अध्ययन, ट्रेनिंग और राजनीतिक शिक्षा 
के लिये लाने वाली है |” 


२ फरवरी, १५५० को भारत के साथ अमरीका का जो फुलब्राइट सम- 
झौता हुआ था, उसके मातहत इस प्रकार के आदान-अदान पर पॉच वर्षों में 
१७,००,००० डालर ख़च किये जायेगे | पाकिस्तान के साथ इसी तरह का 
समझौता १ सितम्बर, १९०० को हुआ था। उसके मातहत १२,५०,००० 
डालर ख़्चे किये जायेगे। १९००-५१ में, २१९२ भारतीय और १०० 
पाकिस्तानी इस सम्बंध में अमरीका गये थे और अमरीका से ४५ लोग भारत में 
तथा २४ पाकिस्तान में आये थे । 


सूचना काये की आड़ में 


अमरीकी प्रचार विभाग, जो अपने को सूचना विभाग कहता है, बहुत से 
ऐसे काम करता है जो न सूचना के क्षेत्र में आता है ओर न प्रचार केक्षेत्र में । 


पहली बात तो यह है कि यह विभाग ऐसी बड़ी-बड़ी रकमें खर्च करता 
है जिनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता । 


दूसरे, इस विभाग में स्थानीय तौर पर तथा अमरीका में, जो सेकड़ों 
भारतीय और पाकिस्तानी नौकर रखे गये हैँ, उनकी पहले अमरीकी खुफिया 
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विभाग जाँच करता है। व्यक्तियों का आदान-प्रदान करते समय भी उनके 
राजनीतिक विचारों की जॉच की जाती है । कागजी तौर पर, अमरीका तथा 
सम्बंधित देश के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमिटी उनका नाम चुनती है, 
परन्तु अन्तिम निर्णय अमरीकी दूतावास के कम्मचारियों के ह्वाथों में द्वोता है । 
और उनकी एक बार अनुमति मिल जाने पर भी वाशिग्टन में बेदेशिक विभाग 
और विदेशी वजीफों का बोड फिर से उनकी जोॉंच करता है। बहुत से 
विद्यार्थियों और शिक्षकों को केवल उनके राजनीतिक विचारों के कारण वजीफे 
नही दिये गये हैं । 


तीसरे, इस विभाग की पुस्तिकाएँ, पत्र और फिल्म प्राय उन सरकारों 
की निनन्‍दा करने के लिये तेयार किये गये हैँ जिनके साथ भारत की 
मित्रता है । 


चौथे, यह विभाग एक तरह से भारतीय प्रकाशकों और छेखकों को 
घूस दे-दे कर श्रष्ट करने की कोशिश करता हैं। अमरीकी प्रचार विभाग 
की छठी रिपोर्ट में कहा गया है कि: 


“ अमरीकी पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन के काम को तेज्ञ 
करने के लिये विदेशी प्रकाशकों को निम्न प्रकार की सहायता दी गयी . 
(१) अमरीकी प्रकाशकों से अनुवाद और प्रकाशन की इजाजत मंगवा 
कर देना; (२ ) अनुवादित पुरुतक कौ एक निश्चित संख्या को स्वर 
खरीद लेने की गारंटी देना; (३ ) चित्रों के लिये आवश्यक्त सामग्री 
मंगा देना; ( ४ ) छागत से भी कम दाम पर गुटका या जेबी संस्करण 
निकालने में प्रकाशकों को आर्थिक सहायता देना । ” 


इसी विभाग की सातवीं रिपोर्ट में आगे यह लिखा गया था : 


“ सैनिक दृष्टि से महत्वपूण देशों में अनुवाद के काम पर ज़्यादा जोर 
दिया गया । १५ देशों के स्थानीय प्रकाशकों को २४ भाषाओं में 
अमरीकी पुस्तकें छापने में इस प्रकार की मदद दी गयी: कापी 
राइट मंगा कर देना, जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ कागज्ञ मुहख्या कर 
देना, महत्वपूर्ण सगठनों और व्यक्तियों को भेंट करने के लिये एक 
निश्चित सख्या में अनुवादित पुस्तकों को खरीद लेना ... । मध्य और 
सुदूर पूरे में कागज की बहुत कमी थी, इसलिये चुनी हुईं किताबों को 
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प्रकाशित करने के लिये ...भारत में ...प्रकाशकों के वास्ते कागज़ खरीदा 
गया । 


“ क्म्युनिस्ट प्रचार का मुकाबला करने के उद्देश्य से इस काल में 
जिन किताबों का अनुवाद किया गया, उनमें ये भी शामिल थी 
सोवियत रूस में बेगार ( डालिन और नोकोलाव्स्की ) जो अग्रेजी, 
चीनी, इटाल्यिन और बर्मी भाषाओं मे छपी, और मास्को में मेरे 
तीन वर्ष ( स्मिथ ), एक जो बच गया ( बरमाइन ) और में क्‍यों 
जान बचा कर भागा ( पिरोगोब ) जो भारत की ग्यारह भाषाओ में 
प्रकाशित की गयीं, ..। 


डी० एफ० कराका ने, जो अपनी अमरीका-भक्ति के ल्ये प्रसिद्ध हैं, 
२३ जुलाई, १९७१ के न्यू यौके टाइम्स में लिखा था 


“४ ऊुछ सप्ताह हुए मेरे अख़बार करेन्ट के दफ्तर में अमरीकी सूचना 
विभाग का एक सदस्य आया। वह “युद्ध अवश्यम्भावी है” शीर्षक 
हमारे एक छेख के लिये मुझे बधाई देने आया था | इस छेख में प्रधान 
मंत्री नेहरू की तटस्थता की नीति की आलोचना की गयी थी । हमारा 
विचार था कि युद्ध के अवश्यम्भावी-पन के खिलाफ अमरीका जिस तरह 
लड़ रहा है, उसे देखते हुए तटस्थता का रुख उचित नहीं है। हमसे 
कहा गया कि भारत में इस छेख का और प्रचार होना चाहिये। मैने समझा 
कि यह सज्जन चाहते हैं कि लेख पर से मे अपना कापीराइट हटा हूँ ताकि 
उनकी संस्था, यानी अमरीकी सुचना विभाग उसे छाप कर देश में बॉट 
सके । इस विचार से मेने कहा कि मुझे ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं 
है। परन्तु आप के युवा प्रतिनिधि के दिमाग में तो कुछ और ही बात 
थी । उनकी इच्छा यह मालूम पड़ती थी कि हमारा पत्र ही इस लेख के 
सन्देश को और फेलाने की व्यवस्था करे। उनने मुझसे कहा कि इसमें 
जो कुछ खचे होगा, उसका बन्दोबस्त हो जायगा। 


पांचवी बात यह है कि अमरीकी प्रचार विभाग स्थानीय संगठनों और 
संस्थाओं में खुढ़ेआम हस्तक्षेप भी करता है | छठी रिपोर्ट में लिखा है: 


“४ लाहौर के सूचना कार्याठलय की सहायता से तीन विद्यार्थी संगठन 
स्थापित किये गये : एक मानव सम्बंध सुधार समिति, जिसके ६५० 
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सदस्य हैं और जो प्राय सास्क्ृतिक कार्य करती है, दूसरा, कलम और 
रोशनाई क्लब, जो वाई० एम० सी० ए० में काम करता है; और 
तीसरी, कम्युनिस्ट-विरोधी पाकिस्तान विद्रार्थी लौग । ” 


अन्तिम, परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीकी प्रचार 
विभाग, खुफिया विभाग के घनिष्ठ सहयोग से काम करता है। स्वयं वेदेशिक 
विभाग ने १८ जनवरी, १९०२ के अपने बयान में इस बात को तसलीम 
किया है। उसमें कहा गया था कि 


“ सूचना विभाग के अमली कार्यक्रम तथा वैदेशिक विभाग के 
गुप्तचर कार्य एवं वेदेशिक नीति का संचालन करने वाली शाखाओं 
के बीच आवश्यक सम्बंध इढता के साथ कायम रखा जायगा। ” 


इस प्रकार अमरीकी प्रचार विभाग भें नौकरी करने वाले सेकडों भारतीय 
और पाकिस्तानी, वास्तव में, अमरीकी गुप्तचर विभाग के लिये काम करते हैं । 


मनोवेज्ञानिक बुद्ध 


वेदेशिक विभाग की एक बार यह व्याख्या की गयी थी कि वह “ मनो- 
वैज्ञानिक युद्ध करने का एक अमरीकी अख्न ” है। उसके सूचना या प्रचार 
विभाग की देख-रेख “ मनोवैज्ञानिक समर-नीति निषोरक बो्डे ” करता है। 
न्यू योके टाइम्स के कूटनीतिक सम्बाददाता, जेम्स रेस्टन ने इस बोडे' 
को “ गंदे हथकण्डों का विभाग ” कहा है। वेदेशिक्त विभाग, रक्षा विभाग और 
केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के प्रतिनिधि इस बोड के सदस्य हैं । 


मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में हा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। 
उसके लेखक रौबर्ट समसे ने बताया है क्लि “ मनोवैज्ञानिक युद्ध ” शब्दों का 
प्रयोग पहले-पहल नात्सियों ने किया था। उसके शब्दों में नात्सी : 


“ योरप को जीतने के लिये मनोवैज्ञानिक युद्ध को सशख्न युद्ध के बराबर 
महत्व देते थे ।...नात्सी विचारकों की राय में मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ाई 
के पहले, लडाई के दौरान में और लड़ाई के बाद बराबर ही चलता 
रहता है और उसका उद्देश्य शत्रु को कमजोर करना और तटस्थ 
के जनमत पर असर डालना होता है।” 
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दूसरे महायुद्ध के बाद अमरीका की तरफ से मनोवैज्ञानिक युद्ध 
बडे पमाने पर १९५४८ में शुरू हुआ और १९०० में उसने अत्यन्त उम्र रूप 
घारण कर लिया । 


फरवरी १९५०१ में “ नेशनल कमिटी फ्ौर ए फ्री योरप ” ( स्वतंत्र योरप 
के लिये छबने वाली राष्ट्रीय समिति ) के अध्यक्ष चाल्से डी० जैकसन ने कहा 
था कि मनोवेज्ञानिक युद्ध मे सबसे अधिक धन की और ऐसी मनोद्रत्ति की 
आवश्यकता होती है जो झत्रु के खिलाफ अच्छे-बुरे हर प्रकार के भसत्र का 
उपयोग करने को तेयार हो । वेदेशिक विभाग के एक बडे अधिकारी ने १९०६ 
में कहा था * 
४“ ,,.पहले हम अमरीका का एक पूरा और सच्चा चित्र दूसरों के 
सामने पेश करके ही संतोष कर लेते थे । पर अब हमने ज़्यादा जोरदार 
और उग्र कार्यक्रम अपनाया है...। ” 


मैकार्थर सम्बंधी जॉच के समय १९०१ में विदेश मंत्री एचीसन ने 
सेनेट की एक कमिटी के सामने स्वीकार किया था कि उनका विभाग विदेशों 
में प्रचार करते समय सच्ची ख़बरों को तोड़ता-मरोड़ता है । 


अमरीकी प्रचार विभाग के अध्यक्ष एडबर्ड बेर॒ट ने बताया है कि 
विदेशों में बहुत सी प्राइवेट सस्थाओं और संगठनों को आर्थिक सहायता दी 
जाती है। उसके शब्दों में 


“ आजकल हमारे काम का एक बहुत बड़ा भाग विदेशों में ऐसे 
संगठनों और दलों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है जो हमारे “सत्य 


३ फ 


के प्रचार ! में सम्मिलित होने को तेयार हों। ” 


समसे साहब ने फ़रमाया था कि रेडियो, छपा हुआ साहित्य, फिल्में 
और शिक्षकों की अदला-बदी का कार्यक्रम -- ये सभी मनोवैज्ञानिक युद्ध के 
अख्न बन गये हैं। यही नहीं, इसी प्रकार . 

“ विदेशों मे व्यापार करने वाली अमरीकी कम्पनियों द्वारा दिये गये 
विज्ञापन, अमरीझ्ी पेटेन्टों को इस्तेमाल करने की इजाज्ञत, विदेशों को 
दी जानेवाली आर्थिक सहायता, भारत को दिया गया गेहूँ, और दूसरे 
ऐसे अनेक आश्वासन और काये जिनसे दूसरे देशो में अमरीका के लिये 
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सहानुभूति उत्पन्न होती है--ये सब कारवाइयों भी मनोवैज्ञानिक युद्ध की 
अख्र बन गयी हैं । ” ( समसे साहब की पुस्तक ) 


वेदेशिक विभाग, इस क्षेत्र में, खुद काम करने के अछावा दूसरे सरकारी 
महकमों और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी कम कराता है 


“ विदेशों में व्यापार करने वाली कम्पनियों ने हमारी बडी मदद 
की है--और हमने भी उन्हें काफी सहायता दी है। विदेशों में 
अमरीकी माल बेचने वाली कम्पनियों वहाँ अमरीका तथा स्वतंत्रता की 
हमारी परिभाषा के पक्ष में बड़ी सफलतापूर्वक प्रचार कर सकती हैं। .. 
विदेशी समाचार पत्रों मे विज्ञापन देने वाली कुछ अमरीकी कम्पनियों 
अब अपने विज्ञापन इस तरह तैयार करने लगी हैं कि उनसे विदेशों में 
अमरीकी विचारों का प्रचार करने में भी मदद मिले । * 

( वैदेशिक विभाग की बुलेटिन, १२ मार्च, १५०१ ) 


अमरीकी प्रचार में हमारी सरकार की मदद 


अत' यह बात स्पष्ट हो गयी कि कहने को अमरीका, भारत और 
पाकिस्तान को अपना मित्र समझता है, परन्तु वास्तव में वह मनोवैज्ञानिक 
युद्ध के समी अस्त्रों का उनके विरुद्ध उपयोग कर रहा है । इन देशों की 
जनता इस बात को पसन्द नहीं करती। स्वयं न्यू योक टाइम्स ने २० 
अगस्त, १९५० को लिखा था 


“ हैन्दुस्तानियों को यह बात पसन्द नहीं आती कि कोई उनको 
प्रचार के जरिये फासने की कोशिश करे। इसलिये, अमरीकी प्रचार को 
वे सन्देह की दृष्टि से देखते हैँ और कमी-की तो उसका उल्टा असर 
होता है | 29०9 


परन्तु भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें अमरीका के इस मनोवैज्ञानिक 
महायुद्ध को रोकने के बदले, उल्ठे उप्तकी मदद करती हैं। पहले तो वे सोवियत 
रूस और चीन के बारे में सच्ची खबरों को अपने देशों में स्वत॑त्रतापूवेक नहीं 
आने देतीं। सोवियत नागरिकों को भारतीय सम्मेलनों में शरीक होने के लिये 
भारत आने के पासपोर्ट नहीं दिये जाते। हाल में रेलवे स्टेशनों पर लगने 
वाली किताबों की दूकानों पर सोवियत साहित्य की बिक्री बन्द कर दी गयी 
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है। ४ दिसम्बर, १५५१ को न्यू योके टाइस्स ने समाचार छापा था कि 
हे 


पाकिस्तान सरकार ने सोवियत साहित्य की बिक्की पर रोक लगा दी है और यह 
काम उसने “ बाहरी सुझाव ” पर क्षिया है । 


भारत ओर पाकिस्तान की सरकारों से अमरीकी प्रचार विभाग को 
ओर किस ढंग की मदद मिलती है, यह रवय॑ प्रचार विभाग की सरकारी 
रिपोर्टों के शब्दों में सुनिये 
“ विश्व स्वास्थ दिवस पर फिल्‍म दिखाने का विशेष आयोजन 
करके अमरीडी सूचना विभाग ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार 
के सहयोग से काम किया है।” ( पाचवी रिपोर्ट, घष्ट ३२) 


“ नयी दिल्‍ली में, अमरीकी सूचना विभाग को सरकारी सचिवालय 
भवन की दीवारों पर अपनी सामग्री मुफ़्त प्रदर्शित करने की अनुमति 
मिल गयी है। रोज २०,००० आदमी इस स्थान से गुजरते हैं ओर 
यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने क्विसी विदेशी सरकार को 
इस स्थान को ऐसे काम के वास्ते इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। 
अप्रेल में अपनी फिल्मों का वितरण करने के लिये हमें एफ नयी 
छुविधा प्राप्त हुईं। अमरीकी सूचना विभाग की फिल्म हरीकेन 
सरकिट दो करोड़ आदमियों को दिखायी गयी। वह इस तरह कि 
भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा बनायी गयी फिल्मों को दिखाने 
की जो व्यवस्था है, उसी के द्वारा हमारी इस फ़िल्म का भी ग्रदशन किया 
गया । यह हमारी पहली फ़िल्म थी जिसे भारत सरकार ने स्वीकार 
किया, पर हमें आशा है कि भविष्य में हर साल हम अपनी पॉँच-छ' 
फिल्में इस सरकारी व्यवस्था के जरिये दिखा सकेंगे।”” ( पाचवीं रिपोर्ट , 
पृष्ठ ३२ ) 

“ फिल्त वितरक कम्पनियों ओर भारत सरफार के फिल्‍म डिवीनन 
के जरिये देश के सिनेमा घरों में अमरीक्षी प्रचार फिल्‍म की एक विशेष 
व्यवस्था तैयार हो गयी है।” ( छठी रिपोर्ट, प्‌ ३३ ) 


“ छाहौर में पंजाब सरकार के जन-पम्पर्क विभाग के चलते-फिर ते 
सिनेमा ने लगभग साडे चार लाख व्यक्तियों को अमरीकी सूचना 
विभाग की फ़िल्में दिखायी।”” ( सावबी रिपोर्ट, एप्र ३४ ) 
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पन्द्रहवां अध्याय 


भारत में अमरीकी पादरी 


के ९: ह&] 
इसाई पादत 


भारत में दो दज्ञार अमरीकी पादरी हँ । वे छगमग दस छाख भारतीय 
ईसाइयों के बीच काम करते हैं ओर मिशनरी स्कूलो, अस्पतालो, बाई एम. 
सी. ए., वाई. डब्ल्यू , सी ए, आदि के जरिये लाखों गैर-इैसाई हिन्दुस्तानियों 
से उनका सम्पक है। देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहां ये लोग न मौजूद 
हों। यश तक कि नागा की पहाड़ियों और भारत-नेपाल सीमा जैसे सेनिक 
महत्व के इलाकों म भी अमरीकी पादरी जमे हुए हैं । 


कुछ वर्षों से अमरीका दिनोंदिन इस बात की कोशिश कर रहा है कि 
गिरज्ञा घरो को और ईसाई धर्म के सगठनों को अपने कम्थुनिस्ट-विरोधी संघर्ष 
में एक राजनीतिक अख्न के रुप में इस्तेमाल किया जाय | अमरीफी गिरजा घर 
और धार्मिक सगठन भी खुलकर राजनीतिक वाद-विवाद में हिस्सा लेने लगे 
हैं। और अब भारत में तेनात अमरीकी पादरियों में भी यह प्रदृत्ति जोर 
पक्रडने लगी है । 


७ मई, १९४८ को अमरीका के मेथोडिस्ट गिरजा घर के वृहद सम्मेलन 
ने ससार भर में कम्युनिज़्म के खिलाफ जिहाद छेड़ने और उस पर चार वर्ष 
में ५ करोड़ डालर खर्च करने का फैसला किया। ऐलान क्रिया गया कि दो सौ 
युवा दम्पत्तियों को कम्युनिज़्म से संघर्ष करने की शिक्षा देकर दुनिया के प्रत्येक 
ऐसे इलाके में भेजा जायगा जिसे कम्युनिज़्म से खतरा है। भारत को इस 
कार्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया । 


दिसम्बर १५४५ में गिरज़ा घरों की विश्व समिति और अन्‍न्तरराष्ट्रीय 
मिशनरी काउंसिल के सयुक्त तत्वावधान में बंगीक में एक पूर्वी एशियाई, 
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सम्मेलन हुआ जिसमें भारतीय प्रतिनिर्वियों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन 
में अन्तरराष्ट्रीय मिशनरी काउंसिल के अमरीकी प्रधान मंत्री रेवरेण्ड सी० 
डब्ल्यू० रेन्सन ने एक रिपोर्ट पेश कौ। उस पर विचार करने के बाद सम्मेलन 
ने ते किया कि एशिया में कम्युनिज़्म का केसे मुकाबला किया जाय । 

उपरोक्त दोनों समितियों की एक संयुक्त बेठक फिर जुलाई १५७०० में 
टोरन्ठों में हुईं। उसने न्यू यौके की यूनियन थियोलोजिकल सेमिनरी के 
प्रोफेसर रेबरेण्ड जोन सी० बेनेठ को नियुक्त किया कि वह एशिया जाकर 
“ स्थानीय ईसाई संस्थाओं और दलों से उन समस्याओं पर परामशे करें जो 
कम्युनिज़्म की प्रगति के कारण पेंदा हो गयी हैं।”” बेनेट साहब ने लाहौर, 
दिल्‍ली, हैदराबाद, मद्रास, बंगलौर, फोश्टायम, तिर्वेद्रम और कलऊत्ता में विचार 
विनिमय करने के बाद रिपोर्ट दी कि : 
“ प्रत्येक देश में कुछ ऐसे इसाइयो का एक दल होना चाहिये, जो 
कम्युनिज़्म के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, जिन्हें कम्युनिस्ट 
सिद्धान्तों का ज्ञान हो और जो कम्युनिस्ट दॉव-पेच से भी परिचित 
हों । इन लोगों को इसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिये कि जिन 
देशों में कम्युनिस्टों का राज्य है, विशेष कर चीन में, वहा वास्तव में 
क्या हुआ है।...”! 
बैनेट साहब के सुझाव पर १९०१ के शुरू में बंगलोर में, “ सामाजिक- 
राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिये केन्द्रीय ईसाई इंस्टीच्यूट ” की 
स्थापना की गयी । त्रावगक्ोर के ए० के० थम्पी नामक एक थुवक्र को, 
जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कम्युनिज़्म का काफी अध्ययन 
किया है, इस इंस्टीच्यूट का कार्यवाहक मंत्री नियुक्त किया गया । पहला 
कोस ४ जून से १५ जून, १९०१ तक हुआ | उसमें ४० विद्यार्थियों ने 
भाग लिया । उन्हें यह सिखाया गया कि भारत में कम्युनिज़्म की चुनौती 
का ईसाई धर्म क्या जवाब देता है । 

कुछ व्यक्तियों को विशेष रूप से छॉट कर अमरीका में ट्रेनिंग पाने के 
लिये भेजा गया। इलाहाबाद के ईविंग क्रिश्वियन काढेज के अमरीकी शिक्षक 
जौन बाथगेट को और बंगलौर के युनाइटेड थियोलौजिकल कालेज केलआावणकोरी 
शिक्षक जे० रसेल चन्द्रन को १९५० में अमरीका की यूनियन थियोलौजिकल 
सेमीनरी में भारतीय कम्युनिज़्म का अध्ययन करने के लिये मेजा गया था । 
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एशिया में जितने ईसाई गिरजा घर और सगठन हैं, उनका एक संयुक्त 
सम्मेलन गिरजा घरों की विद्व काउंसिल ने नवम्बर १५०१ में मनीला में बुलाया 
था। इस सम्मेलन ने सभी सच्चे इसाइयों को आदेश दिया कि वे “कम्युनिज़्म 
का विरोध करे और कम्युनिस्ट-पीडित देशों की मुक्ति के छिग्रे भगवान से 
प्रार्थना करे । ” 

१८ अप्रेठ, १९०२ को अमरीका की ईसाई गिरज्ञा घरों की राष्ट्रीय 
समिति के विदेशी मिशन विभाग की भारतीय समिति ने एक रिपोर्ट प्रकाशित 
की । उसमें “ पिछले चुनाव में कम्थुनिस्ट पार्टी की अप्रत्याशित सफलताओं ” 
का मुकाबला करने के तरीके सुनझ्ााये गये थे । 


बाथगेट और चन्द्रन के एक लेख से पता चलता है कि ईसाई पादरी 
इतने क्यो परेशान हैं । वे लिखते हैं कि त्रावगकोर के कुछ व्यापारियों को 
छोड कर भारतीय ईसाई आम तौर पर धनी नही हैं । गिरज्ञा घर या सगठित 
ईसाई धर्म ने तो कभी भी एक उग्रवादी सामाजिक शक्ति के रूप में काम नहीं 
किया है। परन्तु साधारण भारतीय ईसाई सामाजिक परिवतेन के खिलाफ 
नही हैं। बहुत से ईसाई कम्युनिज्म और ईसाई धर्म को परस्पर विरोधी चीजे 
नहीं समझते । ईसाई विद्यार्थी, कम्युनिस्ट विद्यार्थियों के साथ सहयोग करते हैं 
और वी० चकफ़ाराई चेट्रियार नामक एक ईसाई तो अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया है। (इंटरनेशनल रिव्यू औफ़ 
सिशनन्‍्स के जनवरी १९५१ के अक् में बायगेट और चन्द्रन का “ भारतीय 
कम्युनिज़्म और भारतीय गिरजा घर ” शीषेक लेख ) 

इस प्रकार अमरीकी पादरी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर 
उतारू हो गये हें और इसलिये अब वे उन विशेष मुविधाओं के अधिकारी 
नहीं रह गये हैं जो विशुद्ध वार्मिक का्यक्रताओं को मिलती हैं। 


अग्रेजों के दिनों से ही मिशनरी स्कूलों-काडेजों और अस्पतालों को 
सरकार से आर्थिक सहायता मिलती रही है । पिछले वर्ष, जब भारत सरकार ने 
अमरीका से कर्ज पर गेहूँ खरीदा तो उसने अमरीकी सरकार का यह सुझाव 
मान लिया कि भारत में काम करने वाले अमरीकी मिशनरी अस्पतालों के पास 
छः अमरीकी सम्थाओं की तरफ से जितना भी सामान भेजा जायेगा, उप्चके 
देश के अन्दर आने-जाने आदि का सब खचो भारत सरकार देगी । याद रहे 


२२९ 


कि भारत सरकार ने गर-अमरीकी मिशनरी संस्थाओं या भारतीय संस्थाओं 
को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है । 

भारतीय ईसाइयों को अपने राजनीतिक मतमेदों को अलग रख कर, 
अमरीकी पादरियों की हरकतो पर गम्भीरता से ध्यान रखना चाहिये । नही 
तो वह समय आ सकता है जब अमरीकी पादरियों की मदद करने वाले 
भारतीयों को यहा की जनता विदेशी एजेन्ट और देशद्रोही समझने लगे । जब 
तक भारतीय गिरजा घर और ईसाइयों के धार्मिक संगठन विदेशी सस्थाओं 
के नियंत्रण से मुक्त नही होंगे और आर्थिक तथा संगठनात्मक दृष्टि से पूर्णत. 
स्वतंत्र नही होंगे, तब तक बाकी भारतीय जनता से ईसाई सम्प्रदाय के कट 
जाने का खतरा सदा बना रहेगा। 

भारतीय ईसाई गिरजा घर और सगठन स्वतंत्र हों--इसमें देश की सारी 
जनता का हित है। किसी विशेष धार्मिक सम्प्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के 
लिये इस्तेमाल किया जाना और एक विदेशी सरकार का हमारी सरक्वार पर 
इस सम्प्रदाय की आर्थिक सहायता करने के लिये दबाव डालना--ये ऐसी 
बाते हैं जिनको यदि नहीं रोका गया, तो खतरनाक नतीजे हो सकते हैं । 
£ नये ढंग ? के “ पादरा ? 

अमरीकी पादरी तो कई पीढ़ियों से भारत में इसामसीह का सन्देश 
फैला ही रहे थे। अब हाल में एक नये ढंग के अमरीकी “ पादरियों ' ने भी 
भारत पर कृपा की है । अमरीकी कार्यक्रम के ' चौथे सूत्र ' के अन्तगंत आने वाले 
विशेषज्ञ, व्यक्ति-विनिमय कार्यक्रम के अन्तगत आनेवाले प्रोफेसर और वियदार्थी 
और. ' सांस्कृतिक स्वतंत्रता सम्मेलन ? मे आनेवाके अमरीकी प्रतिनिधि-- सभी 
को हम इन नग्रे ढंग के पाद्रियों में गिनते हैं। उनमें सबसे जोरदार अमरीकी 
मजदूर यूनियनों के दूत होते हैं । 

२० अग्रेल, १९०० को स्वयं राष्ट्रपति ट्रमन ने इन मजदूर पादरियों 
का महत्व स्वीकार करते हुए कहा था 

“ यदि अमरीकी मज़दूर यूनियनों के सदस्य विदेशों में जाकर वहा 

के मजदूरों को स्वतंत्र अमरीकी मजदूरों की कहानी सुनायें, तो 

सरकारी कर्मचारियों के दजनों भाषणों से अधिक और बेहतर 

कम्युनिस्ट-विरोधी प्रचार हो सकेगा। ” 
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अमरीका की प्रमुख मजदूर सस्थाओं ने भूतपू्व अमरीकी राष्ट्रपति की इस 
सलाह को मान लिया है और वे सरकारी सस्थाओं से पूरा सहयोग कर रही हैं । 


जून १९४८ में अमरीकी फेडरेशन औफ लेबर (ए एफ, एल ) की 
स्वतंत्र ट्रेड यूनियन कमिटी ने अन्तरराष्ट्रीय मजदूर सगठन ( आईं, एल ओ ) 
के सान फ्रासिस्को अधिवेशन में आये हुए एशियाई प्रतिनिधियों से सम्पर्क 
कायम किया और उनके सामने एशिया में एक कम्युनिस्ट-विरोधी मजदूर 
संगठन बनाने का सुझाव रखा। उसके सुझावों में एशियाई ट्रेड यूनियन 
संगठन-कर्ताओं को शिक्षा देने के लिये एक मजदूर कालेज खोलने का प्रस्ताव 
भी शामिल था । 


नवम्बर-द्सिम्बर १५४९ में लन्दन में एक “ स्वतंत्र ” मजदूर सम्मेलन 
हुआ जिसमें एक “ अन्तरराष्ट्रीय स्वतंत्र सजदूर सघ ” की स्थापना की गयी। 
भारत की इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (राष्ट्रीय मजदूर सघ या इंटक ) 
और हिन्द मजदूर सभा दोनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शरीक थे और 
ये दोनों संस्थाएँ इस संघ में शामिल हो गयी है । 

इस सम्मेलन ने एक घोषणापत्र निकाला जिसमें सोवियत संघ और 
पूर्वी योरप के जनवादी देशों में “ पुलिस राज के नीचे दवी हुईं जनता की, 
एकतंत्री अत्याचार से मुक्त होने की कोशिशों ” का समर्थन किया गया था । 


सम्मेलन में बार-बार इस बात पर चिन्ता प्रकट की गयी कि पिछडे 
हुए देशों के मज़दूर यूनियनों में कम्युनिस्सो का असर बढता जा रहा है । 
अमरीकी और ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने जोर दिया कि उन्नत देशों के यूनियनों 
से पैसे लेकर पिछडे हुए देशों में कम्युनिस्ट-विरोधी यूनियन बनाये जायें, और 
उनका संगठन करने के लिये क्षेत्र-कमिटियों कायम की जाये। यह बात 
यहा तक बढी की इंटक की प्रतिनिधि डॉ० मेत्रेयी बोस तक को कहना पड़ा कि 


“ यह बिल्कुल सही है कि क्षेत्र-कमिटियों बननी चाहिये, परन्तु 
इसके साथ ही मे यह भी कहना चाहती हूँ कि इन कमिटियों को बाहर 
से बहुत मदद नहीं मिलनी चाहिये। उन्हें स्वतंत्र इकाइयों की तरह 
काम करना चाहिये। जहां तक उन्नत देशों से आर्थिक और दूसरे ढंग 
की मदद लेने का सवाल है, मेरी राय है कि ज़रा सोच-समझ कर 
उनसे मदद छेनी चाहिये। पिछडे हुये देशों के ऊपर विदेशी असर 
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नही लादना चाहिये। मुझे डर है कि यदि ऐसी कोई बात की गयी तो 

हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ”! 

फिर भी, अमरीकी मजदूर संगठन, “अन्तरराष्ट्रीय स्वतंत्र मज़दूर संघ” 
के जरिये और प्रत्यक्ष रूप से, एशियाई मज्ञदूर आन्दोलन में सक्रिय ढंग से 
हस्तक्षेप कर रहे हैं। 

१९५० में इस सध ने अपना एक प्रतिनिधि-मण्डल दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में भेजा। मण्डल में दो अमरीकी थे, एक अग्रेज, एक बेल्जियन और एक 
इंटक का प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी था। इन छोगों ने सिफारिश की कि सिगापुर में 
इस संघ का सूचना केन्द्र खोला जाय और भारत में उसके प्रतिनिधि स्थायी रूप 
से तैनात किये जाये तथा लंक्रा और सिगापुर में दो मजदूर कालेज 
खोले जायें । 

मई १५५१ में इस संघ ने कराँची में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किया। 
इसमें अमरीकी फेडरेशन औफ लेबर, कुभोमिन्ताग के फार्मोसा स्थित मजदूर 
संगठन, और दक्षिण कोरियाई फेडरेशन औफ लेबर के प्रतिनिधि शरीक हुए थे । 
कोरियाई प्रतिनिधि ने वहाँ एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें सभी मजदूर संगठनों 
से कहा गया था कि वे कोरिया के बारे में “ संयुक्त राष्ट्र संध के प्रस्तावों को 
का्योन्बित कराने के लिये उचित कारचाई करें, आक्रमणकारी को छडाई का 
सामान भेजना बन्द कराये और जो कुछ मदद कर सकते हैं, करें।”” यह प्रस्ताव 
भारत तथा पाकिस्तान के जनमत के ही नहीं, उनकी सरकारों की नीति के 
भी विरुद्ध था । फिर भी, इंटक के नेता श्री हरिहरनाथ शास्त्री ने सम्मेलन में 
ऐलान किया कि . 

“कम से कम हमें जो कुछ करना चाहिये, वह यह है कि इस 
प्रस्ताव का हम हार्दिक समर्थन करें। ? 

सरकार के बल पर खड़े हुए अखिल पाकिस्तानी कॉनफेडरेशन औफ लेबर 
के प्रतिनिधि फ्रैज अहमद ने कहा 

“ मैं इस प्रस्ताव की दिल से ताईद करता हैँ। ” 
जून १९५०१ में संघ का दूसरा अधिवेशन मिलान में हुआ। उसमें 


निश्चय किया गया कि पिछड़े हुए देशों में, विशेष कर एशिया में मजदूरों का 
संगठन खड़ा करने के लिये ढाई लाख पौण्ड का एक विशेष फण्ड खोला जाय । 
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अमरीकी यूनियनों के नेता एशियाई यूनियनों की मदद करने को इतने 
उत्सुक क्‍यों हैं, यह स्पष्ट हो जायगा यदि हम विचार कर ले कि यह मदद है 
किस प्रकार की | संध की ओर से जो प्रतिनिधि-मण्डलछ दक्षिणी एशिया का दौरा 
करने आया था, उसके अध्यक्ष एफ० डब्ल्यू० डेली ने बताया है कि व्रिटिश 
उपनिवेशों के मजदूर यूनियनों के नेताओं की शिक्षा का एक कार्यक्रम ब्रिटेन 
में चलाया गया था, पर वह सफल नही हुआ । डेली ने आगे लिखा है . 


“ ,.. कुछ नेता वज्ञीफ्रे पाकर विदेश गये थे। लौटने पर उन्होंने 
पाया कि उनके देश का समाज उनकी नयी शिक्षा का स्वागत करने को 
तैयार नद्दी है। वहा मजदूर यूनियनों की सदस्य संख्या इस तरह 
गिरती जा रही है कि वे अपने मुख्य कमंचारी वो उचित तनखा भी 
नही दे सकते । ऐसी परिस्थिति में ये छोग सरकार या व्यापारी फर्मो 
की नौकरियों तलाश करने लगते हैं और मजदूर आन्दोलन से किनारा 
कस लेते हैं । ” 
भारत में सबसे पहले मज़दूरों के संगठन का काम उन लोगों ने शुरू 
किया था जो असल में उदार दिल वाले व दानशील लोग थे और इस काम को 
भी समाज सेवा का अंग समझते थे । बाद में, कम्युनिस्टों से प्रेरणा पाकर 
यहा नये प्रकार के मजदूर नेता पेंदा हुए जो या तो स्वयं मजदूर होते थे 
या अपने को भजदूरों में घुला-मिला देते थे। स्वतंत्र मजदूर सघ एक तीसरे 
तरह के--अमरीकी ढंग के--नेता तेयार कर रहा है जो मोटी तनखाएँ छेगे 
और अपने को मजदूरों का अफसर या अधिक से अधिक वकील समझेंगे । 

भारत और पाकिस्तान में इस सघ का रंग अभी से दिखाई देने लगा 
है। यह संघ माशेल योजना, अटलान्टिक समझौते, शुमन योजना आदि का 
समर्थन करता है और सोवियत रूस तथा चीन का विरोधी है। भारत और 
पाकिस्तान का जनमत इस नीति के पक्ष में नही है। फिर भी दोनो देशों के 
प्रतिनिधियों ने संघ के ऐसे सभी प्रस्तावों का सदा समर्थन किया है । 

अमरीकी फ्रेंडरेशन औफ लेबर इस संघ से अलग, स्वतंत्र रूप से भी 

कार्य करता है। इससे इन “ मजदूर पादरियों ' और अमरीकी सरका का सम्बंध 
स्पष्ट हो जाता है। 

जुलाई १९४५९ में, अप्नरीकी फेंडरेशन औफ लेबर की स्वतंत्र मजदूर 
यूनियन कमिठी ने बम्बद में अपना एक दफ्तर खोला। इसके प्रधान मि० 


श्रे३े 


रिचिड डेवरेल बनाये गय्रे जो पहले मैकाथेर के मजदूर सलाहकार थे। इन 
सज्जन ने यहां आते ही राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर 
दिया। १९५० में इंडियन क्राउंसिठ औफ बल्डे अफ्रेयस की बम्बई शाखा के 
सामने भाषण देते हुए उसने उत्तरी कोरिया और सोवियत संघ को गालियों 
दी । १० अप्रेल, १५०२ को उसने, कराची से एक बयान दिया जिसमें कहा 
गया था कि कोरिया में कीटाणु-युद्ध करने का अमरीका पर जो आरोप 
लगाया जा रहा है, वह निराधार है। स्वतंत्र मजदूर यूनियन कमिटी के मंत्री 
जौज मीनी ने अम्रीकन फेडरेशनिस्ट के अप्रैल १९५१ के अंक में 
ऐलान किया था 


“भारत में हमने एक बहुत सक्रिय दफ्तर खोल रखा है। यह 
दफ्तर न सिफे अमरीका के बारे में सूचना प्रसारित करता है, वह न 
सिफ हमारे देश और हमारी संस्थाओ के खिलाफ कम्युनिस्टों के 
जहरीले प्रचार का मुकाबला करने में केन्द्र का काम देता है, बल्कि 
वह भारतीय मज़दूर आन्दोलन का भी पथ-प्रदशन करता है...। ”” 


इस प्रकार अमरीकी फेडरेशन औफ लेबर राजनीतिक काम को अपना 
मुख्य काये मानता है और मज़दूर सगठत को गौण स्थान ढेता है । बल्कि सच 
तो यह है कि इस सगठन के अध्यक्ष ग्रीन के कथनानुसार वह अपनी अनुचित 
राजनीतिक कारबाई से आगे बढ़ कर अमरीकी गुप्तचर विभाग की मदद भी 
करने को तैयार है। मई १५५० के अप्तरीकन' फेडरेशनिस्ट के अंक में 
गन ने फेडरेशन के सदस्यों को आदेश दिया था कि सोवियत रूस, पूर्वी 
योरप और चीन में “ गुप्त शक्तियों ” की मदद करने के लिय्रे उन्हें जत्येबन्दी 
शुरू कर देनी चाहिये । 


यह संगठन अमरीकी सरकार की सलाह से काम करता है--यह सहायक 
विदेश मंत्री एडवर्ड बैरट के उस लेख से सिद्ध हो चुका हैः जो अमरीकन 
फेडरेशनिस्ट के अप्रैल १९५१ के अंक में प्रकाशित हुआ था। उसमें 
लिखा था 


“ हम जानते हैँ कि मज़दूरों के पास जाने का सबसे अच्छा तरीका 
मजदूर यूनियनों के जरिये ही है। .. 
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“,..हमने अमरीकी मजदूर आन्दोलन से कहा है कि दुनिया में 
अमरीका का सन्देश फेलाने मे वह हमारी मदद करे |, . 


“ मजदूर यूनियनों के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों ने 
आपस में सल्यह करके प्रचार के लिये कुछ एसी सामग्री इकठ् की है 
जो बहुत लाभदायक साबित हो सकती 


वाल स्ट्रीट के बडे पूँजीपतियों के मुखपत्र बिजनेस' बीक ने तो और 
भी साफगोई से काम लिया । उसने २१ जुलाई, १५५१ को लिखा 

“ ठण्डे युद्ध ने अमरीका के बड़े-बड़े मज़दूर यूनियनों के काम को एक 
तरह से वेंदेशिक विभाग का काम बना दिया है। जब एक बार अमरीकी 
यूनियन अमरीका की वेदेशिक नीति को विदेशों मे आगे बढ़ाना स्वीकार 
कर लेते हैं, तो एक ऐसे क्षेत्र में, जिसका सचमुच बड़ा महत्व है, यानी 
विदेशी मजदूर यूनियनों पर सरकारी महकमों की अपेक्षा वे अपने 
जरिये कही अधिक असर डाल सकते हैं । 


“ उदाहरण के लिये फ्रांस में यदि कोई कम्युनिस्ट-विरोधी मज्ञदूर 
संगठन अमरीकी सरकार से आर्थिक सहायता छेना कबूल कर के, तो 
वह एकदम बदनाम हो जायगा। परन्तु यदि यही मदद उसे अमरीकी 
फेडरेशन ऑफ छेबर या सी, आई आओ. से मिले या स्वतंत्र मजदूर 
यूनियन संघ के कोष में अमरीकी यूनियनों द्वारा दिये गये चन्दे में से 
प्राप्त हो, तो मामले की शक्ल बिल्कुल दूसरी बन जायगी । ”' 


अमरीकी फेडरेशन औफ लेबर न केवल सोवियत और चीन का विरोधी 
है, बल्कि वह वर्तमान भारत सरकार की नीति और भारतीय जनता के 
बहुमत की भावनाओं के भी खिलाफ़ है। १९०१ में उसकी स्वतंत्र मजदूर 
यूनियन कमिटी ने--सोवियत सापम्राज्यवाद एशिया को लूटता 
है-.शीषक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें भारत सरकार कौ चीन 
से मित्रता रखने को नीति की सख़्त आलोचना की गयी थी । यही नहीं, इसके 
साथ-साथ पुस्तिका में मजदूरों को भी एक अनोखा उपदेश सुनाया गया था 


“ आज मानवता को दो वस्तुओं में से एक को चुनना है । एक ओर 
मानवोचित सद्व्यवहार है, दूसरी ओर है कम्युनिस्ट तानाशाही | इस 
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केन्द्रीय सवाल के सामने दूसरी सारी बातें, दुसरे सारे 
सवाल वे चाहे देशी सवाल हों या विदेशी, फिलहाल: 
गोण बन गये हैं ।” 


यानी इन “ पादरियों ” के लिये खुद मजदूर वर्ग के दुख दद के सवाल, 
उनकी मांगे भी अब गोण हो गयी हैं। उनके लिये सारा महत्व केवल उनकी 
राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं और अमरीका की वेदेशिक नीति का है। ऐसी 
हालत में भारतीय जनता उन्हें मजदूर नेता नहीं मान सकती | वह उन्हें 
विदेशी राजनीतिक प्रचारक ही मान सकती है। भारत के जो मजदूर नेता 
इन लोगो को हमारे देश मे बुलाते हैं और उनकी बेजा राजनीतिक हरकतो के 
खिलाऊ चूँ तक नही करते हैं, और जो विदेशियों के छेड़े हुए राजनीतिक 
जेहादों में भाग लेने को सदा तैयार रहते हैं, एक न एक दिन उन्हें जनता के 
सामने अपनी कारवाइयों के लिये जहूर जवाब देना पड़ेगा । 
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सोलहवां अध्याय 


भारत में अमरीकी संस्कृति 


फ़िल्में ओर किताबें 


अमरीका एक ओर अपने राजनीतिक प्रचारकों के ज्ञरियें भारतीयों को 
व्यक्तिगत रूप से मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिय्रे भर्ती करता है, दूसरी ओर 
फिल्मों और साहित्य के जरिये वह हमारे पूरे देश के मन पर प्रभाव डालने 
और हम सभी के दृष्टिकोण को बिकृृत करने का प्रयत्न करता है। 


भारतीय फिल्म व्यवसाय मे हौलीचुड ने अपने पेर जमा लिये हैं। 
भारतीय सिनेमा घरो में आज अग्रेजी भाषा में अमरीकी फिल्में, भारतीय 
फिल्मों से कही अधिक सख्या मे दिखायी जाती हैं . 
भारत में दिखायी गयी बड़ी फिल्मों की संख्या 
वर्ष भारतीय या पाकिस्तानी फिल्में अमरीकी फिल्में 


१९४०-४७ (वार्षिक औसत ) १६७८ २१९ 
१९४८ २६५० १९० 
१९४५९, २११ २२४ 
१९५५० १४४ १८३ 


भारत में दिखायी जाने वाडी अमरीकी फिल्मों से हर साल एक करोड़ 
रुपये से अधिक का मुनाफ़ा होता है | परन्तु भारतीय फ़िल्मों को अमरीका 
में दिखाने की कोई सुविधा नहीं है। भारत के सबसे अच्छे सिनेमा घरों से 
केवल हौलीवुड की फिल्‍मे दिखायी जाती हैं । थोड़े दिन से कुछ अमरीकी 
कम्पनियों ने भारत में ही फिल्‍मे बनाना शुरू कर दिया है, ताकि मुद्रा 
विनिमय सम्बंधी बंधनों से उन्हें परेशानी न हो। कुछ अमरीकी कम्पनियों! 
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भारतीय कम्पनियों को साझी बनाकर फिल्में बना रही हैं। भारतीय फिल्म 
उद्योग दुनिया का दूसरे नम्बर का फिल्म उद्योग है, परन्तु हौलीवुड की 
असमान प्रतियोगिता से उसे स्वयं अपने देश में नुकसान उठाना पड रहा है। 


हौलीवुड में बनी फिल्मों की कुछ विशेषताएँ होती हैं । कहने को उनका 
उद्देय मात्र मनोरंजक होता हैं। परन्तु भारत के बारे में यथि कोई फिल्म 
चहाँ बने तो लाज्ञिमी है कि उसमें भारत का मखौल बनाया जाय । 
औषपनिवेशिक देशों के छोगों और हब्शियों के बारे में मी यही बात सच है । 


हौलीवुड में बनी बहुत सी फिल्मों में बबरता, क्रूरता और भाँति-भौंति 
के अपराधों का बखान किया जाता है। उनका नवयुवर्कों पर कितना घातक 
प्रभाव पडता है, इसकी ससार के प्रत्येक देश के छोगों ने सख़्त आलोचना की 
है। ऐसी जहरीली फिल्मों को देश में बिना रोऊ-टोक के आने ढना कहाँ की 
बुद्धिमानी है ! 


और अब हौलछीवुड में ऐसी फ़िल्में भी बनने लगी हैं जिनमें किसी न 
किसी ढंग से युद्ध का प्रचार क्रिया जाता है और सोवियत संघ तथा चीन के 
खिलाफ होने वाछे भावी युद्धों के गीत गाये जाते हैं। ऐसी फिल्मे अमरीकी 
सरकार के इशारे पर बन रही हैं । 


पिछले चनद वर्षों में अमरीकी फिल्म उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप 
बहुत बढ़ गया है । १९४७ में गेर-अमरीकी कार्यों की जाँच करने वाली 
कमिटी की मदद से अमरीकी फिल्म कम्पनियों ने बहुत से डायरेक्टरों, फ़िल्म 
के कहानी लेखकों और कलाकारों को प्रगतिशील विचार रखने के जुमे में 
नौकरी से अलरूग कर दिया था। सारे फिल्म उद्योग में दमन और आतक का 
राज कायम कर दिया गया है । हौलीवुड' में पहले कुछ इनी-गिनी प्रगतिशील 
फिल्में बन जाती थीं, और उनसे मुनाफा भी खूब होता था; पर अब उनऊा बनना 
भी बिल्कुल बन्द हो गया हैं । फिल्म कम्पनियों के मालिक सरकार का हुक्म 
बजाने लगे हैं। १९५४८ में; रक्षा मंत्री छई जौन्सन ने अमरीका के सिनेमा 
घरों के मालिकों के सम्मेलन के सामने बोलते हुए कहा था : 


“ हमारे सामने जो काम है, उसमे रक्षा विभाग को फ़िल्म उद्योग 
का पूरा सहयोग मिलने का भरोसा है ।”” 


श्श्ट 


इसके थोडे दिन बाद सरकार ने दो समुद्री जहाज एक फिल्म कम्पनी 
को दिया ताकि वह अपनी फिल्म टास्क फोसे का, जिसका विषय युद्ध है, 
पहला प्रदर्शन खूब तडक-सड्क के साथ कर सके । विश्व गान्ति आन्दोलन 
की एटम-बम विरोधी स्टौकहोम अपील के जवाब में अमरीडी सरकार ए 
फिल्म बनवाना चाहती थी । हौवठ हथन्न नामक फिल्म निमोता ने १५०० के 
अन्त में हाई फ्रेंडियर बनाकर सरकार की इच्छा पूरी कर दी। १५०१ मे 
सरकार की अनुमति से जमेन जनरल रोमेल की प्रशंसा में एक्र फ़िल्म 
बनायी गयी । इसका नाम डेज़ट फॉक्स था। वाल्टर वेगर नामक फिल्म- 
निर्माता ने १९५० में कहा था कि अमरीकी सरकार के लिये फ़िल्म यानी 
सिनेमा, हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा जरूरी हैँ। 

फिल्मों के बारे में जो कुछ हमने कहा, वह किताबों के बारे में भी 
सच है। भारतीय नगरों में किताबों की दूकानों पर ज्यादातर अमरीकी 
किताबे दिखाई देती हैं । अखबारों और पत्रिकाओं वी दूकाने सस्ते अमरीकी 
उपन्यासों और गन्दी अमरीकी पत्रिकाओं से मरी रहती हँ | ऊपर से अमरीकी 
प्रचार विभाग बहुत सी पत्र-पत्रिकाएँ मुफ्त में बॉटता है। भारतीय समाचार 
पत्नो में अमरीकी पत्रों से छे-लेकर लेख छापे जाते हैँं। उनकी विषय-वस्तु 
हौलीवुड की फ़िल्मों की विषय-वस्तु से बेहतर नही होती । 
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भारत पर अमराकी विचारों का प्रभाव 


अमरीकी किताबों, फ़िल्मों और प्रचार ने अमरीकी विचारों को भारत 
में फैला दिया है। विज्ञापन करने में अमरीकियों की होशियारी का कया 
कहना । अमरीकी विचारों का भी खूब विज्ञापन किया गया है। नतीजा यह 
हुआ है कि अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने अमरीकी विचारों को अपना लिया 
है । इसके दो उदाहरण काफी होगे । 

राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में “ शून्य के सिद्धान्त ” को लीजिये । 
अमरीकन फ़ौरेन पौलिसी एसोसिय्रेशन (अमरीकी वैदेशिक नीति संघ) की 
सदस्या वीरा माइकेल्स डीन ने हाल में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति का इन शब्दों 
में वणेन किया था 


“ जमेनी और जापान की हार, फ्रास और इटली के पतन, और 
विशेष कर ब्रिटेन के कमजोर हो जाने के वारण सारे संसार में जगह 
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-जगह शून्य के क्षेत्र बन गये हैं । प्रकृति कौ तरह बडी शक्तियों भी 
शुज््य से घृणा करती हैं। अत' सबसे बडी दो शक्तियों, अमरीका और 
हूस अधिकाधिक इन इण्य के क्षेत्रों को ओर झुकती जाती हैं... । ”” 


इस प्रकार “शूत्य के सिद्धान्त ” के द्वारा दूसरे देशों मे अमरीकी 
हस्तक्षेप को स्वाभाविक और उचित करार दे दिया गया है। कोई देश 
साम्राज्यवाद से मुक्त हो जाय तो अमरीकी राजनीतिक विचारकों की नजरों में 
वह फौरन “ शुन्य का क्षेत्र ” बन जाता है ओर अमरीका को उसके मामलों 
में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। 


आरचर्य की बात यह है कि बहुत से भारतीय लेखकों ने इस सिद्धान्त 
कप ] कक + ५ ३ ०. है 
को सच मान लिया है। श्री वेंकररंगेय्या जैसे विद्वान तक ने लिखा है कि. 


“४ ,,.पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया मे आजकल श्वक्ति के मामले में 
वह परिस्थिति पेदा हो गयी है जिसे शून्य कहा जाता है...परन्तु अन्य 
क्षेत्रों की भाँति शक्ति के क्षेत्र मे मी बहुत दिन तक शून्य कायम नही 
रह सकता। देर या सबेर उसका भरा जाना छाज्िमी है। एशिया में 
आज एक ही शक्ति है जो इस झत्ये को भर सकती है, वह है सोवियत 
रुस ।” ( भारत-अमरीका सम्बंध शीषेक साइकलोस्टाइल लेख ) 

अन्त में श्री वेंकटरंगेय्या ने सुझाव दिया है कि इस सम्भावना से बचने 
के लिये अमरीका को भारत से सहयोग लेना चाहिये । 


इन बुद्धिजीवियों को शायद यह बात याद नहीं रहती कि इस अमरीकी 
सिद्धान्त के अनुसार अग्नेजी शासन के हटने के बाद से भारत भी « शून्य का 
क्षेत्र ' बन गया है। 

एक और बहुत प्रचलित अमरीकी सिद्धान्त “ फालतू आबादी ” का 
सिद्धान्त है । 

२८ जनवरी, १५०२ को अमरीकी शरणार्थी कमीशन के सदस्य, हैरी 
एन, रोजेनफील्ड ने ऐलान क्रिया था 

“ मेरा विश्वास है कि अमरीका को दूसरे देशों के साथ मिल कर 
“ फ्र” बम पर अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण लागू करना चाहिये |” 
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फू बम का मतलब है “ फालतू आबादी ” का बम जिससे “हताक्षा 
रच के जैसे 
निराशा, धूतें नेताओ की सफलता, हिंसा--और फिर युद्ध ” जैसे भयानक 
परिणाम हो सकते हैं । 


अमरीका में इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा प्रचारक विलियम वोग्ठ है । 
बचने का मार्ग नामक अपनी पुस्तक में उसने ब्रिटेन पर आरोप लगाया 
है कि उसने भारत में युद्धों और अकाल को रोक कर वहाँ की आबादी को 
बेतहाशा बढ़ने दिया है । उसके शब्दों में, अग्रेजों के राज में 


“ हिन्दुस्तानी अपनी आदत के मुताबिक मछलियों की तरह 
अंधाधुंध बच्चे पेदा करते गये । ” 


आगे वोब्ट ने लिखा - 


“यदि भारत का जोरों से औद्योगीन्‍रण हो गया और उसकी 
आबादी इसी तरह बढ़ती गयी तो सारी दुनिया के लिये खतरा पेदा हो 
जायगा। अग्रेजों के जाने के बाद भारत में जो उपद्रव हुए उनसे फिर 
आबादी के बढ़ने पर वे बंधन रूग गये ...। यह भी सम्भव प्रतीत 
होता है कि इन उपद्रवों से बड़े पेमाने पर वहाँ औद्योगीकरण भी रुक 
जायगा । हम सब को प्रार्थना करनी चाहिये कि ऐसा ही हो... । ” 


बोग्ट चाहता है कि भारत का ओऔद्योगीकरण न होने पाये | साथ 
ही वह भविष्यवाणी करता है कि अंग्रेज्ञों के जाने के बाद हमारे देश में 
अकाल, महामारी और खूनखच्चर का दौर जारी रहेगा * 


“४ प्लाल्यस के सिद्धान्त के अनुसार देश के अन्दर खुद ऐसे तनाव 
पैदा होगे जिनसे आने वाली कई पीढियों तक भारत का विकास 
असम्भव हो जायगा। ,.बहुत सम्भव है कि अग्रेजों के हट जाने से 
भारत में आबादी बढने के बजाय घटने लगेगी। यदि भारत के लोगों 
के जीवन-र्तर को ऊपर उठाना है तो ऐसा होना अत्यन्त आवश्यक 
है। ..पर कितना अच्छा होता यदि युद्ध, भुखमरी और महामारी के 
बदले केवल बच्चे पेंदा करने पर रोक रूगा कर साधारण, मानवोचित 
ढंग से हम आबादी को घटा सकते | ?? 
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कुछ वर्ष पहले इंगलेण्ड के टोरी, एमरी आदि, यह कद्दा करते थे 
कि भारत की ग़रीबी उसकी अधिक आबादी के कारण है। अब अमरीकियों 
ने इस सिद्धान्त को अपना लिया है । 


आबादी की समस्याओं के एक दूसरे अमरीकी विद्येपज्ञ डॉक्टर 
एल्मर पेन्डेल हैं। उनकी नयी किताब का नाम है . बेछगाम आबादी | 
डॉक्टर वाल्टर पिटकिन ने उसकी भूमिका में ससार के लोगों को इन दो 
वर्गों में बॉटा है : सस्ते छोग और महेँगे छोग । 

“ जहाँ आबादी ज़्यादा है और खाने पीने की चीजे कम हैँ, वहाँ 
आदमी महेंगे होते हैं, और जहाँ आबादी के लिहाज से भोजन काफी 
मिलता है, वहाँ आदमी सस्ते होते हैं ।... 

“ महँगा आदमी केसा होता है! जिसके छालन पालन पर बहुत 
खर्च हुआ हो, जिसे ख्र्चीली आदतें पड़ गयी हों, जो ऐसे कोशल 
जानता हो जिनके लिये दूसरे लोग बहुत रुपये देने को तैयार हों। 
ऐसा आदसी अपने को महँगा समझता है। जीवन का उसके लिये 
बडा महत्व होता है ।... 

“ क्रम से कम साढ़े सात करोड़ अमरीकी कुछ उतार-चढ़ाव के 
साथ, इसी प्रकार का जीवन बिता रहे हैं।... 

“ पूरी दुनिया में महँगे आदमी बहुत कम हैं, शायद कुल मिला 
कर लगभग १५ करोड़ | दुनिया में एक महँगा आदमी है तो चौदह 
सस्ते आदमी हैं । जहाँ सस्ते आदमियों की सख्या महेँगे आदमियों से 
बहुत ज़्यादा होती है, वहां छोग आम तौर पर कमजोर, जाहिल, 
अधविश्वासी और दब्बू होते हैं। इसलिये, इन कमजोरों पर शासन 
करने के लिये कुछ ताकतबर लोग खड़े हो जाते हैं।...सस्ते आदमी 
उनका मुकाबला नहीं कर सकते । ” 


हिन्दुस्तानी, जाहिर है. फि सस्ते आदमियों में गिने जाते हैं । बल्कि 
असल में तो उनके जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है । वह आगे कहता है: 


. “ हुस है गुलामों का एक विराट राज्य। और रूस के बाद मानो 
गरीबों के मुहल्ले आ जाते हैं जहाँ मानवता का मूल्य सस्ता होते-होते 
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“जीरो ” या झृत्य हो जाता है और कही-कहीं तो उससे भी नीचे गिर 
जाता है। ” 


सस्ते आदमियों की सख्या अधिक होने के कारण संसार को बडा खतरा 
बताया जाता है * 


“ सबसे बड़ा खतरा बेलगाम आबादी से है। यह दुनिया ऐसे सस्ते 
आदमियों की है जो बहुत गरीब हैं और इसलिये इतने कमज़ोर हैं कि 
जालिसों को लड़ कर नहीं हरा सकते। ”” 


पिटकिन के सिद्धान्त को पेन्डेल और आगे बढ़ाता है: 


“ ओसवोन (हमारा छुटा हुआ ग्रह के छेखक फेयरफ्रील्ड 
ओसबोन-ले० ) कहता है कि ज़रूरत से ज्यादा आबादी दुनिया की 
दुश्मन है। यह सही है। परन्तु ज्यादा आबादी का मतलब है ज्यादा 
आदमियों का होना । और सीधी और सच्ची बात यह है कि जब 
आदमियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अपने और अपने 
परिवार के लिये भर पेट भोजन पाना भी नामुमकिन हो जाता है, तब 
ये सभी आदमी एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दुश्मन वह है 
जिसके कामों से हमें नुकसान पहुँचता हो, और जब पश्चेसियों की 
संख्या इतनी बढ जाय कि वे एक-दूसरे की मदद करने से ज़्यादा 
एक-दूसरे की नोच-खसोट करने लगें, तब वे पड़ोसी भी दुर्मन बन 
जाते हैं ।... 


रत में, बच्चे पेदा करने वाला हरेक आदमी न सिफ अपने 
संगी-साथियों की खुशी में कमी करता हैं, बल्कि उनकी उम्र घटा 
देता है । भारत मे लोग औसतन २१ वर्ष की उम्र में मर जाते हैं 
--अमरीका में लोग प्रायः ६४ वर्ष तक जिन्दा रहते हैं। ” 


यानी, भारत की कोई भी समस्या हल करनी है तो पहले उसकी 
आबादी घटाओ |! भारतीय “ पेदा इतना कम करते हैँ कि उन्हें कभी खाने को 
नही मिल सकता ।” भारत के लोगों से “ बाकी मानवता को कोई लाभ नहीं 
होता, और न कभी भविष्य में होने की आशा है।” शिक्षा, इंजीनियरी, खेती 
की उन्नति, भूमि-सुधार --ये सब रोग के निदान नही हैं, ऊपर से मरहम-पद्टी 
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फरने के नुस्खे हैं । “ बुनियादी सवाल यह है कि जहूरत से ज्यादा बच्चे 


पैदा किये जा रहे हैं । 
फिर हल क्या है १ 

“ यदि किन्ही अन्तरराष्ट्रीय समझोतों के समय भारत से यह कहा 

किक ७ | 

जाय कि उसे अम्नुक व्यापार-सम्बंधी या अन्य सुविधा केवल इस शर्ते 

पर दी जा सकती है कि वह अपनी आबादी कम करना मंजूर करे--- 

तब भारत के कानून बनाने वाले इन सुविधाओं को दिखा कर लोगों 

के धार्मिक विरोध को शान्त कर सकेगे और शायद भारत सरकार 

स्वयं संतति-निग्रह ( ब्थ कण्ट्रोल) या किसी और ढंग से आबादी पर 
नियंत्रण करने का कार्यक्रम शुरू कर सकेगी । ” 


“जिस देश की आबादी इतनी अंधाधुंध बढ गयी हो, जेंसे भारत की, 
तो अमरीका को चाहिये कि वह लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वजीफे दे । पहला 
बच्चा पेदा होने पर पिता से कहा जाय कि यदि वजीफा चाहते हो तो 
अपनी बच्चा पेदा करने की शक्ति को नष्ट कराना स्वीकार करो। बड़े 
परिवारों में बाप का भी ऑपरेशन हो जाना चाहिये और छडके का 
भी--केवल उस लडकें को छोड़ कर जिसमें बच्चे पेदा करने की 
शक्ति सबसे अधिक हो; वे लड़के भी छोडे जा सकते हैं जो राष्ट्र के उन 
बीस प्रतिशत लोगों मे आ जाये जिनकी शक्ति दूसरों से अधिक है । 
बजीफे की रकमें जितनी ही बड़ी होंगी, उतने ही अधिक लोग इस 
कार्यक्रम कौ ओर आकर्षित होंगे और उतनी ही- तेजी से देश का 
जीवन-स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा। ”” 


यह है, भारतीय जनता के प्रति अमरीकी विचारकों का दृष्टिकोण ! 
१९४६ में, जब वाशिंग्टन में भारत के प्रतिनिधि अकाल का खतरा 


रोकने के लिये उधार पर अनाज छेने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अमरीकी 
अफसर ने जवाब दिया था * 

“ यह सब तो ठीक है; पर जब कुतिया बहुत से पिल्‍ले जन देती 
है, तो उनमें से कुछ को तो पानी मे डइबा कर मार डालना ही पड़ता 
है।” (न्यू योके टाइम्स, १५ दिसम्बर, १५४७; डॉ० आर्थर 
उपहम पोष द्वारा एक पत्र में उद्धृत ) 
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प्रधान मंत्री नेहरू की अमरीका यात्रा के समय १४ अक्तूबर, १९४५९ 
को यू० एस० न्‍यूज एंड चढ्डे रिपोर्ट ने लिखा था . 


“ अमरीका में जो बहुत सा फाढछतू गेहूँ जमा हो रहा है, उसे 
मि० नेहरू भूखी निगाहों से देख रहे हैं... । 


“ परन्तु, मि० नेहरू को पहले उन लोगों को समझाना पडेगा जिनकी 
राय में भारत वो और भोजन देने का मतहूब उसकी आबादी को 
है कर. # 
बढ़ाना है, और जो कहते हैं कि इस तरह अनाज देकर भोजन और 
आबादी का सामंजस्य नही बेठाया जा सकता । ” 


आइचये और दुख की बात यह है कि कुछ भारतीय विद्वान इस 
बेईमानी से भरे सिद्धान्त को भी घोल कर पी गये हैं। मिसाल के लिये 
अनज्ञामलाई विश्वविद्यालय में अथ-भाद्र विभाग के अध्यक्ष, डॉक्टर एस. 
चन्द्रशेखर ने, जिन्होने अमरीका में शिक्षा प्राप्त की थी, पेन्डेल को एक स्त 
में लिखा था 


“ भारत की भयंक्रर मिसाल सामने होते हुए भी यदि अमरीका 
वालों ने अपने समृद्ध देश में इसी तरह आबादी को बढ जाने दिया, 
तो वे अक्षम्य अपराध करेंगें ... । *” 


अमरीका की वाटूमल फाउण्डेशन ने हाल में भारतीय विद्यार्थियों के 
बीच निबंध-लेखन की एक प्रतियोगिता संगठित की थी। उसमे विपय रखा 
गया था; “ भारत में भोजन की मात्रा को भ्यान में रखते हुए आबादी पर 
नियंत्रण करने की समस्या। ” इस प्रतियोगिता का उद्देश्य, जाहिर है कि 
उपरोक्त विचारों को फैलाना ही था । 


अमरीकी प्रचार को क्तितनी सफलता मिला रही है और भारतीय बुद्धि- 
जीवियों पर उसका कैसा घातक प्रभाव पड़ रहा है, इसकी एक मिसाल काफी 
होगी। जब एमरी ने यह सिद्धान्त बधारा था कि हिन्दुस्तान की गरीबी उसकी 
ज्यादा आबादी की वजह से है, तब पं. जवाहरलाल नेहरू ने उसकी सख्त 
आलोचना वी थी। परन्तु, अब वह खुद ग्ररीबी को दूर करने के लिये बच्चों 
की पैदावार पर रोक लगाने के हामी बन गये हैं । 
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सत्रहवां अध्याय 


अमरीकी सरकार के भारतीय मित्र 


भारत में अमरीका अपना असर बढाने की जो कोशिशे कर रहा है, 
उसमे उसे कुछ भारतीयों से भी मदद मिल रही हैं।ये लोग सरकार में भी 
पाये जाते हैं और सरकार के बाहर भी | अग्रेजों के जमाने मे उनके टोडी हुआ 
करते थे, अब अमरीफी सरकार के टोडी पेदा हो रहे हैं। इसमे कोई आइचय 
की बात भी नही है । 


काग्रेत सरकार पर सबसे ज़्यादा असर उन बड़े पँजीपतियों का है जो 
संख्या में तो बहत कम हैं, पर जिनका देश की अथ व्यवस्था पर पूरा कब्जा 
है। सरदार पटेल जैसे काग्रेसी नेता के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार सदा बर्ग-हितों 
के आधार पर चढती आयी है । स्वय॑ पटेल इम बात का सकेत पहले कई 
बार कर चुके थे। ० जनवरी १९४८ को कलकत्ता कुब के भोज में भाषण 
करते हुए उन्होंने कहा था 


“ जब में आपसे बीती हुई बातों को एकदम भुला देने को कहता 
हैँ तो मैं आपको यह भी याद दिला दूँ कि हमारा अर्थ-मंत्री आपके 
ही वग का आदमी है। .हमने जान-बूझ कर आर भारत के औद्योगिक 

विष्य में विश्वास पेंदा करने के लिये उसे इस पद्‌ पर नियुक्त क्रिया 
है। हमारा व्यापार मत्री भी एप अनुभवी उद्योगपति है 
यदि सरकार के ने॥ बडे पूंजीपतियों के हितों को रक्षा करने के लिये 
इतने उत्सक हैँ, तो बडे पूंजीपति भी सरकार से सहयोग करने को तेयार हैं । 
रैयल इंस्टीच्यूट औफ इंटरनेशनल अफेयर्स के मुखपत्र बहडे ठुड़े के अगस्त 
१९७०० के अऊ में एक लेखक ने लिखा था 

“दक्षिण पश्च के ठोग--उन वर्गों के लोग जो अग्रेजों की मदद किया 

करते थे और जिनकी ₹ कि अग्रेंजों पर निर्भर भी--अब इतने खुग हो 
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गये हैं कि बहुत से अंग्रेज पूंजीपति भी, कभी-कभार थोड़ा-बहुत 

“नाक भा” सिकोडने के बावजूद नथी सरकार के सबसे पक्के 

समर्थक बन गये हैं । 

इस किताब के झुरू के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि भारत के बड़े 
पूंजीपति अधिक्ाधिक अमरीकी कम्पनियों के साथ गठबंधन करते जा रहे हैं । 
बिड़ला ने स्टुड्जेकर से साझा किया है तो वालचन्द हीराचनद ने क्राइस्लर से, 
टाटा ने कई अमरीकी पूँजीपतियों से नाता जोडा है तो साराभाई ने स्क्विब से, 
लालभाई ने अपरीक्षन साइनामाइड से गठबंबन किया है तो पटियाला के 
महाराजा ने कोका-कोला से और प्रमनाथ नेयर ने इबास्क्रो से, इत्यादि। अमरीकी 
पूंजीपतियों के ये साझीदार अमरीकी नीतियो की सी प्रभंसा किया करते हैं। 
चीनियों की भाषा में वे सांम्राज्यवादियों के “ पत्तलचद्ठ पूंजीपति युट ” बन 
गये हैं । 

बिड़ला के अखबार दिन-रात माग किया करते हैं कि भारत सरकार 
को चाहिये कवि वह अमरीका को अधिक से अधिक सुविधाएँ दे। वे अमरीकी 
वैदेशिक नीति का खुलेआम समर्थन करते हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ने तो 
२६ दिप्रम्बर, १९४७ में ही लिख दिया था कि अमरीका से कज लिये बगैर 
भारत का औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता । 

“ भारत को अमरीका इस प्रकार की मदद देना पसन्द करेगा या 
नहीं, यह इस बात पर निभर है कि भारत फेसी वैदेशिक नीति अपनाता 
है विदेशों में और केसे लोगो को अपनी नीति समझाने के लिये 
भेजता है। अभी विदेशों मे भारत का काये सन्‍्तोषजनक नहीं है। ” 
ईस्टन इकोनोमिस्ट नामक बिइ्ला के एक दूसरे पत्र ने ९ जुलाई, 

१९४८ को एक सम्पादकीय लेख में लिखा था 

“ऐसी तटस्थता जिससे आर्थिक क्षेत्र मे कोई लाभ न हो, 
भी वस्तु हो सकती है, परन्तु वह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है । .. 
अमली तौर पर, इसका मतलब है कि हम अमरीका की ओर झुकने का 
निश्चय करें। झुकने की दिशा और मात्रा को हम चाहें तो छिपा लें 
--भाज्िर कूटनीति इसी काम के लिये तो बनी है। परन्तु झुकना 
ज़हरी हैे--हमारी बुनियादी आथिक आवश्यक्रताएँ हमें झुझने पर 
मजबूर कर रही हैं ।” 
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ईस्टने इकोनोमिस्ट के सम्पादक यदि हमें अमरीकी मदद का 
लालच दिखाते हैं तो “ओडीसस ” उपनाम से लिखने वाला उनका लेखक 
हमें अमरीकी हमले की धमकी देता है। २३ नवम्बर, १५५१ के अक् में 
उसने लिखा था 
“ हमें अपने को धोखा नहीं देना चाहिये। अगर तीसरा महायुद्ध 
शुरू हुआ तो कोई शक्ति भारत को उससे अलग नही रख पायेगी. . । 
याद रखना चाहिये कि हथियारों और सामान के मामले में हमारी सेनाएँ 
विदेशों पर निर्भर करती हैं और इससे भी वडी बात यह है कि भारत 
की आबादी का बहुत बडा भाग अपने भोजन के लिये भी बाहर से आने 
वाले अन्न पर निर्भर करता है। 


“आज की अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति में मुझे भारत और ब्रिटेन 
की स्थिति में कोर अन्तर नहीं दिखाई देता। दोनो कानून की नजरों 
में स्वतंत्र राष्ट्र हैं, परन्तु, वास्तव में, दोनों का जीवन बाहर से आने 
वाले माल पर निर्भर है।... जिन्दा रहने के लिये दोनों को अमरीका 
से समझौता करना हो पडेगा ओर शुरू मे दोनों मे से किसी को 
ऐसा सौदा भछा नहीं छंगेगा, .. ।” 


भूतपूर्व समाजवादी मीनू मसानी भी, जो आजकल टाटा के नौकर और 
अमरीका के भारी प्रशंसक हैं, इसी तरह खुलेआम अमरीका की सारी शर्ते 
मान लेने की सलाह दिया करते हैं । 

देशी राजे-महाराजे, जमीदार-जागीरदार और साम्प्रदायिक संगठनों के 
नेता विदेशियों की मदद से अपने निहित स्वार्थों की रक्षा करना चाहते हैं । 
इसलिये वे भी उन लोगों की मण्डली मे शामिल हैं जो जबदंस्ती भारत को 
अमरीका की गोद में घकेल देना चाहते हैं । 

बड़े पूंजीपति और सामन्ती तत्व शक्तिशाली तो बहुत हैं, परन्तु उनकी 
संख्या बहुत कम है। यदि उन्हें कुछ और छोगों की मदद न मिलती तो 
हमारे देश में अमरीका का सामाजिक आधार बहुत संकुचित रह जाता, उनके 
सहायकों की संख्या बहुत कम रह जाती । 

झुरू में बहुत से छोटे पूजीपति सी, इस आशा से विदेशियों का साथ 
देने लगे थे कि अमरीकियों की मार्गें मानी जायेंगी तो उनकी स्थिति भी सुधर 
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जायगी। जब अमरीडियों की हरकतों से खुद उनका नुकसान होने लगा, तब 
कही जाकर उन्होंने अपना रवेया बदला । कुछ दिनों से छोटे पूंजीपति, भारत 
सरकार की अमरीकी पूंजीपतियों के साथ पक्षपात करने की नीति के प्रति 
अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने लगे हैं । 


अमरीका के मित्रों की चौथी किस्म कुछ पँच-मेल बुद्धिजीवियों की है । 
ये वे लोग हैं जिनकी राष्ट्रीय गायब हो चुकी है और जो अमरीकियों की तरह 
से सोचते-विचारते हें, हिन्दुस्तानियों की तरह नहीं। इनमें से कुछ डाक्टर 
अम्बेडकर और एम, एन. राय की तरह के अग्रेज्ों के पुराने समर्थक हैं. और 
इसलिये उन्हें अमरीका के समर्थक बनने में विशेष कठिनाई नही हुईं | कुछ 
वैसे लोग हैं जिन्हें अमरीका से घूस मिलती है या दूसरी तरह की सुविधाएँ 
प्राप्त हैं । 


ऐसे बुद्धिजीवियों का सबसे महत्वपूण दल सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं 
में मिलता है। इस पार्टी के विदेशी मामझों फे विशेषज्ञ, डा, राममनोहर 
लेहिया ने पिछले वर्ष कहा था : 


“ एशिया में उसके ( अमरीका के ) सबसे अच्छे मित्र सोशल्स्टि हैं | ” 


सोशलिस्ट नेता बाते तो “ तीसरी शक्ति ” बनाने की करते हैं, परन्तु 
उनका दृष्टिकोण, वास्तव में, अधिक्राधिक अमरीका-परस्त होता जाता है। 
कोरिया के सवाल पर इन लोगों ने भारतीय पूंजीपतियों से भी आगे बढ़ कर 
खुल्लमखुल्ला उत्तरी कोरिया, चीन और सोवियत संघ से दुश्मनी की नीति 
अपनायी । ५ जुलाई १५८० को सोशलछिस्ट पार्टी के मद्रास अधिवेशन में 
कोरिया में अमरीकी हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ। 
दूसरी किसी भी भारतीय पार्टी ने ऐसा नहीं किया । १९५५० के अन्तिम दिलों में 
सोशलिस्ट नेताओं ने माग की कि भारत सरकार को सक्रिय रूप से तिब्बत में 
हस्तक्षेप करना चाहिये । १९५०१ के शुरू में, जब अमरीका गेहूं के बदले 
में हमसे अपनी वेदेशिक नीति मनवाना चाहता था और भारतीय जनता में इसके 
खिलाफ प्रबल असतोष था, तब डाक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू की आलोचना 
की और फरप्ताया कि नेहरू बहुत ज्यादा बोल कर मामला बिगाड़ रहे हैं। मार्च 
१९५०१ में सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता ने एक 
सास्कृृतिक स्वतंत्रता सम्मेलन बुलाने मे प्रमुख भाग लिया जो अमरीकी मदद 
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से संगठित हुआ था ओर जिसका मुख्य उद्देश्य मारतीय “ तठस्थता ” की 
भावना का विरोध करना था। ४ सई, १९०१ को डॉ. लोहिया ने बम्बई 
की एक सभा में बोलते हुए कहा कि यह कतई अनुचित न होगा यदि 
विदेशी मदद के बदले में भारत से आबादी का बढना रोकने, भूमि-सम्बंधी 
कानूनों को बदलने, छोटे उद्योग-घंघे कायम करने ओर मदद देने वाले देश 
के शत्रुओं को सेनिक सहायता न करने को कहा जाय । जून १५७१ में 
फ्रकफर्ट में योरप की दक्षिण-पंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियों का जो सम्मेलन 
हुआ था और जिसने पश्चिमी देशों कौ फोजी तेयारी तथा कोरिया में 
अमरीकी नीति का समर्थन किया था, उसमे डॉक्टर लोहिया ने दशेक के रूप 
में भाग डिया था। उसके बाद उन्होंने पहले यूगोसलाविया और फिर अमरीका 
की यात्रा की और सान फ्रासिस्करों में स्वतंत्र एशिया समिति के तत्वावधान में 
भाषण दिया । यह समिति जनवादी चीन से लड़ने के लिये बनायी गयी है। 
अमरीका से लौटते हुए डॉक्टर छोहिया ने जापान में एक बयान दिया जिसमें 
उन्होंने चीन की जनवादी सरकार पर हमछा किया । 


आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने डाक्टर अम्बेडकर के साथ गंठ- 
बंधन किया जो खुलेआम कह रहे थे कि भारत सरकार को हर मामले में 
अमरीका का साथ देना चाहिये । 


भारत की सोशलिस्ट पार्टी के इस रबेग्रे की एक वजह यह है कि उस 
पर सोशलिस्ट इंटरनेशनल और ब्रिटिश लेबर पार्टी का बहुत असर है । ३० 
अगस्त, १५०१ को सोशलिस्ट इंटरनेशनल के ब्यूरो ने एशिया में सोशलिस्ट 
पार्थ्यों के बनाने में मदद करने की एक ब्रिटिश योजना स्वीक्वार की थी । 
लेबर प!टीं मे इस काम के लिये एक हजार पौण्ड हर सार देने का वायदा 
किया था । उसी साल १६ दिसम्बर को इंटरनेशनल की जनरल काउंसिल ने भी 
इस योजना को मंजूर कर लिया | 


सोशलिस्ट इंटरनेशनल की नीति क्रितनी समाजवादी है, यह लेबर 
पार्टी के अन्तरराष्ट्रीय मंत्री डेनिस हीली के एक छेख से जाहिर हो जाता है । 
उन्होंने लिखा था 


“ हम बहुत बड़ी ग़छ॒ती करेगे, यदि हम यह न समझेगे कि मौजूदा 
अमरीकी सरकार अपनी नीति में इतनी प्रगतिशील और विवेकपू्ण 
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नि स्वाथ भावना प्रयोग में ला रही है जितना कोई दूसरा शक्तिशाली 

देश आज तक नहीं कर पाया। ”? 

फ्रकफर्ट सम्मेलन में भाग लेने वाले दो एशियाई प्रतिनित्रि मण्डलों के 
बारे में बताते हुए मि, हीली ने लिखा 

“ अधिकतर एगियवासी ठण्डे युद्ध को अधिक से अधिक केवल 
अटलाटिक साम्राज्यवाद और सोवियत साम्राज्यवाद का झगश 
समझते हैं और उसमें पड़ना नहीं चाहते ।... 

“ फिर सी, युद्ध के बाद से योरपीय समाजवाद ने एशिया में एक 
नयी प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी है... बहुत से एगियाई सोशलिस्ट, पार्टा 
संगठन और आर्थिक योजना बनाने के बारे में ब्रिटिश लेबर पार्टी से 
सलाह लेना चाहते हैं। और किसी अन्तरराष्ट्रीय सगठन का सबसे 
ज्यादा अगर सदा उसके कमजोर सदस्यों पर होता हैं। इस सबसे 
नये इटरनेशनल के सामने सनहला अवसर उत्पन्न हो गया है ,।”' 
सोशलिस्ट इंटरनेशनल एशिया की सोशलिस्ट पार्टियों को आधिदक 

सहायता क्‍यों दे रहा है, यह ऊपर के बयान से स्पष्ट हो जाता है। 


क्या भारत की आम जनता में से भी कुछ लोगों का समथन प्राप्त करने 
की आशा अमरीका करता है * हों, उसे उन लोगों से मदद की उम्मीद है 
जो पादरियों और अमरीका-परस्त पूँजीपतियों, जमींदारों और बुद्धिजीवियों के 
असर में हैँ। इसके अलावा, हाल में अमरीका ने सीधे-सीघ हमारे गाँवों मे 
अपना आधार तैयार करना शुरू किया है और उसी के वास्ते कम्युनिदी 
प्रोजेक्टों ( सामुदायिक योजनाओं ) के अन्तर्गत अमरीकी विशेषज्ञों का देहातों 
में जाल बिछाया जा रहा है । 
नत में, अमरीका में रहने वाले कुछ भारतीयों का जिक्र कर देना भी 
जहूरी है । इन लोगों मे दो दल ऐसे ह जो भारत को अमरीकी प्रभाव क्षेत्र में 
घसीट लाने की कोशिशे कर रहे हैं। पहले दल के नेता हैं अमरीका की इंडिया 
लीग के अध्यक्ष सरदार जे० जे० सिह | वह अक्सर भारतीय समाचार पत्रों में 
अमरीका के समर्थन में लेख लिखा करते हैं । 
१०४८ के अन्त में, अमरीका में रहनेवाले कुछ भारतीयों ने मिलकर एक 
अपील निकाली थी। उसमें भारत के लोगों से कहां गया था कि उन्हें ब्रिटिश 
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कौप्नवल्थ को छोड़ कर अमरीडी गुट में शामिल हो जाना चाहिये। अपील 
में आगे कहा गया था 


“हमारी आशा है कि स्वतंत्र भारत अपने सर्वोत्तम हितों को 
ध्यान में रखते हुए, स्वय॑ अपनी ज़िम्मेदारी पर, और खुद पहल- 
कदमी करके, अग्रेज-अमरीकी शक्तियों के नेतृत्व में काम करने वाले 
संसार के जनतात्रिक देशों का समर्थन करेग--बश्चरतें कि ये शक्तियों 

रत के बुनियादी हितों के खिलाफ कभी काम न करें--और दुनिया 
के सभी बढ़े सवालों पर उनका साथ देगा।” (मोडन रिव्यू, 
कलकत्ता, जनवरी १९४९ ) 
इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में ये लोग थे डॉक्टर 

तारकनाथ दास, रामलाल बाजपेयी, मणीन्द्र मुद्दा, रामनाथ पुरी, गोविन्द 
बिहारी लाल, हरनाम सिंह, श्रीमती रामचन्द्र, एत० एन० उपाध्याय, वीं० 
कोकटनूर, प्रफुल्ल मुकर्जी, गोदाराम चन्ना, मृपेन्द्र छाहिडी, और स्वामी 
निखिलानन्द । 


इस दल के नेता डॉ तारकनाथ दास हैं जो १५०६ से अभरीका में 
रह रहे हैं और वहीं के नागरिक हैं । वह नियमित रूप से मोडने रिव्यू में 
लिखते रहे हैं और कुछ दिनों से उन्होंने भारतीय जन सध के मुखपत्र 
ओऔगनाइजर भे भी लिखना शुरू कर दिया है। अपील पर हस्ताक्षर करने 
के समय वह वाटूमल फाउण्डेशन के सलाहकार बोड के अध्यक्ष थे ! 

डॉ० दास के बाद गोविन्द बिहारी छाल इस बोड के अध्यक्ष हुए। ये 
सज्जन अमरीका के घोर प्रतिक्रियावादी पत्रो में (हस्ट के समाचार पत्रों में ) 
वेज्ञानिक लेख लिखा करते हैँ। ६ सितम्बर, १९०१ को न्यू योक जनेल 
अमरीकन के अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था 

/ उसे (भारत को) अमरीका की प्रेरणा और सहयोग की आवश्यक्रत। 
है, क्‍योंकि और कहीं से उसे यह नहीं मिल सकता । 

“ सभ्यता और सस्क्ृति की रचना के लिये जिन बड़ी चीजों की 
आवश्यकता है, उनके लिये गौतम बुद्ध की तरह पात्र हाथ में लेकर भीख 
मागने के लिये निकलना अच्छे गुणों मे गिना जायगा। और अमरीका 
विशाल हृदय और उदारता के साथ -भ्ीख देना जानता है | ” 


श्र 


अठारहवां अध्याय 


उपसंहार 


“ अग्रेजों ने अगले वर्ष भारत का नियंत्रण छोड कर बहोंसे 
हटने का निरचय कर लिया है, परन्तु उसके बाद भी वे भारत की 
रक्षा में सहयोग देंगे । भारत के लिये बड़ा खतरा सिर्फ रुस से है। 
प्रभन यह है कि कुछ समय बाद यदि इंगलेण्ड में--अमरीकी मदद के 
बिना--भारत की रक्षा करने का अपना वचन पूरा करने की सामथ्ये न 
रही, तो क्या होगा |. 

“ यदि ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़ों को हमें ही उठाना है तो फिर 
और टुकडो के साथ बड़े और केन्द्रीय ठुकडे भी हम क्यों नहीं उठा 
लेते यदि हमें दिवालिये साम्राज्य का रिसीवर ( लेनेवाला ) बनना ही 
है तो फिर हम पूरी शक्ति और अधिकार की माग क्यों नहीं करते 2” 

> न्यू योक डेली न्यूज़ का अग्रलेख, ४ मार्च, १९४७. 


अमरीका के सबसे अधिक पढे जाने वाके अख़बार में इस सम्पादक्रीय 
को निकले पॉच वे हो गये हैं। इन पाँच वर्षों मे अमरीका के भारत का 
रिसीवर बनने की बात एक भारी ख़तरा बन गयी है । 
भारत की अर्थ-व्यवस्था पर अमरीकी नियंत्रण बढता जाता है और उससे 
भारतीय समाज के निकृष्टतम तत्वों को बल मिल रहा है। प्रोफेसर डी आर, 
गाडगिल भारत में अमरीकी पूंजी के आने के समथक हैं, परन्तु उन्होंने 
भी लिखा है न्‍ 
“ केबछ एक देश है जो वर्तमान समय में पिछड्ढी हुईं अथ- 
व्यवस्थाओं को कई बरस तक लगातार बड़े पेमाने पर मदद देने की 
सामथ्ये रखता है । वह है अमरीका । परन्तु छगता है कि इस देश 
की सबसे अधिक दिलचस्पी एक ऐसे सामाजिक दशेन का अनुसरण 
करने में है जो विशेष प्रकार की परम्पराओं वाले एक घनी देश के 
लिये भक्ते ही बहुत उपयुक्त द्वी, परन्तु दूसरी परिस्थितियों मे उससे 
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ऐसी व्यक्तिवादी भावनाओं और समाज-विरोधी हितों के मजबूत होने 

का खतरा है जो अर्थ-व्यवस्था का सुनियोजित सग्ठत करने के 

प्रयत्तो को सख्त धक्का पहुँचा सकती है। इसलिये, यदि जिसकी 

आशा नहीं है, वह बात भी हो गयी, और भारत जैसे देश की 

उन्नति के लिये ( अमरीका ने ) बडे पैमाने पर पूंजी लगाना स्वीकार 

कर लिया, तो उससे भी, वर्तमान परिस्थितियों में, तत्काल हमारे 

सामाजिक उद्देश्य पूरे नहीं होगे, बत्कि एक ओर एक्राधिकारी पूंजी की 

शक्तियों मजबूत होंगी और दूसरी ओर, सामाजिक असंतोष और 

विग्रह बढ जायेंगे । ”' 

दूसरे शब्दों में, अमरीकी मदद को सामाजिए विग्रह बढाने का नुस्खा 
समझना चाहिये । 

जैसा कि डेली न्यूज़ बता चुका है, अमरीका की नीति भारत के 
साथनों को तीसरे महायुद्ध के वास्ते इस्तेमाल करने की है। न्यू योके 
दाइम्स के भूतपूर्व सम्बाददाता, जौज ३० जोन्स ने १५४८ में ही लिख 
दिया था क्रि 

“ भौगोलिक दृष्टि से वह ( भारत ) पूरब और पच्छिम के मुख्य 

हवाई रास्तों के बीचोबीच पडता है ..और उसकी विशाल भूमि भविष्य 

में हमला करने के अड्डे के काम आ सकती है । ” 

अमरीकियों की नजरो में भारत से अच्छा कोई फौजी भड्टा नहीं हो 
सकता । यहाँ उन्हें विशाल क्षेत्ररख, बडी आबादी, अतुलित साधन और सेनिक 
महत्व की अनेक वस्तुएँ भारी परिमाण में मिलती हैं। उस पर बहुत ज्यादा खचो 
सी नहीं करना पडेगा क्योंकि भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें स्वयं अपनी 
अधिकतर आमदनी फ़ौजी महकमों पर खच्चे कर रही हैं। कोरिया के उदाहरण 
से यह भी स्पष्ट है कि इस अट्ढे का इस्तेमाल करते समय अमरीका, मारत के 
लोगों की जान और माल को दी कौडी का समझेगा और सदियों की मेहनत से 
बनी इस सन्‍्यता को नेस्तनाबूद करवा देने में एक क्षण के लिये भी न हिचकेगा । 

और यह अमरीकी योजना हम पर उस वक्त लादी जा रही है जब हम 
एक दूसरे कर साम्राज्यवाद से पीढ़ियों तक लडने के बाद अपने स्वतंत्रता सभ्ाम 
के चरम शिखर पर पहुँचे हैं। जिस सपने को सच्चा बनाने के लिये हमारी 
जनता ने अनेकों कष्ट सह्े और रुत्यु तक से छोह्ा लिया, शोषण और उत्पीड़न. 
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से रहित, सुखी और समृद्ध, संसार के सभी दलित देशों को प्रेरणा देने वाले 
जिस स्वतंत्र भारत की रचना करने के लिये भारतीय देशभक्तों ने लाठियोँ 
और गोलियों सही और फॉसी का फन्‍्दा चूमा, उसे हम आज कैसे भूल सकते 
है ? स्वयं पंडित नेहरू हमारे इस स्वप्न की, इस लक्ष्य की, अनेक बार चचों 
कर चुके हैं। २३ माच १९४७ को एशियाई सम्मेंडन का उदघाटन करते हुए 
उन्होंने कहा था . 
“ हम एशिया के लोगों को परिवम के राजमहलों और द्रबारों में 
फ़रियाद छेकर जाते बहुत दिन हो गये। अब यह किस्सा खतम होना 
चाहिये। अब हम अपने पेरों पर खडे होगे और उन सबसे सहयोग 
करेगे जो हमसे सहयोग करने को तेयार हैँ। भविष्य में, हम दूसरों के 
हाथों का खिलौना नहीं बनेगे। ” 
परन्तु इस शानदार ऐलान को कायोन्बित करने के लिये जिस साहस 
और इृढता की आवश्यकता थी, एक महान कौम के नेताओं में जो 
हिम्मत और पुख्तगी होनी चाहिये थी, वह हमारी सरकार अपने 
में पैदा न कर सकी। मुख्य और महत्वपूर्ण सवालों पर उसने भारतीय 
जनता के हितों की दृढता से रक्षा नहीं की, बल्कि दुश्मनों से समझौता 
करने की कोशिश की, ओर उससे भी काम नहीं चला तो उसके सामने सिर 
झुका दिया। उसने देश के साधनों और जनता की शक्ति पर भरोसा करने 
के बजाय विदेशियों से कजे मागना और बढले में राष्ट्रीय साधन गमिरवी रख 
देना ज़्यादा पसन्द किया | वह बराबर ऐसे काम करती गयी जिससे सरकार 
और जनता के बीच खाई पेदा हो गयी, जिसका स्पष्ट परिणाम पिछले चुनाव 
में देखने को मिला। अमरीकी दक्षव के सामने वह जिस तरह सिर झुक्काती 
जा रही है, उससे देश मे आन्तरिक कलह के बीच पढ़ रहे हैं । 

यदि देश को इस सत्यनाशी सम्भावना से बचाना है तो बीच की 
राजनीतिक शक्तियों को, और प्रधानतः छोटे पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों को 
इस काम का भार अपने कंधों पर लेना पडेगा। वे चाहें तो समय रहते 
परिवर्तन कराके देश को रक्तपात से बचा सकते हैं । 

अभी तक अमरीकी बढ़ाव के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व 
वामपक्षी छोग करते आये हैं, और अधिकतर छोटे पूंजीपति उससे अलग रहे 
हैं । अमरीकियों के हाथों उनकी भारी हानि होते रहने पर भी अभी उन्होंने 
आगे बढ़ कर अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ आवान नहीं उठायी है। परन्तु 
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अब और चुप रहना न उनके हित में है, न देश के | यदि अब भी वे 
चुप्पी साथे रहे तो वे अमरीका के गुलाम बन जायेंगे और एकाधिकारियों 
द्वारा पीस डाले जायेगे । 

चीन में, विदेशी पूंजी से बंधे “ दलाल ” पूंजीपतियों की शक्ति तो 
अवश्य नष्ट कर दी गयी है, परन्तु राष्ट्रीय पूंजीपतियों को कान्ति के बाद भी 
एक ऐसे वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है जो अभी बहुत वर्षों तक 
समाज में मौजूद रहेगा । भारत में भी उन्हे यह अधिकार मिलेगा या नहीं, 
यह पूंजीपतियों के अपने कार्मों पर निर्भर करता है । यदि राष्ट्रीय 
पूंजीपति वर्ग जिन्दा रहना चाहता है और सम्मान के साथ जिन्दा रहना चाहता 
है तो उसका ए% ही रास्ता है--उसे आम जनता के बुनियादी हितों को अपना 

त मानना चाहिये । 

भारत का राष्ट्रीय पूंजीपति बगे कई पीढ़ियों से अग्नेजी साम्राज्य से 
लड़ता आ रहा है। अनेक बार वह देश के लोगों का नेतृत्व कर चुका है । 
मिसार के लिये, अग्रेजी माल के बहिष्कार का आन्दोलन उसी के नेतृत्व में 
चला था। आर्थिक क्षेत्र में, अनेक भारतीय पूंजीपतियों ने बडी हिम्मत और 
साहस दिखा कर, विदेशी प्रतियोगिता और साम्राज्यवादी बंधनों से न घबराते 
हुए, राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना की थी और उन्हें विकसित किया था। अत' 
आज यदि देश उनसे यह आशा करे कि वे अमरीकी साम्राज्य-लिप्सा का डट 
कर मुकाबला करेंगे, तो बहुत अनुचित न होगा । 

बुद्धिजीवियो का भारतीय समाज में बहुत ऊँचा स्थान है। वे संख्या 
में कम हैं, पर उनका कृतित्व बड़ा है। देश के इतिहास की सबसे संकटपूर्ण 
धड़ियों में भी उन्होंने सदा जनता का साथ दिया है और त्याग और बलिदान 
के आदश कायम किये हैं। अमरीकियों के चन्द ठुकडों के बदले में यदि 
बुद्धिजीवियों ने जनता का स्नेह खो दिया, तो क्या यह उचित होगा ! 

और यदि बुद्धिजीवियों और पूंजीपतियों ने अमरीकी खतरे से देश को 
बचाने के संधर्ष में मेहनतकश जनता का साथ दिया तो निस्सन्देह संघर्ष 
अधिक सुगम और सरल हो जायगा । वे छोग चाहें तो देश को गृहयुद्ध से 
और संसार को तीसरे महायुद्ध से बचा सकते हैं। और ऐसा करके वे न 
केवल अपने हितों की रक्षा करेंगे, बल्क्रि अपने देश और समस्त मानवता के 
प्रति अपना कर्तव्य भी पूरा करेंगे। 

प्र 


परिशज्रिष्ट 


भारत ओर पाकिस्तान में काम करने वाली कुछ 
ऐसी कम्पनियाँ जो अमरीकी नियंत्रण में हैं 


अम्रीकन एक्सप्रेस कम्पनी, इनकोपोंरेट : कलकत्ता, बम्बई और 
करॉची में दफ्तर हैं। लेन-देन और यात्रियों की दलाली का काम 
करती है। 

अमरीकन फ़ोरेन इन्श्योरेंस एसोसियेशन ः मुख्य दफ्तर कलकत्ता में, 
शाखा बम्बई में । ( एसोसियेशन के सदस्य अमरीकन इन्झ्योरेंस कम्पनी 
ऑफ न्यू जर्सी, ग्रेट अमरीकन इन्ह्योरेंस कम्पनी ऑफ न्यू यौक, हाटफोई 
फायर इन्ह्योरेंस कम्पनी, और होम इन्ह्योरेंस कम्पनी ऑफ न्यू यौऊ। ) 

अमरीकन इन्इ्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ऑफ़ न्यू जसीं - कलकत्ता । 
आग लगने से बचाव का बीमा करती है । 

अमरीकन इंटरनेशनल अंडरराइट्स (इंडिग्रा ) लिमिटेड: 
कलकत्ता। (सदस्य हैनोवर फायर इन्झ्योरेन्स कम्पनी और न्यू 
हैम्पशायर फायर इन्श्योरेंस कम्पनी। ) 

पेन्गस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता; ग्राम ऐन्गस, ज़िला हुगली के 
ऐन्गस जूट वक्‍से और ऐन्गस इंजीनियरिग वक़्से के मालिक। इस्थमे 
नियन स्टीमशिप छाइन्स के एजेन्ट। ( मैनेजिग एजेन्ट - ठौमस डफ़ 
एंड' कम्पनी, लि० । ) 

एसोसियेटेड इलेक्ट्रिक इंडस्टीज (इंडिया) लिमिटेड: 
मुख्य दफ्तर कलकत्ता में; शाखाएँ बम्बई, मद्रास, बंगलौर, कोयम्बतूर, 
नागपुर में | कई बिजली कम्पनियों के एजेन्ट । 

कैलटेक्स (इंडिया ) लि० - मुख्य दफ्तर बम्बई में । पैट्रोल की बिक्री 
का व्यवसाय करते हैँ। अब विज्ञगापट्टम में तेल स्लाफ करने का एक 
कारखाना खोल रहे हैं । ( इस कम्पनी की मालिक अमरीका की दो बडी 
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तेल कम्पनियो--स्टेण्डड ऑयल कम्पनी ऑफ कैलीफोर्निया और 
टैक्सस कम्पनी है। ) 

कोलगेट पामभीलिव (इंडिया ) छि० . बम्बई। साबुन, क्रीम आदि के 
विकेता । 

| भक [आप पक है | पु 

कोलम्बिया फिह्स ऑफ इण्डिया छि० : सुख्य दफ्तर कलकत्ता में। 
शाखाएँ बम्बई, नयी दिल्‍ली, लाहौर, मद्रास में। फिल्मों का वितरण 
करते हैं। 

“च ] हर ५ हैं. कब. 

फेल्ठ एंड टरोन्ट (इीडिया) कम्पती सुख्य दफ्तर कलकत्ता में। 
शाखाएँ बम्बई, मद्रास, कानपुर, और दिल्ली मे । 

फायरस्टोन (पाकिस्तान) छि० करोंची। रबर टायर और ट्यूब 
बेचते हैं । 

फायरस्टोन टायर एड रबर के० ऑफ़ इंडिया लि०: मुख्य 
दफ़्तर बम्बई में । शाखाएँ अनेक जगह । टायर, ट्यूब आदि बनाते हैं। 

फोड़े मोटर कम्पनी ऑफ इंडिया छि० * मुख्य दफ्तर बम्बई में । 
शाखाएँ कलकत्ता और मद्रास में | मोटर गाडियोँ और उनके पुर्ज विदेश 
से मंगा कर बेचते हैं । 

जनरल इलेक्ट्रिक के० ऑफ इंडिया छि० . मुख्य दफ्तर कलकत्ता 
में । शाखाएँ बम्बई, मद्रास, नयी दिल्ली, बंगलौर, सिफन्दराबाद में । 
(अमरीका की देत्याकार जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी से सम्बंधित 
लन्दन की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी की यह भारतीय शाखा है। ) 

जनरल इलेक्ट्रिक के० ऑफ पाकिस्तान लि० . मुख्य दफ्तर करॉची 
में । शाखाएँ लाहौर और चटय्गाँव में । 

जनरल मोटसोे इंडिया ४० . बम्बई । मोटर गाबियों के पुर्ण और हिस्से 
विदेश से मंगा कर यहों गाड़ियाँ खर्बी करते हैं और भारत, पाकिस्तान, 
लंका और अफगानिस्तान में उनका वितरण करते हैं । 

रे पारे बस क 

जनरल मोटर्स ओवरसीज़ कार्पोरेशन : करोंची । 

गेत्ज इंडिया छि० कलकत्ता और बम्बई । आयात-नि्यात कार्य करते हैं । 

गुडइयर टायर (ऐड रवर के० ऑफ इंडिया छि० * मुख्य दफ्तर 
कलकत्ता में । शाखाएँ बम्बई, मद्रास, लाहौर, दिल्ली में । 


श्ण्ट 


ग्रेट अमरीकन इन्श्योरेंस कम्पनी, कलकत्ता: आग का, और जहाजों 
का, और दुबंटनाओं का वीमा करते हैं । 

हाटफोड फ़ायर इन्श्योरेंस कं० . कलकत्ता । आग का बीमा करते हैं । 

इंडियन अल्यूमीनियम कं० छि० मुख्य दफ्तर कलकत्ता में | कारखाने 
बगरू हिल और मुरी जंक्शन ( विहार ), बेलूर ( प० बंगाल ), 
बेलगाव और कालवा ( बम्बई ) और अलवे ( ज्रावगकोर-कोचीन ) में। 

हि रच / रे श्र ५ अववििकि. श्‌ 

इन्ह्योरेंस कम्पनी ऑफ नोथ अमरीका, माफत वोदकट ब्रदसे, 
बम्बई । जहाजों का बीमा करते है । 

इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड : 
मुख्य दफ्तर बम्बई में। शाखा कलकता में । अमरीका की जनरल 
इलेक्ट्रिक कम्पनी और अमरीकन लोकोमे टिव कम्पनी ऑफ़ न्यू यौक 
के सोल एजन्ट । 

कोडक लिमिटेड : बम्बर, कराची, कलकत्ता, इत्यादि । फोटोग्राफी का 
सामान बेचते हैं । 

लुडली जूट कम्पनी लिमिटेड; कलकत्ता । जूट का सामान बनाते और 
सप्लाई करते हैँ । जूठ भी बेचते हैं । 

मेट्रो-गोल्डविन-मेयर इंडिया छलि० : मुख्य दफ्तर बम्बई में । शाखाएँ 
कलकत्ता, नयी दिल्‍ली, मद्रास में । फिल्‍मों का वितरण करते हैं । 

मेदो थियेटर, कलकत्ता, लि० : कलकत्ता । 
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भोरिसन क्लुडसन, अफगानिस्तान, इनकोपोरेटेड ४ दफ्तर 
कराची मे है । 

मुलर एण्ड फिप्स (इंडिया ) छि० ; पम्बई । 

नेशनल कारवेन कं० (इंडिया) छि० : कलकत्ता। एवेरेडी बेटरियों के 
बनाने वाले । 


नेशनल केश रजिस्टर कम्पनी : मुख्य दफ्तर कलकत्ता में । शाखा बम्बई 
में, दूसरे शहरों में एजेन्ट । 


नेशनल सिटी बेक ऑफ़ न्यू योर्क : बम्बई और कलकत्ता 
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न्यू हेम्पशायर इन्हयोरेंस कम्पनी ; कलकता। आग का, जहाजों का 
और दुधेटनाओं का बीमा करते हैं । 


ओरिएन्ट इन्हयो रेंस कम्पनी, कलकता। आग का बीमा करते हैं । 

पेरामाउन्ट फिहमस्स औफ इंडिया लि०: मुख्य दफ़्तर बम्बई में। 
शाखा कलकत्ता में । फिल्मों का वितरण करते हैं । 

पाक डेविस एण्ड कम्पनी ; बम्बई । दवाइयों बेचते हैं । 

पियरलेस (इंडिया) लि० : मुख्य दफ्तर बम्बई में। शाखा कलकत्ता 
में । फिल्‍मों का वितरण करते हैं । 

क्वीन इन्दयो रेंस कम्पनी ऑफ़ अमरीका + कलकत्ता । आग का बीमा 
करते हैं । 

रेमिग्टन रैण्ड इनकौरपॉरेटिड : मुख्य दफ़्तर कलकत्ता में। दूसरे शहरों 
में शाखाएँ और एजेन्ट हैं। कारखाना कलकत्ता में है। टाइपराइटर 
बनाते और बेचते हैं । 

स्टैण्डड वेकुअम ऑयल कम्पनी : मुख्य दफ्तर बम्बई में। शाखाएँ 
और गोदाम सारे हिन्दुस्तान में फेले हुए हैं। पैट्रोल का वितरण करते 
हैं। बम्बई के नज्ञदीक तेल साफ करने का एक कारखाना खोल रहे हैं । 

टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्िक एजेंसीज लि० : बम्बई । टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक 
पॉवर सप्लाई क॑ , आंध्र वेली पॉवर सप्लाई कं,, टाटा पॉवर क॑ , और 
युनाइटेड पॉवर लि. की मैनेजिंग एजेन्ट । (इसमें टाटा और एक 
अमरीकी कम्पनी का साझा है । ) 
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टोम्पसन कम्पनी ( ईस्‍्टने ) लि. : मुख्य दफ़्तर बम्बई भे। शाखाएँ 
बम्बई और कलकत्ता मे। विज्ञापन और सौदागरी का काम करते हैं। 

ट्वंटियथ सेंचुरी फौक्स कोपोरेशन (इंडिया ) लि. । मुख्य दफ्तर 
बम्बई में । शाखा कलकत्ता में । फिल्‍मों का वितरण करते हैं। 

युनाइटेड आर्टिस्टस कोर्पोरेशन ऑफ न्यू योर - कलकत्ता और 
बम्बई । फिल्‍मों का वितरण करते हैं । 


